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'kklu O;oLFkk

जन औषधि केेंद्ररों हेतु ऋण सहायता कार््यक्रम
हाल ही मेें केेंद्रीय रसायन और उर््वरक तथा स््ववास््थ््य एवं परिवार 

कल््ययाण मंत्री ने जन औषधि केेंद्ररों (Jan Aushadhi 
Kendras- JAK) के लिये एक क्रेडिट सहायता कार््यक्रम का 
उद्घाटन किया, जिसका लक्षष्य पूरे भारत मेें सस््तती दवाओं तक पहुुँच 
बढ़़ाना है।
z	 कार््यक्रम के एक भाग के रूप मेें JAK के लिये वित्तीय सहायता 

और बुनियादी ढाँचे के विकास का समर््थन करने के लिये भारतीय 
लघु उद्योग विकास बैैंक तथा फार््ममास््ययूटिकल््स एंड मेडिकल 
डिवाइसेस ब््ययूरो ऑफ इंडिया (PMBI) के बीच एक समझौता 
ज्ञापन (MoU) पर हस््तताक्षर किये गए।

जन औषधि केेंद्ररों के लिये क्रेडिट सहायता कार््यक्रम क््यया 
है?
z	 इस कार््यक्रम के तहत भारत सरकार देश भर मेें जन औषधि केेंद्र 

चलाने वाले संचालकोों/उद्यमियोों को ऋण/ऋण सहायता प्रदान 
करेगी।

z	 क्रेडिट सहायता कार््यक्रम छोटे व््यवसायोों को असुरक्षित कार््यशील 
पूंजी ऋण प्रदान करने के लिये वस््ततु एवं सेवा कर और भारत के 
डिजिटल पब््ललिक इंफ्रास्टट्रक्चर दोनोों का उपयोग करता है।
�	इस कार््यक्रम के माध््यम से, संचालक अपने जन औषधि केेंद्ररों 

की स््थथापना और प्रबंधन हेतु प्रतिभूति रहित कार््यशील पूंजी 
ऋण एवं अवसंरचना के वित्तपोषण तक पहुुँच प्राप््त कर 
सकते हैैं।

�	कार््यक्रम का उद्देश््य छोटे उद्यमियोों का सशक्तीकरण, सस््तती 
दवाओं की पहुुँच मेें वृद्धि और भारत मेें स््ववास््थ््य देखभाल 
पारिस््थथितिकी तंत्र को मज़बूत बनाना है।

जन औषधि केेंद्र क््यया हैैं?
z	 परिचय:

�	जन औषधि केेंद्र (JAKs) जनता को सस््तती एवं गुणवत्तापूर््ण 
दवाएँ उपलब््ध कराने के लिये शुरू की गई एक सरकारी 
पहल है।
�	ये रसायन और उर््वरक मंत्रालय के औषध विभाग की 

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) 
योजना के तहत काम करते हैैं।

z	 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना:
�	जन औषधि योजना, जिसे सितंबर 2015 मेें प्रधानमंत्री जन 

औषधि योजना (PMJAY) के रूप मेें नवीनीकृत किया 
गया, का उद्देश््य विशेष रूप से निर््धनोों तथा वंचितोों के लिये 
किफायती कीमतोों पर गुणवत्तापूर््ण दवाएँ उपलब््ध कराना है।

�	नवंबर 2016 मेें, इस योजना मेें और सुधार किया गया तथा 
इसके प्रभाव को मज़बूत करने के लिये इसका नाम बदलकर 
PMBJP कर दिया गया।

�	PMBJP, जन औषधि केेंद्ररों के नाम से जाने जाने वाले 
विशेष आउटलेट के माध््यम से जेनेरिक दवाएँ उपलब््ध कराने 
पर केेंद्रित है।
�	ये स््टटोर ब््राांडेड दवाओं की तुलना मेें काफी कम कीमत 

पर जेनेरिक दवाएँ उपलब््ध कराते हैैं, जिससे स््ववास््थ््य 
देखभाल पर आपकी जेब से होने वाला खर््च कम हो 
जाता है।

�	PMBJP स््टटोर््स द्वारा प्रदान की जाने वाली जेनेरिक 
दवाएँ गुणवत्ता और प्रभावकारिता मेें महँगी ब््राांडेड 
दवाओं के समान हैैं, जो दवाओं के विवेकपूर््ण उपयोग 
को बढ़़ावा देती हैैं।

z	 जन औषधि केेंद्ररों के लाभ:
�	कम कीमत पर दवाओं की उपलब््धता: JAKs ने स््ववास््थ््य 

दखेभाल के क्रम मेें कम कीमत पर दवाओं की उपलब््धता 
सनुिश्चित करते हुए लोगोों के अतिरिक्त खर््च को कम किया है।
�	भारतीय नागरिकोों ने सामूहिक रूप से जन औषधि केेंद्ररों 

से दवाएँ खरीदकर पिछले दशक मेें 28,000 करोड़ रुपए 
से अधिक की बचत की है। 

�	दवाओं तक बेहतर पहुुँच: JAK ने वंचित क्षेत्ररों मेें आवश््यक 
दवाओं को अधिक आसानी से उपलब््ध कराया है।
�	JAK मेें प्रतिदिन लगभग 10 स े12 लाख लोग आते हैैं।

�	तर््कसंगत औषधि के उपयोग को बढ़़ावा देना: JAK दवाओं 
के उचित उपयोग पर जानकारी और परामर््श प्रदान करता है, 
जो इसके दुरुपयोग एवं अति प्रयोग को कम करने मेें सहायता 
प्रदान कर सकता है।

z	 जन औषधि केेंद्ररों का विस््ततार:
�	PMBJP का हाल के वर्षषों मेें ही काफी विस््ततार हुआ है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैैंक (SIDBI):
z	 भारतीय लघु उद्योग विकास बैैंक (SIDBI) भारत मेें सूक्षष्म, लघु 

एवं मध््यम उद्यम क्षेत्र को बढ़़ावा देने, वित्तपोषण एवं विकास 
करने वाला प्राथमिक वित्तीय संस््थथान है।
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z	 सिडबी की स््थथापना वर््ष 1990 मेें हुई थी और यह MSME 
वित्त कंपनियोों को लाइसेेंस देने एवं विनियमित करने के लिये शीर््ष 
नियामक निकाय है। यह वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र मेें है, 
SIDBI का मुख््ययालय लखनऊ मेें है और इसके कार््ययालय पूरे 
देश मेें हैैं।

z	 सिडबी राष्ट्रीय जलवाय ुपरिवर््तन कार््य योजनाओं का भी समर््थन 
करता है और साथ ही ऊर््जजा दक्षता, स््वच््छ उत््पपादन एवं टिकाऊ 
वित्तपोषण जसैी ज़िम््ममेदार व््ययावसायिक प्रथाओं को बढ़़ावा दतेा है।

PMBI:
z	 PMBI एक सरकारी एजेेंसी है जो PMBJK के माध््यम से 

जेनेरिक दवाओं की आपूर््तति, खरीद एवं विपणन का समन््वय 
करती है।

z	 PMBI फार््ममास््ययुटिकल््स विभाग से संबंधित है और साथ ही 
PMBJP को लागू करने हेतु ज़िम््ममेदार भी है।

सस््तती स््ववास््थ््य सेवा के लिये भारत की अन््य पहल कौन-
सी हैैं?
z	 आयुष््ममान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग््य योजना
z	 राष्ट्रीय स््ववास््थ््य मिशन
z	 प्रधानमंत्री स््ववास््थ््य सुरक्षा योजना
z	 जननी शिशु सुरक्षा कार््यक्रम
z	 राष्ट्रीय बाल स््ववास््थ््य कार््यक्रम
z	 राष्ट्रीय आरोग््य निधि
z	 उपचार के लिये सस््तती दवाएँ और विश्वसनीय प्रत््ययारोपण हेतु 

दीनदयाल आउटलेट

मानव विकास रिपोर््ट 2023-24
'ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक: रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज््ड 

वर््ल््ड' शीर््षक वाली मानव विकास रिपोर््ट 2023-24 के अनुसार, भारत 
वैश्विक मानव विकास सूचकांक मेें 134वेें स््थथान पर है जबकि 
स््वविट््जरलैैंड को पहला स््थथान प्राप््त हुआ है।
z	 यह रिपोर््ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार््यक्रम द्वारा जारी की गई है।

मानव विकास रिपोर््ट:
z	 परिचय:

�	मानव विकास रिपोर््ट (HDR) वर््ष 1990 से जारी की रही 
है, जिसने मानव विकास दृष्टिकोण के माध््यम से विभिन्न 
विषयोों का पता लगाया है।

�	यह मानव विकास रिपोर््ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार््यक्रम 
(UNDP) द्वारा प्रकाशित की जाती है।

मानव विकास सूचकांक:
z	 HDI एक समग्र सूचकांक है जो चार संकेतकोों को ध््ययान मेें 

रखते हुए मानव विकास मेें औसत उपलब््धधि को मापता है:
�	जन््म के समय जीवन प्रत््ययाशा (सतत् विकास लक्षष्य 3),
�	स््ककूली शिक्षा के अपेक्षित वर््ष (सतत् विकास लक्षष्य 4.3),
�	स््ककूली शिक्षा के औसत वर््ष (सतत् विकास लक्षष्य 4.4),
�	सकल राष्ट्रीय आय-GNI) (सतत् विकास लक्षष्य 8.5)

रिपोर््ट की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं?
z	 प्रदर््शक:

�	शीर््ष तीन देश (स््ककोर): स््वविट््ज़रलैैंड (0.967), नॉर्वे 
(0.966) और आइसलैैंड (0.959)।

�	अंतिम तीन देश: सोमालिया (0.380), दक्षिण सूडान 
(0.381), मध््य अफ़््रीकी गणराज््य (0.387)।

�	बड़़ी अर््थव््यवस््थथाएँ: यूएसए (0.927), यूके (0.889), 
जापान (0.878), रूस (0.821)।

�	सूचकांक मेें रैैंक नहीीं किये गए देश: डेमोक्रेटिक पीपुल््स 
रिपब््ललिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया) और मोनाको।

z	 विकास असमानता के अभूतपूर््व स््तर:
�	विकसित देशोों ने अभूतपूर््व विकास का अनुभव किया। लेकिन 

दुनिया के आधे सबसे अविकसित देश अपने पूर््व-कोविड-19 
संकट के स््तर से नीचे बने हुए हैैं।
�	विकसित और अविकसित देशोों के बीच असमानताओं 

को लगातार कम करने का दो दशकोों का रुझान अब 
उलट गया है।

�	जबकि HDI के वर््ष 2020 और 2021 मेें गिरावट के बाद 
वर््ष 2023 मेें रिकॉर््ड ऊँचाई पर पहुुँचने का अनुमान है, 
विकसित तथा अविकसित देशोों के बीच विकास के स््तर मेें 
काफी अंतर है।

z	 लोकतंत्र का विरोधाभास:
�	एक उभरता हुआ "लोकतंत्र विरोधाभास" है, जिसमेें सर्वेक्षण 

मेें शामिल अधिकांश लोग लोकतंत्र के लिये समर््थन व््यक्त 
करते हैैं, लेकिन ऐसे नेताओं का भी समर््थन करते हैैं जो 
लोकतांत्रिक सिद््धाांतोों को कमज़ोर कर सकते हैैं।

�	इस विरोधाभास ने, शक्तिहीनता की भावना और सरकारी 
निर््णयोों पर नियंत्रण की कमी के साथ मिलकर राजनीतिक 
ध्रुवीकरण तथा अंतर््ममुखी नीति दृष्टिकोण को बढ़़ावा दिया है।

z	 वैश्विक असमानताएँ और बढ़ता मानव विकास अंतर:
�	पर््ययाप््त आर््थथिक संकेेंद्रण के कारण वैश्विक असमानताएँ और 

बढ़ गई हैैं- वस््ततुओं मेें वैश्विक व््ययापार का लगभग 40% तीन 
या उससे कम देशोों मेें संकेेंद्रित है।
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�	रिपोर््ट मेें कहा गया है कि वर््ष 2021 मेें, विश्व की तीन सबसे 
बड़़ी टेक कंपनियोों मेें से प्रत््ययेक का बाज़ार पूंजीकरण उस वर््ष 
90% से अधिक देशोों के सकल घरेलू उत््पपाद से अधिक हो 
गया।

z	 भारतीय अवलोकन:
�	विभिन्न संकेतकोों पर प्रदर््शन: भारत की औसत जीवन प्रत््ययाशा 

वर््ष 2022 मेें 67.7 वर््ष तक पहुुँच गई, जो पिछले वर््ष 62.7 
वर््ष थी।
�	भारत की प्रति व््यक्ति सकल राष्ट्रीय आय बढ़कर 6951 

अमेरिकी डॉलर हो गई है, जो 12 महीनोों की अवधि मेें 
6.3% की वृद्धि दर््शशाती है।

�	स््ककूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षषों मेें वृद्धि हुई है, जो प्रति 
व््यक्ति 12.6 तक पहुुँच गई है।

�	HDI स््ककोर: भारत ने वर््ष 2022 मेें 0.644 का HDI स््ककोर 
प्राप््त किया, जो संयुक्त राष्ट्र की वर््ष 2023-24 रिपोर््ट मेें 193 
देशोों मेें से 134 वेें स््थथान पर है।
�	यह भारत को 'मध््यम मानव विकास' के अंतर््गत वर्गीकृत 

करता है।
�	वर््ष 1990 मेें भारत का HDI 0.434 था, जो वर््ष 2022 

का स््ककोर HDI 48.4% के सकारात््मक परिवर््तन को 
दर््शशाता है।

�	उल्लेखनीय उपलब््धधियाँ: जन््म के समय जीवन प्रत््ययाशा मेें 
9.1 वर््ष की वृद्धि, स््ककूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षषों मेें 4.6 वर््ष 
की वृद्धि एवं स््ककूली शिक्षा के औसत वर्षषों मेें 3.8 वर््ष की 
वृद्धि हुई है।
�	लिंग असमानता को कम करने मेें भारत की प्रगति ने 

वैश्विक औसत को पार करते हुए 0.437 के लिंग 
असमानता सूचकांक (GII) को उजागर किया। 

�	GII- 2022 सूची मेें जो प्रजनन स््ववास््थ््य, सशक्तीकरण एवं 
श्रम बाज़ार भागीदारी के आधार पर देशोों का मूल््ययाांकन करती 
है, भारत वर््ष 2022 मेें 166 देशोों मेें से 108 वेें स््थथान पर था।

z	 भारत के पड़़ोसी राष्ट््रों का प्रदर््शन:
�	श्रीलंका को 78वेें स््थथान पर रखा गया है, जबकि चीन को 75वेें 

स््थथान पर रखा गया है, दोनोों को उच्च मानव विकास श्रेणी के 
अंतर््गत वर्गीकृत किया गया है।
�	भारत का स््थथान भूटान, जो 125वेें स््थथान पर है और 

बांग््ललादेश जो 129वेें स््थथान पर है, से भी नीचे है। भारत, 
भूटान और बांग््ललादेश सभी मध््यम मानव विकास श्रेणी 
मेें हैैं।

�	नेपाल (146) और पाकिस््ततान (164) को भारत से नीचे 
स््थथान दिया गया है।

छावनियोों का राज््य नगर पालिकाओं के साथ विलय
हाल ही मेें केेंद्र ने देश की 10 छावनियोों (58 मेें से) के नागरिक 

क्षेत्ररों को गैर-अधिसूचित करने की अधिसूचना जारी की है। इन क्षेत्ररों को 
संबंधित राज््य नगर पालिकाओं (स््थथानीय निकायोों) मेें विलय कर दिया 
जाएगा।
z	 सरकार की योजना उक्त छावनियोों के कुछ क्षेत्ररों को बाहर करने 

और ऐसे क्षेत्ररों को राज््य के स््थथानीय निकायोों मेें विलय करने की 
है।

छावनियाँ क््यया हैैं?
z	 छावनियाँ मुख््य रूप से सैन््य कर््ममियोों के आवास और सहायक 

बुनियादी ढाँचे के लिये नामित क्षेत्र हैैं।
�	फ््रााँसीसी शब््द "कैैंटन" से उत््पन्न, जिसका अर््थ है "कोना" 

या "ज़िला", छावनियोों को ऐतिहासिक रूप से अस््थथायी सैन््य 
छावनियोों के रूप मेें संदर््भभित किया जाता है।

�	हालाँकि समय के साथ, वे अर््ध-स््थथायी बस््ततियोों मेें विकसित 
हो गए हैैं जो सैन््य कर््ममियोों और उनके परिवारोों के लिये 
आवास, कार््ययालय, स््ककूल तथा अन््य सुविधाएँ प्रदान करते हैैं।

z	 भारत मेें छावनियोों का इतिहास ब्रिटिश ईस््ट इंडिया कंपनी के काल 
से मिलता है। पहली छावनी वर््ष 1757 मेें प््ललासी की लड़़ाई के 
बाद वर््ष 1765 मेें कलकत्ता के पास बैरकपुर मेें स््थथापित की गई 
थी।
�	इन क्षेत्ररों को शुरू मेें सैन््य टुकड़़ियोों को तैनात करने के लिये 

बनाया गया था, लेकिन नागरिक आबादी को शामिल करने 
के लिये इसका विस््ततार किया गया है जो सेना को सहायता 
और रसद सेवाएँ प्रदान करते हैैं।

z	 भारत के छावनी अधिनियम,1924 ने छावनियोों के शासन और 
प्रशासन को औपचारिक रूप दिया, उनके प्रबंधन, विकास तथा 
विनियमन के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान किया।

भारत मेें छावनी प्रशासन के लिये तंत्र क््यया है?
z	 छावनियाँ और उनकी संरचना:

�	क्षेत्र और जनसंख््यया के आकार के आधार पर छावनियोों को 
चार श्रेणियोों मेें वर्गीकृत किया गया है- वर््ग I से वर््ग IV तक।

�	जबकि प्रथम श्रेणी छावनी मेें आठ निर््ववाचित नागरिक और 
बोर््ड मेें आठ सरकारी अथवा सैन््य सदस््य होते हैैं, वहीीं चतुर््थ 
श्रेणी छावनी मेें दो निर््ववाचित नागरिक एवं दो सरकारी अथवा 
सैन््य सदस््य होते हैैं।

�	यह बोर््ड छावनी प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के लिये 
ज़़िम््ममेदार है।



7    करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-2 || 2024 www.drishtiias.com/hindi

नोट :

�	छावनी का स््टटेशन कमांडर बोर््ड का पदेन अध््यक्ष होता 
है तथा रक्षा संपदा संगठन का एक अधिकारी मुख््य 
कार््यकारी एवं सदस््य-सचिव होता है।

�	आधिकारिक प्रतिनिधित््व को संतुलित करने के लिये 
बोर््ड मेें निर््ववाचित एवं नामांकित अथवा पदेन सदस््योों का 
समान प्रतिनिधित््व होता है।

z	 प्रशासकीय नियंत्रण
�	रक्षा मंत्रालय का एक अंतर-सेवा संगठन प्रत््यक्ष रूप से 

छावनी प्रशासन को नियंत्रित करता है।
�	भारत के संविधान की संघ सूची (अनुसूची VII) की 

प्रविष्टि 3 के अनुसार, छावनियोों का शहरी स््वशासन तथा 
उनमेें आवास भारत की संघ सूची का विषय है।

�	देश मेें लगभग 62 छावनियाँ हैैं जिन््हेें छावनी अधिनियम, 
1924 (छावनी अधिनियम, 2006 द्वारा सफल) के तहत 
अधिसूचित किया गया है।

z	 नगर पालिकाओं द्वारा शहरी शासन की प्रशासनिक संरचना 
एवं विनियमन:
�	केेंद्रीय स््तर पर: 'शहरी स््थथानीय सरकार' का विषय 

निम््नलिखित तीन मंत्रालयोों द्वारा देखा जाता है:
�	आवास एवं शहरी कार््य मंत्रालय।
�	छावनी बोर्डडों के मामले मेें रक्षा मंत्रालय।
�	केेंद्रशासित प्रदेशोों के मामले मेें गृह मंत्रालय।

�	राज््य स््तर पर:
�	संविधान के तहत शहरी प्रशासन राज््य सूची का हिस््ससा 

है। इस प्रकार ULB का प्रशासनिक ढाँचा और 
विनियमन राज््योों मेें भिन्न-भिन्न है।

�	संविधान (74वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 स््थथानीय 
स््वशासन के संस््थथानोों के रूप मेें शहरी स््थथानीय निकायोों 
(ULB,नगर निगमोों सहित) की स््थथापना का प्रावधान 
करता है।

�	इसने राज््य सरकारोों को इन निकायोों से राजस््व एकत्र करने 
के लिये कुछ कार््य, अधिकार एवं शक्ति सौौंपने का अधिकार 
दिया और साथ ही उनके लिये समय-समय पर चुनाव 
अनिवार््य कर दिया।

छावनियोों के नगर पालिकाओं मेें विलय की क््यया 
आवश््यकता है?
z	 विभिन्न प्रतिबंध:

�	छावनी क्षेत्ररों मेें रहने वाले नागरिकोों ने लंबे समय से विभिन्न 
प्रतिबंधोों से संबंधित मुद्ददों की शिकायत की है और कहा है कि 
छावनी बोर््ड उन््हेें हल करने मेें विफल रहे हैैं।

�	उदाहरण के लिये, गृह ऋण तक पहुुँच और परिसर के भीतर 
मुक्त आवागमन।

z	 स््थथानीय शासन और नागरिक सुविधाएँ: 
�	नागरिक क्षेत्ररों को नगरपालिका प्रशासन मेें शामिल करने से 

बेहतर नागरिक सुविधाएँ और ढाँचागत विकास हो सकता है।
�	स््थथानीय शासन के मामलोों मेें निवासियोों की भूमिका अधिक 

महत्तत्वपूर््ण हो सकती है, जिसके परिणामस््वरूप शहरी नियोजन 
और सार््वजनिक सेवाएँ बेहतर होोंगी।

छावनियोों को नगर पालिकाओं मेें विलय करने मेें क््यया 
मुद्दे हैैं?
z	 कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियाँ: 

�	एक छावनी शहर से एक विलय किये गए नगर पालिका मेें 
परिवर््तन से छावनी और नागरिक क्षेत्ररों के बीच सड़क, जल 
आपूर््तति, सीवेज तथा विद्युत जैसी बुनियादी ढाँचा प्रणालियोों 
को एकीकृत करने जैसी विभिन्न कानूनी एवं प्रशासनिक 
चुनौतियाँ आ सकती हैैं।

z	 मौजूदा निर््ववाचन क्षेत्ररों का विरोध: 
�	नगर पार््षद और राजनीतिक प्रतिनिधि नए विलय वाले क्षेत्ररों 

के समर््थन के लिये अपने निर््ववाचन क्षेत्ररों से धन आवंटित करने 
का विरोध कर सकते हैैं।

�	यह प्रतिरोध शहर के भीतर असमानताओं को और बढ़़ा सकता 
है तथा विलय वाले क्षेत्ररों मेें सेवाओं एवं बुनियादी ढाँचे मेें 
सुधार-प्रयासोों मेें बाधा डाल सकता है।

z	 बुनियादी ढाँचे की मांग:
�	ULB मेें छावनी क्षेत्ररों को अचानक शामिल करने से जल 

की आपूर््तति, सीवेज सिस््टम, परिवहन नेटवर््क और स््ववास््थ््य 
देखभाल सुविधाओं जैसे मौजूदा बुनियादी ढाँचे पर दबाव पड़ 
सकता है।

�	ULB को विलय किये गए क्षेत्ररों की ज़रूरतोों को पूरा करने 
की दिशा मेें बुनियादी ढाँचे के उन्नयन और विस््ततार के लिये 
संघर््ष करना पड़ सकता है, जिससे सेवा मेें व््यवधान तथा 
जीवन यापन की स््थथिति खराब हो सकती है।

z	 पर््ययावरणीय चिंता:
�	विलय वाले क्षेत्ररों मेें अनियंत्रित निर््ममाण और व््ययावसायीकरण, 

विशेष रूप से हिल स््टटेशनोों जैसे पारिस््थथितिक रूप से 
संवेदनशील क्षेत्ररों मेें, पर््ययावरण एवं स््थथानीय पारिस््थथितिकी तंत्र 
पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

�	खराब विनियमित विकास से निर््वनीकरण, मृदा अपरदन, भू-
स््खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुभेद्यता 
बढ़ सकती है।



www.drishtiias.com/hindi करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-2 || 2024    8

नोट :

z	 सुरक्षा संबंधी विचार:
�	नागरिक क्षेत्ररों की सैन््य प्रतिष्ठानोों से निकटता, विशेष रूप से रक्षा सुविधाओं के समीप अनधिकृत निर््ममाण और अतिक्रमण के संबंध मेें, सुरक्षा 

चिंताओं को बढ़़ाती है।
�	सैन््य कर््ममियोों और परिसंपत्तियोों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये ULB को सेना द्वारा निर््धधारित सुरक्षा दिशा-निर्देशोों तथा नियमोों का पालन 

करना चाहिये।
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निष््कर््ष:
z	 छावनियोों का ULB के साथ विलय करने का निर््णय वर््तमान की 

आवश््यकताओं को ध््ययान मेें रखते हुए लिया गया है और यह 
सुविचारित है।

z	 भारत के चारोों ओर शत्रु देशोों की उपस््थथिति को देखते हुए, सेना 
को सीमाओं की रक्षा के प्रमुख कार््य के लिये स््वयं को पूर््ण रूप 
से समर््पपित करने की आवश््यकता है और उस पर सैनिकोों तथा 
युद्ध से असंबंधित कार्ययों का बोझ नहीीं डालना चाहिये।

z	 चूँकि सभी 62 छावनियोों के विलय के बाद नागरिक क्षेत्ररों की 
देखरेख का उत्तरदायित््व ULB का होगा इसलिये रक्षा बजट इन 
क्षेत्ररों पर विक्रय किये जाने वाले धन को सेना की मुख््य 
आवश््यकताओं और जहाँ भी आवश््यक हो, सामाजिक बुनियादी 
ढाँचे हेतु उपयोग कर सकता है।

एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिये उच्च स््तरीय 
समिति की रिपोर््ट

चुनाव सुधार की दिशा मेें एक महत्तत्वपूर््ण कदम उठाते हुए भारत 
के पूर््व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की अध््यक्षता मेें गठित एक साथ 
चुनाव पर उच्च स््तरीय समिति ने भारत मेें लोकसभा, राज््य विधानसभाओं 
और स््थथानीय निकायोों के लिये एक साथ चुनाव कराने का प्रस््तताव दिया 
है।
z	 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर््ममू को सौौंपी गई समिति की रिपोर््ट इस महत्तत्वपूर््ण 

बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिये संविधान मेें व््ययापक 
सिफारिशोों और संशोधनोों की रूपरेखा तैयार करती है।

एक साथ चुनाव पर उच्च स््तरीय समिति की सिफारिशेें 
क््यया हैैं?
z	 एक साथ चुनाव के लिये संक्रमण:

�	अनुच््छछेद 82A मेें संशोधन:
�	समिति राष्ट्रपति को लोकसभा और विधान सभाओं के 

एक साथ चुनाव शुरू करने के लिये "नियत तारीख" 
निर््ददिष्ट करने का अधिकार देने के लिये संविधान के 
अनुच््छछेद 82A मेें संशोधन करने का सुझाव देती है।

�	इस तारीख के बाद जिन राज््य विधानसभाओं मेें चुनाव 
होने हैैं, वे एक साथ चुनाव कराने की सुविधा के लिये 
अपनी शर्ततों को संसद के साथ समन््वयित कर लेेंगी।

�	अवधि समन््वयन (Term Synchronization):
�	यदि वर््ष 2024 के लोकसभा चुनावोों के बाद सिफारिशोों 

को स््ववीकार कर लिया जाता है और लागू किया जाता है, 
तो संभवतः पहला एक साथ चुनाव वर््ष 2029 मेें हो 
सकता है।

�	वैकल््पपिक रूप से यदि वर््ष 2034 के चुनावोों को लक्षित किया 
जाता है, तो वर््ष 2029 के लोकसभा चुनावोों के बाद नियत 
तारीख की पहचान की जाएगी।
�	जिन राज््योों मेें जून 2024 और मई 2029 के बीच चुनाव 

होने हैैं, उनका कार््यकाल 18वीीं लोकसभा के साथ 
समाप््त हो जाएगा, भले ही इसके परिणामस््वरूप कुछ 
राज््य विधानसभाओं का कार््यकाल एक बार के उपाय के 
रूप मेें पाँच साल से कम हो।

�	पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु (2026), पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर 
प्रदेश (2027) और कर््ननाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना (2028) 
जैसे राज््य अपने चुनावी चक्र को समन््वयित 
(synchronise) करेेंगे।
�	वर््ष 2024 के चुनावोों के बाद चुनी गई सरकार अपनी 

प्राथमिकता के आधार पर वर््ष 2029 या 2034 को लक्षष्य 
करते हुए एक साथ चुनाव लागू करने के लिये शुरुआती 
बिंदु तय करेगी।

�	संसद या राज््य विधानसभा के समय से पहले भंग होने 
की स््थथिति मेें समन््वय बनाए रखने के लिये, समिति ने 
एक साथ चुनावोों के अगले चक्र तक केवल शेष 
कार््यकाल या "असमाप््त अवधि (unexpired 
term)" के लिये नए चुनाव कराने की सिफारिश की।

�	यह उपाय सुनिश्चित करता है कि कोई भी त्रिशंकु सदन या 
अविश्वास प्रस््तताव एक साथ चुनावोों की समग्र समय-सीमा 
को प्रभावित नहीीं करता है।

z	 स््थथानीय निकाय चुनावोों का समन््वयन:
�	संसद को आम चुनावोों के साथ नगर पालिकाओं और पंचायतोों 

के चुनावोों का समन््वय सुनिश्चित करने के लिये संभवतः 
अनुच््छछेद 324A की शुरुआत के माध््यम से कानून बनाने की 
सलाह दी जाती है।

�	यह कानून स््थथानीय निकायोों की शर्ततों को निर््धधारित करेगा और 
उनके चुनाव कार््यक्रम को राष्ट्रीय चुनावी समय-सीमा के 
साथ संरेखित करेगा।

z	 मतदाता सूची तैयार करना एवं प्रबंधन:
�	समिति संविधान के अनुच््छछेद 325 मेें संशोधन करने का सुझाव 

देती है ताकि भारत के चुनाव आयोग को राज््य चुनाव आयोगोों 
(SECs) के परामर््श से सरकार के सभी स््तरोों पर लागू 
एकल मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान-पत्र तैयार 
करने मेें सक्षम बनाया जा सके।
�	लोकसभा के लिये मतदाता सूची ECI द्वारा तैयार और 

रखरखाव की जाती है, जबकि स््थथानीय निकायोों के लिये 
मतदाता सूची SEC द्वारा तैयार की जाती है।
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�	समिति पुनर््मतदान को रोकने और मतदाता अधिकारोों की 
सुरक्षा के लिये ECI तथा राज््य चुनाव आयोगोों के बीच 
सामंजस््य के महत्तत्व पर ज़ोर देती है।

z	 लॉजिस््टटिक व््यवस््थथाएँ और व््यय अनुमान:
�	समिति ECI से एक साथ चुनावोों के लिये विस््ततृत 

आवश््यकताएँ और व््यय अनुमान प्रस््ततुत करने को कहती है।
�	निर््बबाध लॉजिस््टटिक व््यवस््थथा सुनिश्चित करने के लिये समिति 

ECI और SECs से व््ययापक योजनाएँ तथा अनुमान 
विकसित करने का आग्रह करती है।
�	इन योजनाओं मेें उपकरण की आवश््यकताएँ, कर््ममियोों 

की तैनाती और सुरक्षा उपाय शामिल होने चाहिये।
z	 शासन और विकास पर प्रभाव:

�	समिति प्रभावी निर््णय लेने और सतत् विकास के लिये शासन 
मेें निश्चितता के महत्तत्व को रेखांकित करती है।

�	यह नीतिगत पंगुता को रोकने और प्रगति के लिये अनुकूल 
वातावरण को बढ़़ावा देने मेें समकालिक चुनावोों की भूमिका 
पर प्रकाश डालता है।

एक साथ चुनाव के संबंध मेें विवाद क््यया हैैं?
z	 पक्ष मेें तर््क:

�	लागत क्षमता:
�	एक साथ चुनाव कराने से राज््य और केेंद्र दोनोों सरकारोों 

द्वारा किये जाने वाले पर््ययाप््त आवर्ती व््यय मेें कमी आती 
है।

�	चुनावोों को एक कार््यक्रम मेें समेकित करने से मतदाता 
पंजीकरण, मतदान केेंद्र, चुनाव कर््मचारी, सुरक्षा तैनाती 
और अन््य लॉजिस््टटिक संबंधी आवश््यकताओं से जुड़़ी 
लागत कम हो जाती है।

�	सभी चुनावोों के लिये एक ही मतदाता सूची के साथ, 
सुरक्षा बलोों और नागरिक अधिकारियोों जैसे प्रशासनिक 
संसाधनोों का अधिक कुशलता से उपयोग किया जाता है, 
जिससे सार््वजनिक धन की बचत होती है जिसे अन््य 
सार््वजनिक कार्ययों के लिये पुनर््ननिर्देशित किया जा सकता 
है।

�	उन्नत शासन एवं प्रशासन:
�	एक साथ चुनाव होने से चुनावी प्रक्रिया सुव््यवस््थथित हो 

जाती है, जिससे बार-बार होने वाले चुनावोों के कारण 
शासन और प्रशासन पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता 
है।

�	अलग-अलग चुनावोों के दौरान सुरक्षा और पुलिस बलोों की 
लंबे समय तक तैनाती राष्ट्रीय सुरक्षा तथा कानून प्रवर््तन 
प्रयासोों पर दबाव डाल सकती है, जिसे एक साथ चुनाव 
कराकर कम किया जा सकता है।

�	अधिकारियोों के बड़़े पैमाने पर तबादले और अलग-
अलग चुनावोों के दौरान आचार संहिता के कारण होने 
वाला व््यवधान सरकारी मशीनरी के सुचारु कामकाज मेें 
बाधा डाल सकता है, जिसे समकालिक चुनावोों के 
माध््यम से कम किया जा सकता है।

�	राजनीति मेें धन का प्रभाव कम होना:
�	एक साथ चुनाव कराने से चुनाव अभियानोों की आवृत्ति 

और संबंधित खर्चचों को कम करके राजनीति मेें धन की 
भूमिका को कम किया जा सकता है।

�	अभियान वित्त नियमोों को ECI द्वारा राष्ट्रीय स््तर पर अधिक 
प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है, जिससे सभी दलोों 
और उम््ममीदवारोों के लिये समान अवसर सुनिश्चित होोंगे।

�	विभाजनकारी राजनीति का शमन:
�	'एक राष्ट्र-एक चुनाव' की अवधारणा का उद्देश््य 

मतदाताओं को एकजुट करने मेें क्षेत्रवाद, जातिवाद और 
सांप्रदायिकता के विभाजनकारी प्रभाव को कम करना है।

�	राष्ट्रीय मुद्ददों पर ध््ययान केेंद्रित करके और एकीकृत चुनावी 
एजेेंडे को बढ़़ावा देकर, एक साथ चुनाव संकीर््ण हितोों से ऊपर 
उठकर राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़़ावा देने मेें मदद कर 
सकते हैैं।

�	मतदाता सहभागिता मेें वृद्धि:
�	विभिन्न स््तरोों पर बार-बार होने वाले चुनावोों से उत््पन्न 

होने वाली वोटर फेटीग को एक ही कार््यक्रम मेें एकत्रित 
करके कम किया जा सकता है।

�	एक साथ चुनाव मतदाताओं की उदासीनता को कम 
करके और प्रत््ययेक चुनावी अभ््ययास के महत्तत्व को बढ़़ाकर 
संभावित रूप से राष्ट्रीय स््तर पर मतदान प्रतिशत बढ़़ा 
सकते हैैं।

z	 एक साथ चुनाव के खिलाफ तर््क:
�	संघवाद और क्षेत्रीय प्रतिनिधित््व:

�	एक साथ चुनाव, चुनावी प्रक्रिया को केेंद्रीकृत करके 
और संभावित रूप से राष्ट्रीय मुद्ददों के साथ क्षेत्रीय तथा 
स््थथानीय मुद्ददों को प्रभावित करके संघवाद के सिद््धाांतोों को 
कमज़ोर कर सकते हैैं।

�	घटक राज््य, विशेष रूप से वे जो राष्ट्रीय स््तर पर गैर-प्रमुख 
दलोों द्वारा शासित हैैं, समकालिक चुनाव परिदृश््य मेें हाशिए 
पर या अपर््ययाप््त प्रतिनिधित््व महसूस कर सकते हैैं।

�	संविधान मेें निहित संघीय भावना को कमज़ोर करते हुए, 
राष्ट्रीय पार््टटियाँ क्षेत्रीय पार््टटियोों पर अनुचित लाभ प्राप््त कर 
सकती हैैं।
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�	लागत निहितार््थ:
�	एक साथ चुनावोों के कार््ययान््वयन के लिये अतिरिक्त 

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदाता सत््ययापित पेपर 
ऑडिट ट्रेल की खरीद मेें महत्तत्वपूर््ण निवेश की 
आवश््यकता होगी, जिससे वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा।

�	विधान परिषदोों/राज््यसभा के द्विवार््षषिक चुनावोों और उप-
चुनावोों के लिये अभी भी अलग-अलग मतदान आयोजनोों 
की आवश््यकता होगी, जो समकालिक चुनावोों के 
बावजूद चल रही लागत मेें योगदान देगा।

�	जवाबदेही और प्रतिनिधित््व पर प्रभाव:
�	सरकार के विभिन्न स््तरोों पर बार-बार चुनाव होने से 

निर््ववाचित प्रतिनिधियोों के बीच जवाबदेही बनाए रखने मेें 
मदद मिलती है और मतदाताओं को अपनी प्राथमिकताएँ 
व््यक्त करने के नियमित अवसर सुनिश्चित होते हैैं।

�	चुनावोों को समकालिक करने से चुनावी जवाबदेही जाँच की 
आवृत्ति कम हो सकती है और निर््ववाचित अधिकारियोों की 
अपने मतदाताओं की बढ़ती आवश््यकताओं के प्रति जवाबदेही 
सीमित हो सकती है।

�	आवश््यक संवैधानिक संशोधन:
�	भारत का संसदीय लोकतंत्र लोकसभा और राज््य 

विधानसभाओं को उनके पाँच वर््ष के कार््यकाल पूरा होने 
से पहले भंग करने की अनुमति देता है।

�	सभी सदनोों के लिये पाँच वर््ष का निश्चित कार््यकाल अवधि 
और विघटन से संबंधित अनुच््छछेद 83, 85, 172 तथा 174 मेें 
संवैधानिक संशोधन की आवश््यकता है।

�	एक साथ चुनावोों को समायोजित करने के लिये राज््योों मेें 
राष्ट्रपति शासन लगाने को नियंत्रित करने वाले अनुच््छछेद 356 
मेें संशोधन की भी आवश््यकता होगी।

�	सुरक्षा निहितार््थ:
�	एक साथ चुनावोों के दौरान, चुनाव ड्यूटी के लिये बड़़े 

सुरक्षा बलोों को तैनात करना संभावित रूप से राष्ट्रीय 
सुरक्षा को कमज़ोर कर सकता है, क््योोंकि यह उन््हेें सीमा 
सुरक्षा से विचलित कर देता है।

एक साथ चनुाव के संबंध मेें संवैधानिक प्रावधान क््यया हैैं?
संवैधानिक 
प्रावधान

विवरण

अनुच््छछेद 83 लोकसभा (लोगोों का सदन) की अवधि 
निर््ददिष्ट करती है, जिसमेें कहा गया है, कि यह 
अपनी पहली बैठक से पाँच वर््ष  तक जारी 
रहेगी जब तक कि पहले भंग न हो जाए।

अनुच््छछेद 172 राज््य विधान सभाओं की अवधि से संबंधित, 
यह घोषणा करते हुए कि एक विधान सभा 
अपनी पहली बैठक की तारीख से पाँच वर््ष 
तक जारी रहेगी।

अनुच््छछेद 324 निर््ववाचन आयोग को मतदाता सूची की तैयारी 
और संसद, राज््य विधानसभाओं और राष्ट्रपति 
तथा उपराष्ट्रपति के कार््ययालयोों के चुनावोों की 
निगरानी, निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिये 
सशक्त बनाना।

अनुच््छछेद 356 संवैधानिक शासन की विफलता के मामले मेें 
किसी राज््य मेें राष्ट्रपति शासन लगाने की 
अनुमति देता है, जिससे राज््यपाल के माध््यम 
से राष्ट्रपति द्वारा प्रत््यक्ष  शासन किया जाता है।

लोक प्रतिनिधित््व 
अधिनियम, 1951

भारत मेें चुनाव कराने के लिये कानूनी ढाँचा 
प्रदान करता है, जिसमेें मतदाता सूची, 
सदस््यता के लिये योग््यता और चुनाव आचरण 
जैसे पहलू शामिल हैैं।

भारत मेें एक साथ चुनाव का इतिहास
z	 भारत मेें एक साथ चुनाव, जहाँ लोकसभा तथा राज््य विधानसभाएँ 

दोनोों एक साथ निर््ववाचित होते थे, आज़ादी के बाद शुरुआती वर्षषों 
मेें 1952, 1957 एवं 1962 मेें प्रचलित थे।
�	 हालाँकि, राजनीतिक अस््थथिरता, राज््य विधानसभाओं के 

शीघ्र विघटन और क्षेत्रीय मुद्ददों के समाधान के लिये अलग-
अलग चुनावोों की आवश््यकता जैसे विभिन्न कारकोों के 
कारण, एक साथ चुनावोों की प्रथा धीरे-धीरे खत््म हो गई।

z	 वर््ष 2019 मेें, केवल चार राज््योों (आंध्र प्रदशे, अरुणाचल प्रदेश, 
ओडिशा और सिक्किम) मेें लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हुए।

एक साथ/समकालिक चुनाव वाले देश
z	 दक्षिण अफ्रीका:

�	नेशनल असेेंबली और प््राांतीय विधानसभाओं के चुनाव हर 5 
वर््ष मेें एक साथ होते हैैं।

�	दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का चुनाव नेशनल असेेंबली द्वारा 
किया जाता है।

z	 स््ववीडन:
�	स््ववीडन के प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत््ययेक चार वर््ष मेें विधायिका 

द्वारा किया जाता है।
z	 जर््मनी:

�	जर््मनी के चांसलर का चुनाव प्रत््ययेक चार वर््ष मेें विधायिका 
द्वारा किया जाता है।
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�	चांसलर मेें विश्वास की कमी को केवल उत्तराधिकारी चुनकर 
ही दूर किया जा सकता है।

z	 ब्रिटेन:
�	ब्रिटिश संसद और उसके कार््यकाल को स््थथिरता तथा 

पूर््ववानुमेयता की भावना प्रदान करने के लिये निश्चित अवधि 
संसद अधिनियम, 2011 पारित किया गया था। इसमेें प्रावधान 
था कि पहला चुनाव 7 मई, 2015 को और उसके बाद प्रत््ययेक 
5वेें वर््ष मई के पहले गुरुवार को होगा।

एक साथ/समकालिक चुनाव के संबंध मेें विभिन्न अन््य 
सिफारिशेें क््यया हैैं?
z	 पिछली रिपोर््ट:

�	एक साथ/समकालिक चुनाव के मुद्दे को विधि आयोग 
(1999) और कार््ममिक, लोक शिकायत, कानून एवं न््ययाय पर 
संसदीय स््थथायी समिति (2015) की रिपोर्टटों मेें हल किया 
गया है। इसके अतिरिक्त, विधि आयोग ने वर््ष 2018 मेें एक 
प्रारूप रिपोर््ट प्रस््ततुत की।

z	 सिफारिशोों का सारांश:
�	क्लबिंग चुनाव:

�	प्रस््ततावोों मेें लोकसभा चुनावोों को लगभग आधे राज््य 
विधानसभा चुनावोों के साथ एक चक्र मेें जोड़ने का 
सुझाव दिया गया है, जबकि शेष राज््य विधानसभा 
चुनावोों को ढाई वर््ष बाद दूसरे चक्र मेें कराने का सुझाव 
दिया गया है।

�	इसके लिये मौजूदा विधानसभाओं के कार््यकाल को समायोजित 
करने हेतु संविधान और जन प्रतिनिधित््व अधिनियम, 1951 मेें 
संशोधन की आवश््यकता होगी।

�	अविश्वास प्रस््तताव:
�	लोकसभा या विधानसभा मेें किसी भी अविश्वास प्रस््तताव 

के साथ वैकल््पपिक सरकार बनाने का विश्वास प्रस््तताव 
भी होना चाहिये। 

�	यदि लोकसभा या राज््य विधानसभा का विघटन अपरिहार््य है, 
तो नवगठित सदन को विघटन को हतोत््ससाहित और वैकल््पपिक 
सरकार बनाने की खोज को प्रोत््ससाहित करने के लिये मूल 
सदन की केवल शेष अवधि मेें ही काम करना चाहिये।

�	उप-चुनाव:
�	सदस््योों की मृत््ययु, इस््ततीफे या अयोग््यता के कारण होने 

वाले उपचुनावोों को दक्षता के लिये एक साथ समूहीकृत 
किया जा सकता है और वर््ष मेें एक बार आयोजित किया 
जा सकता है।

नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2024
एक महत्तत्वपूर््ण विकास की दिशा मेें, भारत सरकार ने भारत को 

इलेक्ट्रिक वाहन के लिये एक प्रमुख विनिर््ममाण केेंद्र के रूप मेें स््थथापित 
करने के उद्देश््य से एक रणनीतिक योजना को हरी झंडी दी है।
z	 यह पहल न केवल देश की तकनीकी शक्ति को बढ़़ाने के लिये 

है, बल््ककि 'मेक इन इंडिया' अभियान को सुदृढ़ करने के व््ययापक 
लक्षष्य के अनुरूप भी है।
क््यया है केेंद्र की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति?

नीति के मुख््य तथ््य:
z	 EV आयात के लिये शुल््क मेें कटौती:

�	इस नीति मेें सीमा शुल््क दर को घटाकर 15% कर दिया गया 
है (पूरी तरह से नॉक््ड डाउन- CKD इकाइयोों पर लागू) 5 
वर््ष की कुल अवधि के लिये 35,000 अमेरिकी डॉलर या 
उससे अधिक के न््ययूनतम CIF (लागत, बीमा और माल 
ढुलाई) मूल््य वाले EV पर लगाया जाएगा।

z	 आयात सीमा और निवेश आवश््यकताएँ:
�	कम शुल््क वाले आयात की अनुमति देते हुए, यह नीति 

आयातित EV की संख््यया प्रति वर््ष 8,000 तक सीमित करती 
है।

�	शुल््क रियायतोों का लाभ उठाने के लिये निर््ममाताओं को न््ययूनतम 
4,150 करोड़ रुपए (`USD 500 मिलियन) का निवेश 
करना होगा।

z	 अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीीं है, जिससे क्षेत्र मेें पर््ययाप््त 
पूंजी निवेश को प्रोत््ससाहन मिलता है।

z	 विनिर््ममाण और मूल््य संवर्दद्धन आवश््यकताएँ:
�	स््थथानीय विनिर््ममाण को बढ़़ावा देने के लिये कंपनियोों को 3 वर््ष 

के भीतर परिचालन सुविधाएँ स््थथापित करनी होोंगी और उसी 
अवधि के भीतर 25% का न््ययूनतम घरेलू मूल््यवर्दद्धन 
(DVA) हासिल करना होगा, जो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 
अनुमोदन-पत्र जारी होने की तारीख से 5 वर््ष के भीतर 50% 
तक बढ़ जाएगा। 

z	 DVA मूल््य का एक प्रतिशत हिस््ससा है जो उस मूल््य का 
प्रतिनिधित््व करता है जो एक अर््थव््यवस््थथा निर््ययात के लिये 
उत््पपादित वस््ततुओं और सेवाओं मेें जोड़ती है।

z	 अधिकतम आयात भत्ता:
�	यदि निवेश 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, तो 

40,000 EV तक आयात किया जा सकता है, प्रतिवर््ष 
8,000 से अधिक नहीीं।

z	 कंपनियाँ किसी भी अप्रयुक्त वार््षषिक आयात सीमा को आगे बढ़़ा 
सकती हैैं।
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z	 शुल््क सीमा:
�	आयातित EV पर माफ किये गए कुल शुल््क की सीमा 

निवेश पर या 6484 करोड़ रुपए (ऑटोमोबाइल और ऑटो 
कंपोनेेंट््स के लिये प्रोडक््शन लिंक््ड इंसेेंटिव योजना के तहत 
प्रोत््ससाहन के बराबर), जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

z	 बैैंक गारंटी:
�	बैैंक गारंटी केवल DVA का 50% हासिल करने और 

कम-से-कम 4,150 करोड़ रुपए अथवा 5 वर््ष की अवधि मेें 
छोड़े गए शुल््क के समान निवेश करने पर, जो भी अधिक हो, 
वापस की जाएगी।

प्रमुख लाभ:
z	 यह नीति इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी मेें नवाचार और प्रगति को 

प्रोत््ससाहित करती है।
z	 यह नीति सरकार के मेक इन इंडिया अभियान की भाँति स््वदेशी 

विनिर््ममाण को प्रोत््ससाहन देती है।
z	 इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़़ावा देते हुए यह नीति कच्चे 

तेल के आयात को कम करने और व््ययापार घाटे को कम करने मेें 
मदद करती है।

z	 इलेक्ट्रिक वाहनोों के उपयोग से विशेषकर शहरी क्षेत्ररों मेें वायु 
प्रदूषण को कम करने मेें मदद मिलती है।
�	यह नई EV नीति वर््ष 2030 तक उत््सर््जन की तीव्रता को 

45% तक कम करने और वर््ष 2070 तक शुद्ध-शून््य उत््सर््जन 
प्राप््त करने के भारत के जलवायु लक्षष्ययों के अनुरूप है।

z	 स््ववास््थ््य एवं पर््ययावरण पर सकारात््मक प्रभाव।

प्रभाव:
z	 इस नीति का लक्षष्य निवेश प्रोत््ससाहन और आयात शुल््क मेें कटौती 

की प्रस््ततुति करते हुए Tesla जैसे विश्व प्रमुख अभिकर्त्ताओं को 
आकर््षषित करना है।
�	Tesla, Inc., सहित EV के वैश्विक निर््ममाता भारत मेें 

विनिर््ममाण संयंत्र स््थथापित करने के लिये प्रशुल््क रियायतोों की 
अनिवार््यता की मांग कर रहे थे।

�	नई नीति इस मांग को प्रभावी ढंग से पूरा करती है जो EV 
क्षेत्र मेें विदेशी निवेश आकर््षषित करने के लिये भारत की 
प्रतिबद्धता को दर््शशाती है।

z	 भारत वर््तमान मेें विश्व का तीसरा सबसे बड़़ा ऑटोमोबाइल बाज़ार 
और सबसे प्रगतिशील बाज़ारोों मेें से एक है तथा EV क्षेत्र 
ऑटोमोटिव उद्योग के अंतर््गत एक प्रमुख श्रेणी के रूप मेें उभरने 
के लिये तैयार है।
�	भारत की GDP मेें ऑटोमोटिव क्षेत्र का महत्तत्वपूर््ण योगदान 

इसके रणनीतिक महत्तत्व को रेखांकित करता है।

भारत मेें EV बाज़ार
z	 नियामक परिवर््तनोों के बावजूद वर््ष 2024 मेें EV की बिक्री मेें 

45% की वृद्धि के साथ भारत के EV बाज़ार मेें तेज़ी से वृद्धि 
देखी जा रही है।

z	 वर््ष 2023 के अंत तक EV की कुल पंजीकरण 1.5 मिलियन 
यूनिट से अधिक रही जो विगत वर््ष मेें हुए 1 मिलियन के पंजीकरण 
मेें हुई उल्लेखनीय वृद्धि को दर््शशाता है।

z	 EV पंजीकरण मेें वृद्धि से भारत की कुल EV बिक्री मेें 6.3% 
की वृद्धि हुई जो EV के उपयोग मेें हुई महत्तत्वपूर््ण प्रगति का संकेत 
देता है।

z	 अंततः चरणबद्ध तरीके से सब््ससिडी समाप््त करने की सरकार की 
योजना से प्रोत््ससाहित होकर, भारतीय वाहन निर््ममाता विद्युतीकरण 
मेें पर््ययाप््त निवेश कर रहे हैैं।

भारत मेें इलेक्ट्रिक वाहनोों से संबंधित अन््य पहल क््यया 
हैैं?
z	 इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत््ससाहन योजना (EMPS) 2024:

�	भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनोों (e2W) और 
तिपहिया वाहनोों (e3W) की खरीद को बढ़़ावा देने के लिये 
EMPS 2024 पेश किया। 500 करोड़ रुपए के कुल 
परिव््यय के साथ, यह योजना FAME-2 योजना को 
प्रतिस््थथापित करेगी और अप्रैल से जुलाई 2024 तक प्रभावी 
रहेगी, उसके बाद इसमेें परिवर््तन अथवा विस््ततार किये जाने 
की संभावना है।
�	इसका मुख््य उद्देश््य उद्योग की सब््ससिडी पर निर््भरता को 

धीरे-धीरे कम करते हुए e2Ws और e3Ws को 
अपनाने हेतु प्रोत््ससाहन देना है।

�	FAME-II के तहत कीमत मेें 15% की कमी के बाद, 
सब््ससिडी अब केवल अधिकतम 10,000 रुपए प्रति e2W 
के लिये उपलब््ध है और साथ ही अब यह बैटरी क्षमता  
5,000 रुपए प्रति किलोवाट-घंटे तक सीमित है। इसके 
3,33,387 e2W को कवर करने का अनुमान है।
�	इस योजना मेें इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन (e4Ws) 

एवं ई-बसेें शामिल नहीीं हैैं।
z	 चरणबद्ध विनिर््ममाण कार््यक्रम (PMP):

�	भारी उद्योग मंत्रालय ने समय के साथ इलेक्ट्रिक वाहनोों एवं 
उनके घटकोों के स््वदेशी विनिर््ममाण को बढ़़ावा देने के लिये 
एक PMP की शुरुआत की है।

�	स््थथानीय विनिर््ममाण को प्रोत््ससाहित करने के लिये एक वर्गीकृत 
शुल््क संरचना की कल््पना की गई है।
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z	 परिवर््तनकारी गतिशीलता और भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन
�	मिशन का उद्देश््य इलेक्ट्रिक वाहनोों, इलेक्ट्रिक वाहन घटकोों 

एवं बैटरियोों के लिये परिवर््तनकारी गतिशीलता तथा चरणबद्ध 
विनिर््ममाण कार््यक्रमोों के लिये रणनीतियोों को विकसित करना 
है।

z	 EV30@30 अभियान:
�	भारत उन मुट्ठी भर देशोों मेें से एक है जो वैश्विक EV30@30 

अभियान का समर््थन करता है, जिसका लक्षष्य वर््ष 2030 तक 
कम-से-कम 30% नए वाहन बिक्री को इलेक्ट्रिक बनाना है।

z	 हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनोों को तेज़ी से अपनाना और विनिर््ममाण 
करना- I और II

z	 ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेेंट््स के लिये प्रोडक््शन लिंक््ड 
इंसेेंटिव योजना

z	 राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना

भारत मेें EV बाज़़ार के लिये चुनौतियाँ क््यया हैैं?
z	 चार््जििंग इंफ्रास्टट्रक्चर:

�	सीमित उपलब््धता: 
�	पर््ययाप््त चार््जििंग स््टटेशन नहीीं हैैं, विशेष रूप से बड़़े शहरोों 

के बाहर।
�	इससे पहुुँच की कमी प्रदर््शशित होती है और कई EV 

मालिकोों के लिये लंबी दूरी की यात्रा अव््यवहारिक हो 
जाती है।

�	उच्च स््थथापना एवं रखरखाव लागत: 
�	चार््जििंग स््टटेशन स््थथापित करने के लिये महत्तत्वपूर््ण निवेश 

की आवश््यकता होती है और उनके रखरखाव से 
परिचालन लागत भी बढ़ जाती है।

�	इससे निवेश करने के इच््छछुक ऑपरेटरोों की संख््यया 
सीमित हो सकती है, जिससे बुनियादी ढाँचे के विकास 
मेें बाधा आ सकती है।

�	रेेंज की चिंता और लंबे समय तक चार््जििंग: 
�	चार््जििंग स््टटेशनोों की सीमित उपलब््धता, गैसोलीन वाहनोों 

की तुलना मेें EV की अपेक्षाकृत कम ड्राइविंग रेेंज के 
साथ संभावित खरीदारोों के लिये चिंता उत्तत्पन्न करती है। 
गैस टैैंक भरने मेें तुरंत समय लगता है जबकि EV को 
चार््ज करने मेें घंटोों लग सकते हैैं।

z	 लागत:
�	 EV की उच्च अग्रिम लागत: 

�	बैटरी और प्रौद्योगिकी लागत के कारण इलेक्ट्रिक वाहन 
स््वयं तुलनीय गैसोलीन मॉडल की तुलना मेें अधिक 
महँगे हैैं। बजट के प्रति जागरूक भारतीय उपभोक्ताओं 
के लिये यह एक बड़़ी बाधा है।

�	बैटरी की उच्च लागत: 
�	बैटरी तकनीक अभी भी विकसित हो रही है, साथ ही 

उत््पपादन लागत अभी भी ऊँची बनी हुई है। इसका EV 
की कुल कीमत पर महत्तत्वपूर््ण प्रभाव पड़ता है।

z	 ग्राहक सहायता एवं जागरूकता:
�	सेवा विकल््पोों का अभाव: 

�	EV के लिये सेवा नेटवर््क अभी भी विकसित हो रहा 
है। EV के लिये प्रशिक्षित तकनीशियन एवं सेवा केेंद्र 
ढूँढना कुछ मालिकोों के लिये चुनौतीपूर््ण हो सकता है।

�	उपभोक्ता जागरूकता का अभाव: 
�	कुछ संभावित EV खरीदार इलेक्ट्रिक वाहनोों के लाभोों 

से परिचित नहीीं हो सकते हैैं अथवा उनके बारे मेें गलत 
धारणाएँ हो सकती हैैं।

�	इससे उन््हेें गैसोलीन से स््वविच करने के लिये मनाना 
कठिन हो सकता है।

z	 आपूर््तति शृृंखला और नीति:
�	आपूर््तति शृृंखला चुनौतियाँ:

�	भारत लिथियम और कोबाल््ट जैसे महत्तत्वपूर््ण EV 
घटकोों के लिये आयात पर निर््भर है। वैश्विक आपूर््तति 
शृृंखला मेें व््यवधान EV उत््पपादन और लागत को 
प्रभावित कर सकता है।

�	नीतिगत अनिश्चितता: 
�	सरकारी नीतियाँ और नियम स््थथिर नहीीं हैैं। इससे वाहन 

निर््ममाताओं तथा उपभोक्ताओं के लिये भविष््य की योजना 
बनाना मुश््ककिल हो सकता है।

�	हालाँकि EMPS जैसी हालिया पहल का उद्देश््य कुछ 
स््थथिरता प्रदान करना और EV अपनाने को प्रोत््ससाहित 
करना है, हालाँकि दीर््घकालिक प्रभाव देखा जाना बाकी 
है।

�	सब््ससिडी पर निर््भरता:
�	जबकि EMPS 2024 जैसी पहल EV की अग्रिम 

लागत को कम करने मेें मदद कर सकती है, सब््ससिडी 
पर अत््यधिक निर््भरता भविष््य मेें कम होने या चरणबद्ध 
होने पर बाज़ार मेें अनिश्चितता उत््पन्न कर सकती है।

z	 अन््य चुनौतियाँ:
�	अनिश्चित उपभोक्ता व््यवहार: EV के दीर््घकालिक आर््थथिक 

और पर््ययावरणीय लाभ स््पष्ट हैैं, लेकिन यह अनिश्चित है कि 
उपभोक्ता इस नई तकनीक को कितनी जल््ददी अपनाएंगे।

�	मानकीकरण का अभाव: मानकीकृत चार््जििंग प्रोटोकॉल की 
कमी उपभोक्ताओं के लिये भ्रम पैदा कर सकती है और 
विभिन्न EV मॉडल तथा चार््जििंग स््टटेशनोों के बीच अंतर-
संचालनीयता को सीमित कर सकती है।
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आगे की राह 
z	 अविकसित बुनियादी ढाँचे की चुनौतियोों का समाधान करने के 

लिये शहरी और ग्रामीण क्षेत्ररों मेें चार््जििंग बुनियादी ढाँचे के नेटवर््क 
का विस््ततार करना। बढ़ती EV मांग को पूरा करने हेतु हाई-स््पपीड, 
वाणिज््ययिक-ग्रेड चार््जर मेें निजी निवेश को प्रोत््ससाहित करना। 
�	सरकार की योजना केेंद्रीय बजट 2022 मेें घोषित बैटरी 

स््ववैपिंग पॉलिसी को लागू करने की है, जिससे चार््जििंग 
बुनियादी ढाँचे को बढ़़ाया जा सके।

�	इस नीति मेें डिस््चचार््ज की गई बैटरियोों को पूरी तरह से चार््ज 
की गई बैटरियोों से बदलना शामिल है, जिससे EV चार््जििंग 
पारंपरिक वाहनोों मेें ईंधन भरने जितनी तेज़ हो जाएगी।

z	 EV ड्राइविंग रेेंज मेें सुधार के लिये हल््कके और उच्च ऊर््जजा घनत््व 
वाली बैटरियोों मेें निजी क्षेत्र के नवाचार को बढ़़ावा देना। बैटरी 
प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास हेतु प्रोत््ससाहन तथा टैक््स क्रेडिट 
प्रदान करेें।

z	 जनता को इलेक्ट्रिक वाहनोों के लाभोों और सतत् परिवहन विकल््पोों 
मेें परिवर््तन के महत्तत्व के बारे मेें सूचित करने के लिये शैक्षिक 
अभियान चलाना।
�	EV तक आसान पहुुँच की सुविधा और परिवर््तन के प्रतिरोध 

को कम करने के लिये आकर््षक पट्टे तथा किराये की 
योजनाएँ प्रस््ततुत करना।

z	 EV और चार््जििंग बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा तथा गुणवत्ता 
सुनिश्चित करने के लिये नियामक ढाँचे एवं मानकोों को लागू 
करना।

z	 बेड़़े प्रबंधन प्रणालियोों और चार््जर प्रबंधन प््ललेटफॉर्ममों सहित EV 
पारिस््थथितिकी तंत्र को बढ़़ाने के लिये स््ममार््ट डिजिटल समाधानोों 
को अपनाने को बढ़़ावा देना।

निम््न-कार््बन कार््य योजना (LCAP)
बिहार ने अपने अपशिष्ट प्रबंधन प्रोफाइल को बढ़़ाने के लिये एक 

सुविचारित कार््य योजना के हिस््ससे के रूप मेें अपशिष्ट और आवासीय 
अपशिष्ट जल क्षेत्र के लिये एक निम््न कार््बन कार््य योजना (Low-
Carbon Action Plan (LCAP) विकसित की है।
z	 यह वर््ष 2070 तक खुद को नेट ज़ीरो राज््य मेें बदलने की उसकी 

प्रतिबद्धता का हिस््ससा है।
z	 ICLEI (इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायर््नमेेंटल 

इनिशिएटिव््स), दक्षिण एशिया द्वारा अपशिष्ट और अपशिष्ट जल 
क्षेत्ररों का विस््ततृत मूल््ययाांकन रणनीति का एक महत्तत्वपूर््ण हिस््ससा है।
�	ICLEI वैश्विक विशेषज्ञञों की एक टीम द्वारा समर््थथित 2500 

से अधिक स््थथानीय और क्षेत्रीय सरकारोों का एक नेटवर््क है, 
जो दुनिया भर मेें सतत् शहरी विकास को बढ़़ावा देता है।

�	ICLEI स््थथिरता नीति को प्रभावित करता है और शून््य 
उत््सर््जन, प्रकृति-आधारित, न््ययायसंगत, लचीला तथा परिपत्र 
विकास के लिये स््थथानीय स््तर पर कार््रवाई करता है।

निम््न कार््बन कार््य योजना (LCAP) क््यया है?
z	 परिचय:
z	 LCAP ग्रीनहाउस गैस उत््सर््जन की चुनौतियोों का समाधान 

करने और सतत् अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़़ावा देने के लिये 
विकसित एक रणनीतिक दस््ततावेज़ है।

z	 विशेष रूप से बिहार के लिये तैयार किया गया एलसीएपी 
अपशिष्ट और घरेलू अपशिष्ट जल क्षेत्ररों से उत््सर््जन को कम 
करने के लिये एक व््ययापक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करता है, 
जिससे वर््ष 2070 तक राज््य को कार््बन तटस््थ बनने के लक्षष्य मेें 
योगदान मिलेगा।

z	 घटक:
�	आकलन एवं सूची: LCAP मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन 

बुनियादी ढाँचे के गहन मूल््ययाांकन के साथ शुरू होता है, 
जिसमेें ठोस अपशिष्ट और घरेलू अपशिष्ट जल दोनोों क्षेत्र 
शामिल हैैं।
�	इसमेें अपशिष्ट उत््पपादन, उपचार विधियोों और GHG 

उत््सर््जन पर डेटा एकत्र करना शामिल है।
�	मुख््य मुद्ददों की पहचान: LCAP अपशिष्ट प्रबंधन मेें 

अपर््ययाप््त सीवेज संग्रह और उपचार, खराब अपशिष्ट 
पृथक्करण तथा अप्रबंधित ठोस अपशिष्ट निपटान जैसी प्रमुख 
चुनौतियोों की पहचान करता है।

�	लक्षष्य निर््धधारित करना: मूल््ययाांकन के आधार पर, LCAP 
उत््सर््जन मेें कटौती और अपशिष्ट प्रबंधन सुधार के लिये 
महत्त्वाकांक्षी लक्षष्य स््थथापित करता है। 
�	ये लक्षष्य वर््ष 2030, 2050 और 2070 सहित विभिन्न 

समय-सीमाओं के लिये निर््धधारित किये गए हैैं।
�	हस््तक्षेप रणनीतियाँ: LCAP पहचाने गए मुद्ददों के समाधान 

के लिये निम््न-कार््बन हस््तक्षेपोों और सिफारिशोों की एक 
शृृंखला का प्रस््तताव करता है।
�	इन रणनीतियोों मेें स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण मेें सुधार 

करना, संग्रह और परिवहन प्रणालियोों को बढ़़ावा देना, 
कुशल उपचार प्रौद्योगिकियोों को लागू करना एवं 
अपशिष्ट जल से मीथेन पुनर्प्राप््तति को बढ़़ावा देना 
शामिल है।

�	सामुदायिक सहभागिता और नीति प्रवर््तन: LCAP की 
सफलता सरकारी एजेेंसियोों, स््थथानीय समुदायोों और 
निजी क्षेत्र की संस््थथाओं सहित विभिन्न हितधारकोों की 
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सक्रिय भागीदारी पर निर््भर करती है। इसके अतिरिक्त, 
अपशिष्ट प्रबंधन नियमोों का अनुपालन सुनिश्चित करने 
और संधारणीय प्रथाओं को बढ़़ावा देने के लिये नीति-
संचालित प्रवर््तन तंत्र आवश््यक हैैं।

LCAP के क््यया लाभ हैैं?
z	 पर््ययावरणीय लाभ: मुख््य लाभ वातावरण मेें हीट ट्रैप करने 

अर््थथात् उष््ममा अवशोषित करने वाले उत््सर््जन को कम करके 
जलवायु परिवर््तन का मुकाबला करना है। यह ग््ललोबल वार््मििंग 
और इससे जुड़़ी समस््ययाओं जैसे चरम मौसमी घटनाओं, समुद्र के 
बढ़ते स््तर एवं पारिस््थथितिक तंत्र को नुकसान को कम करने मेें 
मदद कर सकता है।

z	 सार््वजनिक स््ववास््थ््य लाभ: कोयले जैसे जीवाश््म ईंधन पर 
निर््भरता कम करने से वायु की गुणवत्ता मेें सुधार हो सकता है, 
जिससे श्वसन संबंधी बीमारियाँ कम होोंगी। कम कार््बन योजनाएँ 
प्रायः पैदल चलने, साइकिल चलाने और सार््वजनिक परिवहन 
जैसी चीज़ोों को प्रोत््ससाहित करती हैैं, जो शारीरिक गतिविधि के 
स््तर को बढ़़ा सकती हैैं।

z	 आर््थथिक लाभ: नवीकरणीय/अक्षय ऊर््जजा स्रोतोों और ऊर््जजा दक्षता 
मेें निवेश करने से इन क्षेत्ररों मेें नई नौकरियोों का सृजन हो सकता 
है। आयातित जीवाश््म ईंधन पर निर््भरता कम होने से दीर््घकालिक 
लागत बचत भी हो सकती है।

LCAP की चुनौतियाँ क््यया हैैं?
z	 अग्रिम लागत: नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोतोों या ऊर््जजा-कुशल 

प्रौद्योगिकियोों मेें स््थथानांतरण के लिये प्रायः प्रारंभिक निवेश की 
आवश््यकता होती है।

z	 आदतेें बदलना: योजना के लिये लोगोों के रहने और काम करने 
के तरीके मेें बदलाव की आवश््यकता हो सकती है, जैसे 
सार््वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करना या वाहनोों का कम 
प्रयोग करना। लोग इन परिवर््तनोों के प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैैं।

z	 राजनीतिक इच््छछाशक्ति: निम््न कार््बन योजनाओं के परिणाम 
दिखाने मेें समय और निरंतर प्रयास लग सकता है। उन परिवर््तनोों 
के प्रति राजनीतिक प्रतिरोध हो सकता है जो शक्तिशाली उद्योगोों 
को बाधित कर सकते हैैं।

z	 इक्विटी संबंधी चिंताएँ: निम््न कार््बन अर््थव््यवस््थथा मेें परिवर््तन 
को निष््पक्ष रूप से प्रबंधित करने की आवश््यकता है ताकि यह 
सुनिश्चित किया जा सके कि सभी को लाभ हो और इसका बोझ 
वंचित समूहोों पर असमान रूप से न डाला जाए।

भारत मेें अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित पहल क््यया हैैं?
z	 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016:

�	ये कानून, जो नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और 
हैैंडलिंग) कानून, 2000 को प्रतिस््थथापित करते हैैं, स्रोत पर 

अपशिष्ट पृथक्करण, सैनिटरी और पैकेजिंग अपशिष्ट के 
निपटान हेतु निर््ममाता की ज़िम््ममेदारी एवं बल््क जनरेटर से 
संग्रह, निपटान तथा प्रसंस््करण के लिये उपयोगकर्त्ता शुल््क 
पर ध््ययान केेंद्रित करता है।

z	 वेस््ट टू वेल््थ पोर््टल:
�	इसका उद्देश््य ऊर््जजा उत््पन्न करने, सामग्रियोों का पुनर््चक्रण 

करने और कचरे के उपचार हेतु प्रौद्योगिकियोों की पहचान, 
विकास तथा तैनाती करना है।

z	 अपशिष्ट से ऊर््जजा:
�	अपशिष्ट-से-ऊर््जजा या ऊर््जजा-से-अपशिष्ट संयंत्र औद्योगिक 

प्रसंस््करण के लिये नगरपालिका एवं औद्योगिक ठोस 
अपशिष्ट को विद्युत और/या ऊष््ममा मेें परिवर््ततित करता है।

z	 प््ललास््टटिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016:
�	यह प््ललास््टटिक कचरे के उत््पपादन को कम करने, प््ललास््टटिक 

अपशिष्ट को फैलने से रोकने और अन््य उपायोों के बीच स्रोत 
पर अपशिष्ट का अलग भंडारण सुनिश्चित करने के लिये 
कदम उठाने पर ज़ोर देता है।

�	फरवरी 2022 मेें प््ललास््टटिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) 
नियम, 2022 को अधिसूचित किया गया था।

z	 प्रोजेक््ट रिप््ललान:
�	इसका उद्देश््य 20:80 के अनुपात मेें कपास के रेशोों के साथ 

प्रसंस््ककृत एवं उपचारित प््ललास््टटिक अपशिष्ट को मिलाकर 
कैरी बैग बनाना है।

z	 प््ललास््टटिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022:
�	नियम विभिन्न हितधारकोों जैसे- निर््ममाताओं, आयातकोों, खुदरा 

विक्रेताओं और उपभोक्ताओं की ज़िम््ममेदारियोों को निर््ददिष्ट 
करते हैैं। इन सभी हितधारकोों को यह सुनिश्चित करने मेें 
भूमिका निभानी है कि प््ललास््टटिक अपशिष्ट का उचित प्रबंधन 
किया जाए एवं इससे पर््ययावरण प्रदूषित न हो।

आगे की राह
z	 भार को विस््ततृत करना: प्रारंभिक वित्तीय तनाव को कम करने 

के लिये सार््वजनिक और निजी फंडिंग स्रोतोों के मिश्रण का 
उपयोग करना। अनुदान, कर छूट और कम ब््ययाज वाले ऋण 
व््यवसायोों तथा व््यक्तियोों को कम कार््बन प्रौद्योगिकियोों को अपनाने 
के लिये प्रोत््ससाहित कर सकते हैैं।

z	 दीर््घकालिक बचत पर ध््ययान देना: दीर््घघावधि मेें LCA के 
लागत लाभोों पर ज़ोर देने की आवश््यकता है। इसमेें वायु गुणवत्ता 
मेें सुधार के परिणामस््वरुप दक्षता मेें उन्नयन अथवा कम स््ववास््थ््य 
देखभाल लागत से कम ऊर््जजा बिल के लाभ को उजागर करना 
शामिल हो सकता है।
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z	 महत्त्वाकांक्षी किंतु प्राप््य लक्षष्य निर््धधारित करना: प्रगति प्रदर््शशित 
करने और हितधारकोों को जोड़़े रखने के लिये LCAP का स््पष्ट 
तथा चरणबद्ध लक्षष्ययों मेें विभाजित करना।

z	 नौकरी प्रशिक्षण और पुनर्पप्रशिक्षण: लोगोों को निम््न-कार््बन 
अर््थव््यवस््थथा के लिये आवश््यक कौशल प्रदान करने के लिये 
कार््यक्रमोों मेें निवेश करने की आवश््यकता है जिससे सभी के लिये 
एक उचित परिवर््तन सुनिश्चित किया जा सके।

z	 निम््न कार््बन वाले विकल््पोों को आकर््षक बनाना: सार््वजनिक 
परिवहन बुनियादी ढाँचे मेें निवेश करने, बाइक लेन और वाॅकेबल 
कम््ययुनिटीज़ (संगठित फुटपाथ, सड़क और भूमि उपयोग 
प्रणाली) संगठित करने तथा इलेक्ट्रिक वाहनोों अथवा ऊर््जजा-
कुशल उपकरणोों के लिये सब््ससिडी प्रदान करने की आवश््यकता 
है।

सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024
सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुसरण मेें 

केेंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 
1983 के स््थथान पर सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 को 
अधिसूचित किया है।
z	 सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने सिनेमैटोग्राफ 

अधिनियम 1952 मेें संशोधन किया, जो भारत मेें फिल््मोों के 
प्रमाणन, प्रदर््शन और सेेंसरशिप को नियंत्रित करता है।

सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 क््यया हैैं?
z	 उद्देश््य :

�	नियमोों का उद्देश््य प्रासंगिकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित 
करने के लिये फिल््म क्षेत्र मेें उभरती प्रौद्योगिकियोों तथा प्रगति 
के साथ तालमेल बनाए रखना है।

z	 सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 मेें मुख््य पहलू:
�	ऑनलाइन प्रमाणन प्रक्रियाओं के साथ संरेखण:

�	ऑनलाइन प्रमाणन प्रक्रियाओं को अपनाने के साथ इसे 
पूरी तरह से संरेखित करने हेतु नियमोों मेें व््ययापक संशोधन 
किया गया है, जो फिल््म उद्योग के लिये बढ़़ी हुई 
पारदर््शशिता, दक्षता और व््ययापार सुगमता सुनिश्चित 
करेगा।

�	प्रमाणन समय-सीमा मेें कमी:
�	फिल््म प्रमाणन की प्रक्रिया के लिये समय-सीमा मेें कमी 

और काम करने के समय मेें लगने वाले विलंब को खत््म 
करने हेतु पूर््ण डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाना।

�	फिल््मोों के लिये अभिगम््यता सुविधाएँ:
�	समय-समय पर इस संबंध मेें जारी दिशा-निर्देशोों के 

अनुसार, फिल््मोों/फीचर फिल््मोों मेें प्रमाणन के लिये 

पहुुँच संबंधी विशेषताएँ होनी चाहिये, ताकि इसमेें 
दिव््ययाांगजनोों को भी शामिल किया जा सके।

�	आयु-आधारित प्रमाणीकरण का परिचय:
�	मौजूदा UA (Universal Adult) श्रेणी को 

तीन श्रेणियोों मेें उप-विभाजित करके प्रमाणन की आयु 
आधारित श्रेणियोों को शुरू किया जा रहा है, यानी बारह 
वर््ष के बजाय सात वर््ष (UA 7+), तेरह वर््ष (UA 
13+) और सोलह वर््ष (UA 16+)।

�	ये आयु आधारित मार््कर केवल अनुशंसात््मक होोंगे, जो 
माता-पिता या अभिभावकोों हेतु इस बात पर विचार करने 
हेतु होोंगे कि क््यया उनके बच्चचों को ऐसी फिल््म देखनी 
चाहिये। साथ ही यह सुनिश्चित करना कि युवा दर््शकोों 
को आयु-उपयुक्त सामग्री उपलब््ध हो।

�	उन्नत लिंग प्रतिनिधित््व:
�	नियम केेंद्रीय फिल््म प्रमाणन बोर््ड (CBFC) बोर््ड 

और सलाहकार पैनलोों मेें महिलाओं के अधिक 
प्रतिनिधित््व को निर््धधारित करते हैैं, बोर््ड मेें एक-तिहाई 
सदस््य एवं अधिमानतः आधी महिलाएँ होोंगी।

�	फिल््मोों की प्राथमिकता स्क्रीनिंग के लिये प्रणाली:
�	प्रमाणन प्रक्रिया मेें तेज़ी लाने के लिये फिल््मोों की 

प्राथमिकता स्क्रीनिंग का प्रावधान शुरू किया गया है, 
विशेषकर फिल््म रिलीज़ से संबंधित तत््ककाल 
प्रतिबद्धताओं का सामना करने वाले फिल््म निर््ममाताओं 
के लिये।

�	प्रमाण-पत्ररों की स््थथायी वैधता:
�	केेंद्रीय फिल््म प्रमाणन बोर््ड (CBFC) द्वारा जारी 

प्रमाण-पत्ररों की स््थथायी वैधता सुनिश्चित करते हुए 
प्रमाण-पत्ररों की वैधता पर केवल 10 वर्षषों के लिये 
प्रतिबंध हटा दिया गया है।

�	टेलीविज़न प्रसारण के लिये पुनः प्रमाणीकरण:
�	टेलीविज़न प्रसारण हेतु संपादित फिल््मोों के लिये पुन: 

प्रमाणन आवश््यक है, जिससे केवल अप्रतिबंधित 
सार््वजनिक प्रदर््शनी श्रेणी प्रमाणन वाली फिल््मोों को 
टेलीविज़न पर दिखाए जाने की अनुमति मिलती है।

z	 महत्तत्व:
�	नियमोों मेें बदलाव पिछले चार दशकोों मेें फिल््म प्रौद्योगिकी 

और दर््शकोों की जनसांख््ययिकी मेें प्रगति को अद्यतन किया 
गया है।

�	वर््ष 2023 मेें सिनेमैटोग्राफ अधिनियम मेें संशोधन को लागू 
करते हुए नए नियम प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाते हैैं, 
जिससे यह समकालीन और विश्व स््तर पर प्रतिस््पर्द्धी बन 
जाता है।
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केेंद्रीय फिल््म प्रमाणन बोर््ड (CBFC)
z	 CBFC सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत संचालित एक 

वैधानिक निकाय है, जिसे सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के 
अनुसार फिल््मोों के सार््वजनिक प्रदर््शन को विनियमित करने का 
कार््य सौौंपा गया है।
�	वैधानिक आवश््यकताओं और मानकोों का अनुपालन 

सुनिश्चित करते हुए, CBFC से प्रमाणन प्राप््त करने के बाद 
ही फिल््मोों को भारत मेें सार््वजनिक रूप से प्रदर््शशित किया जा 
सकता है।

z	 CBFC मेें गैर-आधिकारिक सदस््य और एक अध््यक्ष शामिल 
होते हैैं, जिनकी नियुक्ति केेंद्र सरकार द्वारा की जाती है तथा इसका 
मुख््ययालय मुंबई मेें स््थथित है।

z	 इसके अतिरिक्त, यह पूरे भारत मेें नौ क्षेत्रीय कार््ययालय संचालित 
करता है, जिनमेें से प्रत््ययेक फिल््मोों की जाँच मेें सहायता के लिये 
सलाहकार पैनल होते हैैं।

z	 सलाहकार पैनल मेें केेंद्र सरकार द्वारा विभिन्न पृष्ठभूमियोों से 
नामित सदस््य शामिल होते हैैं, जो 2 वर््ष की अवधि के लिये 
सेवारत होते हैैं।

भारत मेें फिल््म उद्योग
z	 निर््ममित फिल््मोों की संख््यया के मामले मेें भारतीय फिल््म उद्योग 

विश्व मेें सबसे बड़़ा है और 40 से अधिक भाषाओं मेें सालाना 
3,000 से अधिक फिल््मोों का निर््ममाण करने वाला विश्व मेें सबसे 
बड़ा उद्योग है।
�	भारत मेें तीन सबसे बड़़े फिल््म उद्योग हिंदी, तेलुगू और तमिल 

हैैं।
z	 भारतीय फिल््म उद्योग अपने जीवंत और विविध सिनेमा के लिये 

जाना जाता है जिसका बाज़ार मूल््य वर््ष 2022 मेें 172 बिलियन 
भारतीय रुपए से अधिक था। यह आँकड़ा फिल््म उद्योग के मूल््य 
मेें हुए सुधार को इंगित करता है हालाँकि उद्योग अभी भी कोविड-
19 महामारी के प्रभावोों का सामना करते हुए वीडियो ओवर-द-
टॉप (OTT) प््ललेटफॉर््म के तीव्र विकास से होने वाली चुनौतियोों 
का सामना कर रहा है।
�	भारत मेें महामारी और लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरोों 

तक ही सीमित थे जिस दौरान OTT प््ललेटफाॅर्ममों सहित 
वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं नेें लोकप्रियता हासिल की।

�	भारत मेें ऑनलाइन वीडियो बाज़़ार मेें वैश्विक और स््थथानीय 
अभिकर्त्ताओं की संयुक्त भागीदारी है, जो 400 मिलियन से 
अधिक उपयोगकर्त्ताओं के लिये प्रतिस््पर्द्धा करते हैैं।

z	 वित्तीय वर््ष 2022 मेें समग्र देश मेें टेलीविज़न और फिल््म उद्योग 
द्वारा सृजित नौकरियोों का अनुमान 4.12 मिलियन था, जो वित्तीय 
वर््ष 2017 मेें लगभग 2.36 मिलियन नौकरियोों से अधिक था।

दिल्ली उत््पपाद शुल््क नीति मामला
हाल ही मेें दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट न््ययायालय ने उत््पपाद शुल््क 

नीति मामले मेें दिल्ली के मुख््यमंत्री को प्रवर््तन निदेशालय (ED) की 
हिरासत मेें भेज दिया है।
z	 ED ने दिल्ली के मुख््यमंत्री पर दिल्ली उत््पपाद शुल््क घोटाले का 

"मुख््य साजिशकर्त्ता" होने का आरोप लगाया है।

क््यया है दिल्ली उत््पपाद शुल््क नीति मामला?
z	 परिचय:

�	दिल्ली उत््पपाद शुल््क नीति मामला दिल्ली उत््पपाद शुल््क नीति 
2021-22 के निर््ममाण और कार््ययान््वयन से जुड़़े मामले को 
संदर््भभित करता है।

z	 यह नीति, जो नवंबर 2021 मेें लागू हुई, बाद मेें प्रक्रियात््मक 
खामियोों, भ्रष्टाचार और सरकारी कोष को वित्तीय नुकसान के 
आरोपोों के कारण जुलाई 2022 मेें रद्द कर दी गई।

z	 प्रमुख आरोप:
�	मनमाने निर््णय: दिल्ली के मुख््य सचिव की रिपोर््ट मेें दिल्ली 

के उपमुख््यमंत्री और उत््पपाद शुल््क मंत्री द्वारा किये गए 
मनमाने एवं एकतरफा निर््णयोों को उजागर किया गया, जिसके 
कारण कथित तौर पर 580 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय 
नुकसान हुआ।

�	साजिश और रिश्वत: प्रवर््तन निदेशालय (ED) ने आरोप 
लगाया है कि शराब कारोबार मेें कुछ निजी कंपनियोों को 
12% लाभ मार््जजिन प्रदान करने की साजिश के तहत नई 
उत््पपाद शुल््क नीति लागू की गई थी।
�	यह आरोप लगाया गया है कि इस व््यवस््थथा मेें 6% की 

रिश्वत शामिल थी।
�	किकबैक (Kickback) एक प्रकार की रिश्वतखोरी 

या भ्रष्ट भुगतान को संदर््भभित करता है, जो किकबैक 
प्रदान करने वाले व््यक्ति के पक्ष मेें लेनदेन या निर््णय को 
सुविधाजनक बनाने या प्रभावित करने के बदले मेें किसी 
को, आमतौर पर एक सार््वजनिक अधिकारी या व््यवसायी 
को दिया जाता है।

�	कार्टेल गठन और पक्षपातपूर््ण/अधिमान््य व््यवहार: ED का 
आरोप है कि नीति को कार्टेल गठन को बढ़़ावा देने और आम 
आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं को लाभ पहुुँचाने के लिये 
जानबूझकर कमियोों के साथ तैयार किया गया था।
�	शराब व््यवसाय मालिकोों और ऑपरेटरोों को रिश्वत के 

बदले मेें छूट, लाइसेेंस शुल््क मेें विस््ततार, जुर््ममाने मेें छूट 
और कोविड-19 महामारी के कारण हुए व््यवधानोों के 
कारण राहत जैसे अधिमान््य उपचार प्रदान किये गए।
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�	चुनावोों पर प्रभाव: आरोप है कि इस योजना के माध््यम से 
प्राप््त रिश्वत का इस््ततेमाल वर््ष 2022 की शुरुआत मेें पंजाब 
और गोवा मेें विधानसभा चुनावोों को प्रभावित करने के लिये 
किया गया था।

नई दिल्ली उत््पपाद शुल््क नीति 2021-22, जिसमेें राज््य सरकार के 
लिये अधिकतम राजस््व सुनिश्चित करने और नकली या अवैध शराब 
की बिक्री का विरोध करने की मांग की गई थी, पर "प्रक्रियात््मक 
कमियोों" के व््ययापक आरोप लगे। इसने सरकार को 1 अगस््त, 2022 से 
इसे समाप््त करने के लिये मजबूर कर दिया है।

नई नीति के तहत, दिल्ली मेें शराब की सभी निजी स््ववामित््व वाली 
और संचालित दुकानोों की संख््यया लगभग 630 से बढ़कर 850 हो जानी 
थी। कोई व््यक्ति एकाधिक शराब खुदरा लाइसेेंस रख सकता था और 
व््ययापार के लिये "भारी विनियमित" उत््पपाद शुल््क व््यवस््थथा को आसान 
बनाया जाना था।

संशोधित उत््पपाद शुल््क नीति विवादोों मेें आ गई क््योोंकि राजधानी 
मेें निजी शराब की दुकानेें खुल रही थीीं। इनमेें से कई दुकानोों को गैर-
अनुरूप क्षेत्ररों से संबंधित विभिन्न उल्लंघनोों के लिये MCD द्वारा सील 
कर दिया गया था, जहाँ शराब खुदरा जैसे कुछ व््यवसायोों की अनुमति 
नहीीं है।
क््यया कोई निवर््तमान मुख््यमंत्री जेल से राज््य/केेंद्रशासित 
प्रदेश प्रशासन चला सकता है?
z	 संवैधानिक नैतिकता और सुशासन:

�	भारतीय संविधान इस मुद्दे का स््पष्ट रूप से निराकरण नहीीं 
करता है कि क््यया कोई मुख््यमंत्री (CM) जेल मेें रहकर 
सरकार चला सकता है।

�	हालाँकि, विभिन्न न््ययायालयोों के निर््णयोों ने सार््वजनिक पद 
धारण करने मेें संवैधानिक नैतिकता, सुशासन एवं सार््वजनिक 
विश्वास के महत्तत्व पर ज़ोर दिया है।

z	 राष्ट्रपति अथवा राज््यपाल के रूप मेें मुख््यमंत्री प्रतिरक्षित 
नहीीं:
�	भारत के राष्ट्रपति और राज््योों के राज््यपाल ही एकमात्र ऐसे 

संवैधानिक पदधारक हैैं, जिन््हेें कानून के अनुसार अपना 
कार््यकाल समाप््त होने तक नागरिक तथा आपराधिक 
कार््यवाही से छूट प्राप््त है।

�	संविधान के अनुच््छछेद 361 मेें कहा गया है कि भारत के 
राष्ट्रपति तथा राज््योों के राज््यपाल "अपने आधिकारिक 
कर्तत्तव््योों के निर््वहन मेें किये गए किसी भी कार््य" के लिये 
किसी भी न््ययायालयो के प्रति जवाबदेह नहीीं हैैं।

�	अनुच््छछेद 361, राज््यपाल तथा राष्ट्रपति के विपरीत, किसी 
केेंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज््यपाल (LG) को 
छूट नहीीं देता है।

�	लेकिन यह छूट उन प्रधानमंत्री अथवा मुख््यमंत्रियोों को नहीीं 
प्राप््त है जिन््हेें संविधान के अंर््तगत समान माना जाता है जो 
कानून के समक्ष समानता के अधिकार की वकालत करता है।

�	फिर भी, केवल गिरफ््ततारी के लिये वे अयोग््य नहीीं हो जाते।
z	 कानूनी ढाँचा:

�	कानून के अनुसार, किसी मुख््यमंत्री को केवल तभी अयोग््य 
ठहराया जा सकता है अथवा पद से हटाया जा सकता है, जब 
वह किसी मामले मेें दोषी ठहराया जाता है।
�	अरविंद केजरीवाल के मामले मेें उन््हेें अभी तक दोषी 

नहीीं ठहराया गया है।
�	जन प्रतिनिधित््व अधिनियम, 1951 मेें कुछ अपराधोों के 

लिये अयोग््यता के प्रावधान हैैं, लेकिन पद संभालने वाले 
किसी भी व््यक्ति को दोषी पाया जाना अनिवार््य है।

�	मुख््यमंत्री केवल दो स््थथितियोों मेें शीर््ष पद से हटाया जा 
सकता है- विधानसभा मेें बहुमत का समर््थन खो देने पर 
अथवा सरकार के विरुद्ध एक सफल अविश्वास प्रस््तताव 
के माध््यम से जिसका नेतृत््व मुख््यमंत्री करते हैैं।

z	 सार््वजनिक पद धारण करने हेतु बुनियादी मानदंड:
�	जैसा कि सर्वोच्च न््ययायालय ने मनोज नरूला बनाम यूनियन 

ऑफ इंडिया मामला, वर््ष 2014 मेें उल्लेख किया है, 
सार््वजनिक पद संभालने के बुनियादी मानदंडोों मेें संवैधानिक 
नैतिकता, सुशासन तथा संवैधानिक विश्वास शामिल हैैं।

�	सार््वजनिक अधिकारियोों से इन सिद््धाांतोों के अनुरूप कार््य करने 
की अपेक्षा की जाती है।
�	न््ययायालय ने माना है कि नागरिक सत्ता मेें बैठे व््यक्तियोों 

से नैतिक आचरण के उच्च मानकोों को बनाए रखने की 
अपेक्षा करते हैैं।

�	यह अपेक्षा विशेषकर मुख््यमंत्री जैसे पदोों के लिये बहुत 
अधिक है, जिन््हेें जनता के विश्वस््त के रूप मेें देखा जाता 
है।

z	 जेल से कार््य करने की व््ययावहारिक कठिनाइयाँ:
�	जेल से सरकार चलाने वाले एक मुख््यमंत्री की व््ययावहारिक 

चुनौतियाँ महत्तत्वपूर््ण हैैं।
�	उदाहरण के लिये, उन््हेें आधिकारिक दस््ततावेज़ों तक 

पहुुँचने अथवा सरकारी अधिकारियोों के साथ संचार 
करने पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है।

�	इस बारे मेें भी प्रश्न उठ सकता है कि क््यया हिरासत मेें 
रहते हुए वे प्रभावी ढंग से अपने कर्तत्तव््योों को पूर््ण कर 
सकते हैैं।
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z	 उदाहरण तथा कानूनी मामले:
�	एस.रामचंद्रन बनाम वी. सेेंथिल बालाजी केस, 2023 मेें मद्रास 

उच्च न््ययायालय ने वित्तीय घोटाले के आरोपी मंत्री द्वारा पद 
धारण करने के अपने अधिकार की समाप््तति के संबंध मेें विचार 
किया।

�	मद्रास HC के निर््णय ने हिरासत मेें रहते हुए मंत्री का पद 
धारण करने की व््ययावहारिक कठिनाइयोों पर प्रकाश डाला।
�	न््ययायालय के निर््णय के अनुसार किसी मुख््यमंत्री के 

लिये कारावास से सरकार का संचालन करना तकनीकी 
रूप से संभव हो सकता है, किंतु ऐसी परिस््थथितियोों मेें 
उसके नेतृत््व की वैधता और प्रभावशीलता एक चिंता का 
विषय है।

�	उच्च न््ययायालय ने किसी व््यक्ति द्वारा अपने संबंधित कर्तत्तव््योों 
का अनुपालन किये बिना सार््वजनिक पद पर रहते हुए सरकारी 
खज़ाने से वेतन प्राप््त करने के संबंध मेें प्रश्न किया।

z	 राष्ट्रपति शासन:
�	चूँकि किसी भी मुख््यमंत्री के लिये कारावास से सरकार का 

संचालन करना अव््ययावहारिक है इसलिये उपराज््यपाल 
संविधान के अनुच््छछेद 239AB के तहत दिल्ली मेें राष्ट्रपति 
शासन लागू करने के लिये 'राज््य मेें संवैधानिक तंत्र की 
विफलता' का हवाला दे सकते हैैं, जिसमेें मुख््यमंत्री के 
इस््ततीफे की प्रक्रिया शामिल होती है।
�	राष्ट्रपति शासन के तहत संबद्ध राष्ट्रीय राजधानी पर केेंद्र 

सरकार का प्रत््यक्ष नियंत्रण हो जाएगा।
ED क््यया है?
z	 परिचय:

�	प्रवर््तन निदेशालय (ED) एक बहुअनुशासनिक संगठन है 
जो धन शोधन के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनोों के उल्लंघन 
की जाँच के लिये अधिदेशित है।

�	यह वित्त मंत्रालय के राजस््व विभाग के अंतर््गत कार््य करता 
है।

�	भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जाँच एजेेंसी के रूप मेें 
ED भारत के संविधान और कानूनोों के सख््तती से अनुपालन 
हेतु कार््य करती है।

z	 संरचना:
�	मुख््ययालय: ED का मुख््ययालय नई दिल्ली मेें स््थथित है जिसकी 

अध््यक्षता प्रवर््तन निदेशक द्वारा की जाती है।
�	मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली मेें ED 

के पाँच क्षेत्रीय कार््ययालय स््थथित हैैं जिनकी अध््यक्षता 
विशेष प्रवर््तन निदेशक द्वारा की जाती है।

�	भर्ती: इसमेें अधिकारियोों की भर्ती प्रत््यक्ष रूप से और अन््य 
अन््ववेषण एजेेंसियोों मेें कार््यरत अधिकारियोों मेें से की जाती है।
�	इसमेें IRS (भारतीय राजस््व सेवा), IPS (भारतीय 

पुलिस सेवा) और IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा) 
जैसे आयकर अधिकारी, उत््पपाद शुल््क अधिकारी, सीमा 
शुल््क अधिकारी तथा पुलिस के अधिकारी शामिल हैैं।

�	कार््यकाल: इसका कार््यकाल दो वर््ष का होता है, किंतु 
निदेशकोों का कार््यकाल तीन वार््षषिक विस््ततार के साथ दो से 
पाँच वर््ष तक बढ़़ाया जा सकता है।
�	दिल्ली विशेष पुलिस स््थथापना (DSPE) अधिनियम, 

1946 (ED के लिये) और केेंद्रीय सतर््कता आयोग 
(CVC) अधिनियम, 2003 (CV आयुक्ततों के 
लिये) मेें संशोधन किया गया, जिसका उद्देश््य सरकार 
द्वारा दोनोों प्रमुखोों के दो वर््ष का कार््यकाल पूरा होने के 
बाद उन््हेें उनके पद पर एक वर््ष के लिये बनाए रखने 
की शक्ति प्रदान करना था।

z	 कार््य:
�	COFEPOSA: विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस््करी 

निवारण अधिनियम (Conservation of Foreign 
Exchange and Prevention of Smug-
gling Activities Act- COFEPOSA), 
1974 के तहत, निदेशालय को FEMA के उल्लंघन के 
संबंध मेें निवारक निरोध के मामलोों को प्रायोजित करने का 
अधिकार है।

�	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा): यह बाहरी 
व््ययापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने तथा भारत मेें 
विदेशी मुद्रा बाज़ार के व््यवस््थथित विकास एवं रखरखाव को 
बढ़़ावा देने से संबंधित कानूनोों को समेकित व संशोधित करने 
हेतु अधिनियमित एक नागरिक कानून है।
�	ED को विदेशी मुद्रा कानूनोों और विनियमोों के संदिग््ध 

उल्लंघनोों की जाँच करने, कानून का उल्लंघन करने 
वालोों पर निर््णय लेने तथा ज़ुर््ममाना लगाने की ज़िम््ममेदारी 
दी गई है।

�	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA): वित्तीय 
कार््रवाई कार््य बल (FATF) की सिफारिशोों के बाद भारत 
ने PMLA लागू किया।
�	ED को अपराध की आय से प्राप््त संपत्ति का पता 

लगाने, संपत्ति को अस््थथायी रूप से संलग््न करने तथा 
विशेष न््ययायालय द्वारा अपराधियोों के खिलाफ मुकदमा 
चलाने और संपत्ति की ज़ब््तती सुनिश्चित करने के लिये 
जाँच करके PMLA के प्रावधानोों को क्रियान््ववित करने 
की ज़िम््ममेदारी सौौंपी गई है।
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�	भगोड़़ा आर््थथिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA): 
विदेशोों मेें शरण लेने वाले आर््थथिक अपराधियोों से संबंधित 
मामलोों की संख््यया मेें वृद्धि के साथ, भारत सरकार ने भगोड़़ा 
आर््थथिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA) पेश किया 
और ED को इसके प्रवर््तन की ज़िम््ममेदारी सौौंपी गई।
�	यह कानून आर््थथिक अपराधियोों को भारतीय न््ययायालयोों 

के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून की 
प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिये बनाया गया था।

�	इस कानून के तहत, ED को उन भगोड़़े आर््थथिक 
अपराधियोों की संपत्तियोों को कुर््क करने और केेंद्र सरकार 
को उनकी संपत्तियोों को ज़ब््त करने का प्रावधान करने 
का आदेश दिया गया है, जो गिरफ््ततारी के डर से भारत 
से भाग गए हैैं।

कॉटन कैैंडी पर प्रतिबंध
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें हिमाचल प्रदेश ने संभावित खतरनाक रंग एजेेंट 
रोडामाइन B की उपस््थथिति के बाद कॉटन कैैंडी या कैैंडी फ््ललॉस के 
उत््पपादन, बिक्री और भंडारण पर एक वर््ष का प्रतिबंध लगा दिया है।
z	 यह प्रतिबंध कर््ननाटक, तमिलनाडु और गोवा जैसे राज््योों की तर््ज़ 

पर है, जिन््होोंने हानिकारक रंजक एजेेंटोों पर समान प्रतिबंध लागू 
किये हैैं।

z	 इन कृत्रिम रंगोों से युक्त खाद्य पदार्थथों के सेवन से कैैंसर सहित 
दीर््घकालिक स््ववास््थ््य ज़ोखिम उत््पन्न हो सकता है।

कॉटन कैैंडी क््यया है?
z	 कॉटन कैैंडी, जिसे कुछ क्षेत्ररों मेें कैैंडी फ््ललॉस या फेयरी फ््ललॉस के 

रूप मेें भी जाना जाता है, एक प्रकार की स््पन शुगर कन््फफेक््शनरी 
है जो आमतौर पर कार््ननिवल, मेलोों और मनोरंजन पार्ककों मेें बेची 
जाती है।

z	 इसे चीनी को गर््म करके और द्रवीभूत करके बनाया जाता है तथा 
फिर इसे छोटे छिद्ररों के माध््यम से घुमाया जाता है, जहाँ यह लंबे 
तंतुओं के रूप मेें ठंडा होकर, फिर से जमता चला जाता है।

z	 इन तंतुओं को एक शंकु या छड़़ी पर एकत्रित किया जाता है, 
जिससे एक फूली हुई, कपास/रूई के फाहे जैसी संरचना बनती 
है।

रोडामाइन B क््यया है?
z	 परिचय:

�	रोडामाइन B एक रंजक एजेेंट है जिसका उपयोग आमतौर पर 
वस्तत्र, कागज़ और चमड़़ा उद्योगोों मेें किया जाता है। यह 

कलरेेंट/रंजक एजेेंट कम लागत का होता है और कभी-कभी 
इसका प्रयोग लोकप्रिय स्ट्रीट फूड आइटम जैसे कि गोभी 
मंचूरियन तथा कॉटन कैैंडी को चटक रंग देने के लिये किया 
जाता है।

�	यह रंजक एजेेंट उपभोग के लिये उपयुक्त नहीीं है क््योोंकि इससे 
तीव्र विषाक्तता हो सकती है। इस रसायन के संपर््क मेें आने से 
आँख को भी नुकसान हो सकता है और श्वास नली मेें जलन 
हो सकती है।
�	जबकि विश्व स््ववास््थ््य संगठन द्वारा कैैंसर कारक एजेेंटोों 

की एक सूची तैयार की गई है, जिसके अनुसार इसे 
मनुष््योों के लिये कैैंसरकारी के रूप मेें वर्गीकृत नहीीं किया 
जा सकता है, किंतु चूहोों पर कुछ अध््ययन हुए हैैं जिन््होोंने 
इसके कैैंसरजन््य प्रभाव को दर््शशाया है।

z	 खाद्य उत््पपादोों मेें उपयोग:
�	इसे आमतौर पर खाद्य उत््पपादोों मेें नहीीं मिलाया जाता है, 

रोडामाइन B के मामले अमूमन छोटे शहरोों मेें सड़क के 
किनारे खड़े होने वाले छोटे विक्रेताओं से संबंधित होते हैैं।
�	इसका कारण खाद्य पदार्थथों मेें स््ववीकार््य रंगोों के संबंध मेें 

ज्ञान का अभाव है। छोटे विक्रेताओं को इस बात की 
जानकारी नहीीं होती है कि यह डाई/रंग हानिकारक हो 
सकता है क््योोंकि इसका प्रभाव हमेशा उपभोग के तुरंत 
बाद महसूस नहीीं होता है।

�	इसका उपयोग प्रायः "अवैध रूप से" गोभी मंचूरियन, 
आलू वेज, बटर चिकन, अनार के जूस, छोटे पैमाने पर 
उत््पपादित आइसक्रीम अथवा कॉटन कैैंडी जैसे खाद्य 
उत््पपाद मेें किया जाता है।

z	 वैधानिकता:
�	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food 

Safety and Standards Authority of In-
dia- FSSAI) ने खाद्य उत््पपादोों मेें रोडामाइन B के 
उपयोग पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।

�	भोजन की तैयारी, प्रसंस््करण एवं वितरण मेें इस रसायन का 
किसी भी प्रकार उपयोग करना खाद्य सुरक्षा और मानक 
अधिनियम, 2006 के तहत दंडनीय है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत किन खाद्य रंगोों 
के उपयोग की अनुमति है?
z	 FSSAI खाद्य पदार्थथों मेें बहुत कम प्राकृतिक और कृत्रिम रंगोों 

के उपयोग की अनुमति देता है। जो निम््नलिखित हैैं:
�	प्राकृतिक खाद्य रंग:

�	कैरोटीन और कैरोटीनॉयड (पीला, नारंगी): ये प्राकृतिक 
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रंगद्रव््य हैैं जो कई फलोों व सब््ज़ज़ियोों, जैसे गाजर, कद्दू 
और टमाटर मेें पाए जाते हैैं। इन खाद्य पदार्थथों इनके 
मिश्रण से पीला, नारंगी और लाल रंग प्राप््त होता है।

�	क्लोरोफिल (हरा): क्लोरोफिल पादपोों के हरे रंग के 
लिये उत्तरदायी वर््णक है। इसका उपयोग प्रायः प्राकृतिक 
खाद्य रंग एजेेंट के रूप मेें किया जाता है।

�	राइबोफ््ललेविन (पीला): राइबोफ््ललेविन, जिसे विटामिन 
B2 के रूप मेें भी जाना जाता है, एक पीले रंग का 
यौगिक है जो विभिन्न खाद्य पदार्थथों मेें पाया जाता है। इसे 
कभी-कभी खाद्य रंग एजेेंट के रूप मेें उपयोग किया 
जाता है।

�	कैरेमल: कैरेमल एक प्राकृतिक खाद्य रंग एजेेंट है जो 
चीनी को गर््म करने से प्राप््त होता है। कैरेमलाइज़ेशन की 
डिग्री के आधार पर इसका रंग हल््कके पीले से लेकर गहरे 
भूरे तक हो सकता है।

�	एन्नाट्टो (नारंगी-लाल): एन्नाट्टो एक प्राकृतिक खाद्य 
रंग है जो अचीओट पेड़ के बीजोों से प्राप््त होता है। यह 
खाद्य पदार्थथों को एक नारंगी-लाल रंग प्रदान करता है 
और आमतौर पर इसका उपयोग पनीर, मक््खन एवं अन््य 
डेयरी उत््पपादोों मेें किया जाता है।

�	केसर: केसर एक मसाला है जो क्रोकस सैटाइवस पौधे 
के फूल से प्राप््त होता है। यह अपने गहरे पीले रंग के 
लिये जाना जाता है और दुनिया के सबसे महँगे मसालोों 
मेें से एक है।

�	करक््ययूमिन (पीला, हल््ददी से): करक््ययूमिन हल््ददी मेें 
पाया जाने वाला मुख््य सक्रिय यौगिक है। यह इस मसाले 
के पीले रंग के लिये ज़िम््ममेदार है और इसका उपयोग 
प्राकृतिक खाद्य रंग एजेेंट के रूप मेें किया जाता है।

�	कृत्रिम रंग:
�	पोोंसेउ 4R: एक कृत्रिम लाल रंग जो आमतौर पर 

विभिन्न खाद्य तथा पेय उत््पपादोों मेें उपयोग किया जाता 
है।

�	कार्मोइसिन: एक अन््य कृत्रिम लाल रंग जिसका प्रयोग 
प्राय: खाद्य पदार्थथों को रंगने मेें किया जाता है।

�	एरिथ्रोसिन: एक कृत्रिम लाल रंग जो आमतौर पर खाद्य 
पदार्थथों को रंगने मेें उपयोग किया जाता है, विशेषकर 
मिठाइयोों और कैैंडी मेें।

�	टार्ट्राज़़िन तथा सनसेट येलो FCF: कृत्रिम पीले रंग 
व््ययापक रूप से विभिन्न खाद्य उत््पपादोों मेें उपयोग किये 
जाते हैैं।

�	इंडिगो कारमाइन तथा ब्रिलियंट ब््ललू FCF: खाद्य 
पदार्थथों को रंगने मेें कृत्रिम नीले रंग का प्रयोग किया जाता 
है।

�	फास््ट ग्रीन FCF: खाद्य उत््पपादोों मेें प्रयोग किया जाने 
वाला कृत्रिम हरा रंग।

z	 हालाँकि, सभी खाद्य पदार्थथों मेें स््ववीकार््य खाद्य रंगोों की भी अनुमति 
नहीीं है। कुछ खाद्य पदार््थ जिनमेें इन रंगोों का उपयोग किया जा 
सकता है उनमेें आइसक्रीम, बिस््ककुट, केक, कन््फफेक््शनरी, फलोों 
के सिरप एवं क्रश, कस््टर््ड पाउडर, जेली क्रिस््टल तथा कार्बोनेटेड 
अथवा गैर-कार्बोनेटेड पेय शामिल हैैं।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण क््यया है?
z	 परिचय:

�	FSSAI, वर््ष 2006 के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 
के तहत स््थथापित एक स््ववायत्त वैधानिक निकाय है।
�	वर््ष 2006 का अधिनियम, भोजन से संबंधित विभिन्न 

कानूनोों को समेकित करता है, जैसे कि खाद्य अपमिश्रण 
निवारण अधिनियम, 1954, फल उत््पपाद आदेश, 1955, 
मांस खाद्य उत््पपाद आदेश, 1973, के साथ-साथ अन््य 
अधिनियम, जिनकी निगरानी पहले विभिन्न मंत्रालयोों 
और विभागोों द्वारा की जाती थी। 

�	इस अधिनियम का उद्देश््य बहु-स््तरीय, बहु-विभागीय नियंत्रण 
से एकल कमांड लाइन की ओर बढ़ते हुए, खाद्य सुरक्षा एवं 
मानकोों से संबंधित सभी मामलोों के लिये एक एकल संदर््भ 
बिंदु स््थथापित करना है।

�	FSSAI, स््ववास््थ््य एवं परिवार कल््ययाण मंत्रालय के अंर््तगत 
कार््य करते हुए, भारत मेें खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता को 
विनिमयन के साथ पर््यवेक्षण करके सार््वजनिक स््ववास््थ््य की 
रक्षा और बढ़़ावा देने के लिये भी ज़िम््ममेदार है।

�	FSSAI का मुख््ययालय नई दिल्ली मेें है और साथ ही देश 
भर मेें आठ क्षेत्ररों मेें इसके क्षेत्रीय कार््ययालय भी हैैं।

�	FSSAI के अध््यक्ष और मुख््य कार््यकारी अधिकारी की 
नियुक्ति केेंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसका अध््यक्ष भारत 
सरकार के सचिव के पद के सामान पद पर आसीन व््यक्ति 
होता है।

z	 कार््य एवं शक्तियाँ:
�	खाद्य उत््पपादोों और योजकोों के लिये विनियमोों तथा मानकोों का 

निर््धधारण।
�	खाद्य व््यवसायोों को लाइसेेंस और रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना।
�	खाद्य सुरक्षा कानूनोों और विनियमोों का प्रवर््तन।
�	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता की निगरानी तथा पर््यवेक्षण।
�	खाद्य सुरक्षा मुद्ददों पर जोखिम मूल््ययाांकन और वैज्ञानिक 

अनुसंधान का संचालन करना।
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�	खाद्य सुरक्षा और स््वच््छता पर प्रशिक्षण तथा जागरूकता 
बढ़ाना।

�	खाद्य सुदृढ़़ीकरण और जैविक खाद्य पदार्थथों को प्रोत््ससाहन।
�	खाद्य सुरक्षा मामलोों पर अन््य एजेेंसियोों और हितधारकोों के 

साथ समन््वय करना।
z	 कार््यक्रम और अभियान:

�	विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस
�	ईट राईट इंडिया

�	ईट राईट स््टटेशन
�	ईट राईट मेला

�	राज््य खाद्य सुरक्षा सूचकांक
�	RUCO (प्रयुक्त खाद्य तेल का पुन: उपयोग)
�	खाद्य सुरक्षा मित्र
�	100 फूड स्ट्रीट

ब््ललैक कार््बन उत््सर््जन और PMUY
z	 नवीन और अक्षय ऊर््जजा मंत्रालय (Ministry of New 

and Renewable Energy) के अनुसार वर््ष 2023 
तक भारत की नवीकरणीय ऊर््जजा क्षमता 180 गीगावॉट से अधिक 
है तथा वर््ष 2030 तक ऊर््जजा क्षमता मेें वृद्धि कर इसे 500 गीगावॉट 
करने की लक्षष्य प्राप््तति के लिये प्रयासरत है।

z	 भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री उज्जज्वला योजना (PMUY) 
ब््ललैक कार््बन उत््सर््जन को कम कर शुद्ध शून््य उत््सर््जन की लक्षष्य 
प्राप््तति मेें अहम योगदान दे सकती है।

ब््ललैक कार््बन (BC) क््यया है ?
z	 परिचय:

�	ब््ललैक कार््बन एक काले रंग का कालिखयुक्त पदार््थ होता है 
जो बायोमास और जीवाश््म ईंधन के पूर््ण रूप से दहन नहीीं 
होने की अवस््थथा मेें अन््य प्रदूषकोों के साथ उत््सर््जजित होता है।

�	BC एक अल््पकालिक प्रदूषक है जिसका कार््बन 
डाइऑक््ससाइड के बाद ग्रह के ताप को बढ़ाने मेें दूसरा सबसे 
बड़़ा योगदान है।
�	अन््य ग्रीनहाउस गैस उत््सर््जन के विपरीत BC तीव्रता से 

समाप््त हो जाता है और यदि इसके उत््सर््जन की रोकथाम 
की जाती है तो इसे वायुमंडल से पूर््ण रूप से समाप््त 
किया जा सकता है।

�	अन््य कार््बन उत््सर््जन के विपरीत इसके उत््सर््जन का 
प्रमुख स्रोत स््थथानीय होता है जिसका मुख््य रूप से 
स््थथानीय प्रभाव पड़ता है।

�	ब््ललैक कार््बन एक प्रकार का एयरोसोल है।

z	 प्रभाव:
�	एयरोसोल (जैसे- ब्राउन कार््बन, सल््फफेट््स) मेें ब््ललैक कार््बन 

को जलवायु परिवर््तन के लिये दूसरे सबसे महत्तत्वपूर््ण 
मानवजनित एजेेंट और वायु प्रदूषण के कारण होने वाले 
प्रतिकूल प्रभावोों को समझने हेतु प्राथमिक एजेेंट के रूप मेें 
मान््यता दी गई है।
�	ब््ललैक कार््बन सौर ऊर््जजा को अवशोषित करता है तथा 

वातावरण को ऊष््ममित करता है। वर््षण की बूँदोों के साथ 
पृथ््ववी के संपर््क मेें आने से यह हिम और बर््फ की सतह 
को काला कर देता है जिससे उनका एल््बबिडो (सतह की 
परावर््तक क्षमता) कम हो जाती है जिससे हिम ऊष््ममित 
हो जाता है तथा उसके विगलन की गति तीव्र हो जाती 
है।

�	यह ग््ललोबल वार््मििंग मेें योगदान देता है और गंभीर जोखिम 
उत््पन्न करता है। किये गए अध््ययनोों के अनुसार ब््ललैक कार््बन 
के संपर््क मेें आने से हृदय रोग, जन््म संबंधी जटिलताएँ और 
असमय मृत््ययु के उच्च जोखिम जैसी समस््ययाओं का सामना 
करना पड़ सकता है।

z	 स्रोत:
�	भारत मेें अधिकांश ब््ललैक कार््बन उत््सर््जन पारंपरिक चूल््होों मेें 

गाय के उपलोों अथवा पुआल जैसे बायोमास के उपयोग से 
होता है।

�	यह गैस और डीज़ल इंजन, कोयला चालित ऊर््जजा संयंत्ररों तथा 
जीवाश््म ईंधन का उपयोग करने वाले अन््य स्रोतोों से उत््सर््जजित 
होता है। इसमेें पार््टटिकुलेट मैटर का एक महत्तत्वपूर््ण हिस््ससा होता 
है, जो एक वायु प्रदूषक है।

�	वर््ष 2016 के एक अध््ययन के अनुसार, आवासीय क्षेत्र भारत 
के कुल ब््ललैक कार््बन उत््सर््जन मेें 47% योगदान देता है।

�	इसमेें उद्योगोों का योगदान 22%, डीज़ल चालित वाहनोों का 
17%, मुक्त वायुमंडल मेें दहन से 12% और अन््य स्रोतोों का 
2% है।

प्रधानमंत्री उज्जज्वला योजना (PMUY) क््यया है?
z	 परिचय:

�	वर््ष 2016 मेें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 
(MoPNG) द्वारा ऐसे ग्रामीण तथा वंचित परिवारोों, जोकि 
ईंधन के रूप मेें जलावन लकड़़ी, कोयला, गोबर के उपले 
आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे 
थे, के लिये LPG जैसे स््वच््छ खाना पकाने के ईंधन को 
उपलब््ध कराने के उद्देश््य से एक प्रमुख योजना के रूप मेें 
प्रधानमंत्री उज्जज्वला योजना (PMUY) की शुरुआत की 
गई।
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�	भोजन पकाने के पारंपरिक ईंधन के प्रयोग से पार््टटिकुलेट 
मैटर और ब््ललैक कार््बन के भारी उत््सर््जन के कारण 
ग्रामीण महिलाओं के स््ववास््थ््य के साथ-साथ पर््ययावरण 
पर हानिकारक प्रभाव पड़़ा। 

z	 उद्देश््य:
�	अधिक ब््ललैक कार््बन उत््सर््जजित करने वाले भोजन पकाने के 

इस अशुद्ध ईंधन के कारण भारत मेें होने वाली मौतोों की संख््यया 
को कम करना।

�	जीवाश््म ईंधन दहन और ब््ललैक कार््बन उत््सर््जन से घर के 
अंदर होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होने वाली गंभीर श्वसन 
बीमारियोों से छोटे बच्चचों को बचाना।

�	ग्रामीण और गरीब परिवारोों को भोजन पकाने का स््वच््छ ईंधन 
उपलब््ध कराना एवं भोजन पकाने के पारंपरिक ईंधन पर 
उनकी निर््भरता को कम करना।

�	LPG कनेक््शन के साथ बुनियादी ढाँचा स््थथापित करना, 
जिसमेें मानार््थ गैस स््टटोव, LPG सिलेेंडर के लिये जमा राशि 
प्रदान करना और वितरण नेटवर््क स््थथापित करना शामिल है।

z	 विशेषताएँ:
�	यह योजना BPL परिवारोों को प्रत््ययेक LPG कनेक््शन के 

लिये 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
�	जमा-मुक्त LPG कनेक््शन के साथ, उज्जज्वला 2.0 लाभार््थथियोों 

को पहली रिफिल और एक हॉटप््ललेट मुफ््त प्रदान करता है।
z	 BC उत््सर््जन शमन मेें योजना की चुनौतियाँ:

�	ऊर््जजा आवश््यकताएँ और पारंपरिक ईंधन: PMUY से 
लाभान््ववित परिवारोों की ऊर््जजा ज़रूरतोों का आधा हिस््ससा अभी 
भी पारंपरिक ईंधन से पूरा होता है, जो उच्च स््तर का ब््ललैक 
कार््बन उत््सर््जजित करता है।
�	RTI आँकड़ों के अनुसार, सत्र 2022-23 मेें, सभी 

PMUY लाभार््थथियोों मेें से 25% ने या तो शून््य LPG 
रिफिल या केवल एक LPG रिफिल का लाभ उठाया, 
जिसका अर््थ है कि वे अभी भी भोजन पकाने के लिये 
पूरी तरह से पारंपरिक बायोमास ईंधन पर निर््भर हैैं, 
जिससे ब््ललैक कार््बन का उत््सर््जन बढ़ जाता है।

�	स््ववास््थ््य और कल््ययाण पर प्रभाव: LPG की कमी और 
पारंपरिक ईंधन पर बढ़ती निर््भरता महिलाओं एवं बच्चचों को 
असंगत रूप से प्रभावित करती है, जिससे ब््ललैक कार््बन व 
अन््य प्रदूषकोों, स््ववास््थ््य संबंधी चिंताओं तथा समय से पूर््व 
मौतोों के कारण इनडोर वायु प्रदूषण बढ़ जाता है।

�	LPG सब््ससिडी और सामर््थ््य: अक्तूबर 2023 मेें, सरकार ने 
LPG सब््ससिडी को ₹200 से बढ़़ाकर ₹300 कर दिया। 

हालाँकि, इस समायोजन के बावजूद 14.2 किलोग्राम LPG 
सिलेेंडर की कीमत लगभग ₹600 बनी हुई है, जिससे कई 
PMUY लाभार््थथियोों के लिये गाय के गोबर और जलाऊ 
लकड़़ी जैसे निःशुल््क विकल््पोों की तुलना मेें सामर््थ््य संबंधी 
चुनौतियाँ उत््पन्न हो रही हैैं।
�	PMUY लाभार््थथियोों के लिये गाय का गोबर और 

जलाऊ लकड़़ी अधिक किफायती हैैं, इसलिये इनका 
प्रयोग अधिक प्रचलित है, जिससे ब््ललैक कार््बन की 
समस््यया बढ़ रही है।

�	अंतिम-मील कनेक््टटिविटी बाधा: LPG वितरण नेटवर््क मेें 
अंतिम-मील कनेक््टटिविटी की कमी ब््ललैक कार््बन उत््सर््जन को 
कम करने मेें PMUY की सफलता के लिये एक महत्तत्वपूर््ण 
चुनौती है, विशेष रूप से बायोमास जलाने पर निर््भर दूरदराज़ 
के ग्रामीण क्षेत्ररों को प्रभावित करती है जो कि ब््ललैक कार््बन 
का एक महत्तत्वपूर््ण स्रोत है। 

ब््ललैक कार््बन उत््सर््जन को कम करने के लिये किये गए 
अन््य उपाय
z	 स््वच््छ ईंधन का परिचय: गैसीय ईंधन (CNG, LPG आदि), 

इथेनॉल मिश्रण जैसे स््वच््छ/वैकल््पपिक ईंधन का परिचय।
z	 SATAT योजना: 5000 कंप्रेस््ड बायो-गैस उत््पपादन संयंत्र 

स््थथापित करने और CBG को उपयोग के लिये बाज़ार मेें 
उपलब््ध कराने हेतु एक नई पहल सस््टटेनेबल अल््टरनेटिव टुवर््ड््स 
अफोर्डेबल ट््राांसपोर्टेशन शुरू की गई है।

z	 फसल अवशेषोों का प्रबंधन: इस योजना के तहत पंजाब, हरियाणा, 
उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसानोों को स््व-स््थथाने 
(In-situ) फसल अवशेष प्रबंधन हेतु मशीनोों को खरीदने के 
लिये 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा साथ ही 
स््व-स््थथाने (In-situ) फसल अवशेष प्रबंधन हेतु मशीनरी के 
कस््टम हायरिंग केेंद्ररों (Custom Hiring Center) की 
स््थथापना के लिये परियोजना लागत का 80% तक वित्तीय सहायता 
प्रदान की जाती है।

z	 राष्ट्रीय स््वच््छ वायु कार््यक्रम: CPCB के तहत सरकार वर््ष 
2026 तक योजना के तहत शामिल किये गए शहरोों मेें पार््टटिकुलेट 
मैटर (PM) की सघनता मेें 40% की कमी का एक नया लक्षष्य 
निर््धधारित किया है, साथ ही वर््ष 2024 तक 20 से 30% की कमी 
के पहले के लक्षष्य को अद्यतन किया है।
�	ये योजनाएँ शहर के विशिष्ट वायु प्रदूषण स्रोतोों (मृदा और 

सड़क की धूल, वाहन, घरेलू ईंधन, नगर निगम के ठोस 
अपशिष्ट को जलाना, निर््ममाण सामग्री एवं उद्योग आदि) को 
नियंत्रित करने के लिये समयबद्ध लक्षष्ययों को परिभाषित करती 
हैैं।
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z	 FAME योजना: फास््टर अडॉप््शन एंड मैन््ययुफैक्चरिंग ऑफ 
इलेक्ट्रिक व््हहीकल््स फेज-2 योजना शुरू की गई है।                          

आगे की राह
z	 कोल-बेड मीथेन: कंपोस््टटििंग ईंधन के निर््ममाण स््थल पर कोल-बेड 

मीथेन (Coal-bed Methane-CBM) गैस का 
उत््पपादन होता है। CBM कम ब््ललैक-कार््बन उत््सर््जन और निवेश 
के साथ एक अधिक स््वच््छ ईंधन है।

z	 पंचायतेें स््थथानीय स््तर पर CBM के उत््पपादन की पहल कर 
सकती हैैं। जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत््ययेक ग्रामीण घर 
तक सुरक्षित खाना पकाने के लिये ईंधन की समुचित पहुुँच हो।

z	 LPG अपनाने को बढ़़ावा देना: स््ववास््थ््य और पर््ययावरण पर 
इसके सकारात््मक प्रभाव पर ज़ोर देते हुए, पारंपरिक ईंधन की 
तुलना मेें LPG के लाभोों को बढ़़ावा देने के लिये जागरूकता 
अभियान बढ़़ाएँ।

z	 आपूर््तति शृृंखला दक्षता मेें सुधार: LPG वितरण नेटवर््क मेें 
अंतिम-मील कनेक््टटिविटी को बढ़़ाने के लिये बुनियादी ढाँचे के 
विकास मेें निवेश करना, विशेष रूप से दूरदराज़ के ग्रामीण क्षेत्ररों 
मेें स््वच््छ खाना पकाने के ईंधन तक विश्वसनीय पहुुँच सुनिश्चित 
करना।  

z	 स््वच््छ ऊर््जजा स्रोतोों मेें विविधता लाना: खाना पकाने के प्रयोजनोों 
के लिये बायोगैस या सौर ऊर््जजा जैसे वैकल््पपिक स््वच््छ ऊर््जजा स्रोतोों 
का पता लगाना, खासकर उन क्षेत्ररों मेें जहाँ LPG की पहुुँच 
सीमित है।

z	 सामुदायिक व््यस््तता: स््वच््छ ऊर््जजा अपनाने से संबंधित निर््णय लेने 
की प्रक्रियाओं मेें स््थथानीय समुदायोों, विशेषकर महिलाओं और 
युवाओं को शामिल करेें, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी 
ज़रूरतोों तथा प्राथमिकताओं को पर््ययाप््त रूप से संबोधित किया 
जाए।

भारत मेें हरित निर््ववाचन
z	 यह वर््ष 1999 से पार््टटियोों और उम््ममीदवारोों से चुनाव अभियान के 

दौरान चुनाव सामग्री की तैयारी के लिये प््ललास््टटिक/पॉलिथीन के 
उपयोग से बचने का आग्रह करता रहा है।
हरित चुनाव की ओर बदलाव की आवश््यकता क््योों है?

z	 पारंपरिक चुनावोों के पर््ययावरणीय फूटप््रििंट: पारंपरिक चुनाव 
प्रक्रियाओं के विभिन्न कारकोों के कारण महत्तत्वपूर््ण पर््ययावरणीय 
परिणाम होते हैैं:
�	अभियान उड़़ानेें: चुनाव के दौरान अभियान उड़़ानोों से होने 

वाला उत््सर््जन समग्र कार््बन फूटप््रििंट मेें महत्तत्वपूर््ण योगदान 
देता है।

�	उदाहरण के लिये: वर््ष 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति 
चुनावोों मेें, केवल एक उम््ममीदवार की अभियान उड़़ानोों 
से उत््सर््जन 500 अमेरिकियोों के वार््षषिक कार््बन फूटप््रििंट 
के बराबर था।

�	निर््वनीकरण और अन््य मुद्दे: मतपत्ररों, अभियान साहित््य और 
प्रशासनिक दस््ततावेज़ोों के लिये कागज़-आधारित सामग्रियोों पर 
निर््भरता से निर््वनीकरण तथा ऊर््जजा-गहन उत््पपादन प्रक्रियाएँ 
होती हैैं।

�	ऊर््जजा की बचत: लाउडस््पपीकर, प्रकाश व््यवस््थथा और अन््य 
ऊर््जजा खपत वाले उपकरणोों के साथ बड़़े पैमाने पर चुनावी 
रैलियाँ ऊर््जजा की खपत एवं उत््सर््जन मेें योगदान करती हैैं।

�	अपशिष्ट उत््पपादन: अभियानोों के दौरान उपयोग किये जाने 
वाले PVC फ््ललेक््स बैनर, होर््डििंग््स और डिस््पपोज़ेबल आइटम 
अपशिष्ट उत््पपादन व पर््ययावरणीय प्रभाव को बढ़़ाते हैैं।

कार््बन फुटप््रििंट क््यया है?
z	 विश्व स््ववास््थ््य संगठन (WHO) के अनुसार, कार््बन फुटप््रििंट 

जीवाश््म ईंधन जलाने से उत््पन्न कार््बन डाइऑक््ससाइड (CO2) 
उत््सर््जन पर मानव गतिविधियोों के प्रभाव का आकलन करता है, 
जिसे आमतौर पर मीट्रिक टन CO2 उत््सर््जन मेें मापा जाता है।

z	 इसका आकलन वार््षषिक CO2 उत््सर््जन के संदर््भ मेें किया जाता 
है, एक मीट्रिक जिसमेें अतिरिक्त ग्रीनहाउस गैसेें जैसे मीथेन, 
नाइट्रस ऑक््ससाइड और अन््य CO2-समतुल््य गैसेें शामिल हो 
सकती हैैं।

z	 यह एक व््ययापक उपाय हो सकता है या किसी व््यक्ति, परिवार, 
घटना, संगठन या यहाँ तक कि पूरे देश के कार्ययों पर लागू किया 
जा सकता है।

हरित निर््ववाचन की अवधारणा क््यया है?
z	 हरित निर््ववाचन: हरित निर््ववाचन ऐसी प्रथाएँ है जिसका उद्देश््य 

चुनावी प्रक्रियाओं के पर््ययावरणीय प्रभाव को कम करना है। इनमेें 
पुनर््चक्रित सामग्रियोों का उपयोग करना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को 
बढ़़ावा देना और उम््ममीदवारोों को स््थथायी अभियान प्रथाओं को 
अपनाने के लिये प्रोत््ससाहित करना जैसे उपाय शामिल हैैं।

z	 हरित चुनाव का उद्देश््य निम््नलिखित के माध््यम से चुनावी 
प्रक्रियाओं के पर््ययावरणीय प्रभाव को कम करना है:
�	पर््ययावरण-मित्र अभियान सामग्री: उम््ममीदवार और पार््टटियाँ 

पुनर््नवीनीकरण कागज, बायोडिग्रेडेबल बैनर तथा पुन: 
प्रयोज््य सामग्री जैसे टिकाऊ विकल््प अपना सकते हैैं।

�	ऊर््जजा की खपत कम करना: रैलियोों के दौरान ऊर््जजा-कुशल 
प्रकाश व््यवस््थथा, ध््वनि प्रणाली और परिवहन का विकल््प 
चुनने से कार््बन पदचिह्न को कम करने मेें मदद मिल सकती 
है।
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�	डिजिटल अभियान को बढ़़ावा देना: प्रचार के लिये डिजिटल 
प््ललेटफॉर््म (वेबसाइट, सोशल मीडिया और ईमेल) का लाभ 
उठाने से कागज़ का उपयोग और ऊर््जजा की खपत कम हो 
जाती है।

पर््ययावरण मित्र (Eco friendly) चुनावी पहल के 
उदाहरण क््यया हैैं?
z	 भारत के संदर््भ मेें उदाहरण:

�	केरल का हरित अभियान: 
�	वर््ष 2019 के आम चुनाव के दौरान, केरल राज््य चुनाव 

आयोग ने राजनीतिक दलोों से अपने अभियानोों के दौरान 
एकल उपयोग वाली प््ललास््टटिक सामग्री से बचने का 
आग्रह करके एक सक्रिय कदम उठाया।

�	एकल-उपयोग प््ललास््टटिक एक डिस््पपोजेबल सामग्री है जिसे 
फेेंकने या पुनर््नवीनीकरण करने से पहले केवल एक बार 
उपयोग किया जा सकता है, जैसे प््ललास््टटिक बैग, पानी की 
बोतलेें, सोडा की बोतलेें, स्ट्रॉ, प््ललास््टटिक प््ललेटेें, कप, अधिकांश 
खाद्य पैकेजिंग और कॉफी स््टटिरर एकल उपयोग वाली 
प््ललास््टटिक सामग्री के स्रोत हैैं।
�	इसके बाद, केरल उच्च न््ययायालय ने चुनाव प्रचार मेें 

फ््ललेक््स और गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्रियोों पर प्रतिबंध 
लगा दिया। 

�	एक विकल््प के रूप मेें, दीवार भित्तिचित्र और कागज़ 
के पोस््टर उभरे, जो अधिक टिकाऊ दृष्टिकोण को 
बढ़़ावा देते हैैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी निकायोों ने 
पर््ययावरण-मित्र प्रथाओं पर बल देते हुए हरित निर््ववाचन 
सुनिश्चित करने के लिये तिरुवनंतपुरम मेें ज़िला प्रशासन 
के साथ सहयोग किया। जागरूकता बढ़़ाने और पर््ययावरण 
के प्रति जागरूक व््यवहार को बढ़़ावा देने के लिये चुनाव 
कार््यकर्त्ताओं के लिये गाँवोों मेें प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित 
किये गए।

�	गोवा के कारीगरोों द्वारा तैयार किये गए पर््ययावरण-मित्र बूथ
�	वर््ष 2022 मेें, गोवा राज््य जैवविविधता बोर््ड ने विधानसभा 

चुनावोों के लिये पर््ययावरण-मित्र चुनाव बूथ शुरू करके 
एक महत्तत्वपूर््ण कदम उठाया।

�	इन बूथोों का निर््ममाण सत्तारी और पोोंडा के स््थथानीय 
पारंपरिक कारीगरोों द्वारा सावधानीपूर््वक तैयार की गई 
बायोडिग्रेडेबल सामग्रियोों का उपयोग करके किया गया 
था।

�	 ये सामग्रियाँ न केवल पर््ययावरण के अनुकूल हैैं, बल््ककि ये 
स््थथानीय कारीगरोों की भी मदद करती हैैं।

�	श्रीलंका का कार््बन-सेेंसिटिव अभियान
�	वर््ष 2019 मेें श्रीलंका की पोदुजना पेरामुना (SLPP) 

पार्टी ने विश्व का पहला कार््बन-सेेंसिटिव पर््ययावरण 
अनुकूल चुनाव अभियान शुरू किया।

�	उन््होोंने वाहनोों और बिजली के उपयोग सहित अभियान 
गतिविधियोों से कार््बन उत््सर््जन को सावधानीपूर््वक मापा।

�	इन उत््सर््जनोों की भरपाई करने के लिये उन््होोंने प्रत््ययेक 
ज़िले मेें वृक्षारोपण पहल मेें जनता को शामिल किया।

�	इस अभिनव दृष्टिकोण ने न केवल अभियान के कार््बन 
पदचिह्न को कम किया बल््ककि वन आवरण के महत्तत्व के 
बारे मेें जागरूकता भी बढ़़ाई।

z	 सीमापारीय उदाहरण:
�	एस््टटोनिया की डिजिटल वोटिंग क््राांति

�	एस््टटोनिया ने पारंपरिक कागज़-आधारित विधि के 
विकल््प के रूप मेें डिजिटल वोटिंग का प्रयोग किया।

�	इस दृष्टिकोण ने पर््ययावरणीय प्रभाव को महत्तत्वपूर््ण रूप 
से कम करते हुए मतदाता भागीदारी को प्रोत््ससाहित 
किया।

�	निर््ववाचन के दौरान सुदृढ़ सुरक्षा उपायोों को कार््ययान््ववित 
करके, एस््टटोनिया ने प्रदर््शशित किया कि डिजिटल वोटिंग 
पर््ययावरण-अनुकूल और मतदाता-अनुकूल दोनोों हो 
सकती है। इस दृष्टिकोण की सफलता से पता चलता है 
कि अन््य लोकतंत्र देश भी इसका अनुसरण कर सकते 
हैैं।

z	 ये उदाहरण दर््शशाते हैैं कि निर््ववाचन प्रक्रियाओं मेें पर््ययावरणीय 
उद्देश््योों को प्राथमिकता देना अन््य देशोों के लिये एक उदाहरण 
स््थथापित कर सकता है और अधिक संधारणीय भविष््य मेें योगदान 
दे सकता है।

हरित निर््ववाचन के अंगीकरण से संबंधित क््यया चुनौतियाँ 
हैैं?
z	 नई प्रौद्योगिकियोों तक पहुुँच और अधिकारियोों के लिये 

प्रशिक्षण: सभी मतदाताओं की नई प्रौद्योगिकियोों तक उचित 
पहुुँच सुनिश्चित करना महत्तत्वपूर््ण है। हालाँकि इसके लिये निर््ववाचन 
अधिकारियोों को प्रशिक्षण देने और मतदाताओं को नई प्रणालियोों 
के संबंध मेें शिक्षित करने के संदर््भ मेें पर््ययाप््त प्रयासोों की 
आवश््यकता है। इससे संबंधित कुछ विशिष्ट चुनौतियाँ 
निम््नलिखित हैैं:
�	प्रशिक्षण और अभ््ययास: निर््ववाचन अधिकारियोों को नई तकनीक 

के संचालन और समस््यया निवारण के संबंध मेें कुशल होने की 
आवश््यकता है। संबंद्ध जानकारी के अंतराल को पाटने के 
लिये पर््ययाप््त प्रशिक्षण कार््यक्रम आवश््यक हैैं।
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�	न््ययायसंगत पहुुँच: दूरवर्ती अथवा वंचित क्षेत्ररों के मतदाताओं 
सहित सभी मतदाताओं तक प्रौद्योगिकी की पहुुँच और उपयोग 
सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर््ण कार््य है। इंटरनेट कनेक््टटिविटी 
और डिजिटल साक्षरता मेें असमानताओं को दूर करना 
महत्तत्वपूर््ण है।

z	 वित्तीय बाधाएँ और अग्रिम लागत: पर््ययावरण-अनुकूल सामग्री 
और उन्नत प्रौद्योगिकी को नियोजित करने मेें अमूमन महत्तत्वपूर््ण 
अग्रिम लागत आती है। सरकारोों, विशेषकर सीमित बजट वाली 
सरकारोों को वित्तीय बाधाओं के कारण चुनौतियोों का सामना करना 
पड़ सकता है।
�	बजट आवंटन: अन््य आवश््यक सेवाओं को संतुलित करते 

हुए प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये धन आवंटित करना एक 
संवेदनशील कार््य है। बजट सीमाओं के भीतर आधुनिकीकरण 
को प्राथमिकता देना चुनौतीपूर््ण हो सकता है।

�	दीर््घकालिक बचत: हालाँकि प्रारंभिक लागत अधिक हो 
सकती है, दीर््घकालिक लाभोों (जैसे- कागज़ का कम उपयोग 
और सुव््यवस््थथित प्रक्रिया) पर ज़ोर देने से निवेश को उचित 
रूप देने मेें मदद मिल सकती है।

z	 सांस््ककृतिक जड़ता और मतदाता व््यवहार: परंपरागत रूप से, 
मतदान को मतदान केेंद्ररों पर भौतिक उपस््थथिति से जोड़़ा गया है। 
सफल आधुनिकीकरण के लिये सांस््ककृतिक जड़ता पर काबू पाना 
और मतदाता व््यवहार मेें बदलाव आवश््यक है।
�	शारीरिक मतदान का अनुमानित महत्तत्व: कई मतदाता शारीरिक 

रूप से मतदान करने जाने को एक पवित्र नागरिक कर्तत्तव््य के 
रूप मेें देखते हैैं। उन््हेें यह समझाना कि डिजिटल विकल््प भी 
समान रूप से मान््य हैैं, चुनौतीपूर््ण हो सकता है।

�	नई प्रणालियोों मेें विश्वास: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणालियोों मेें 
विश्वास को हासिल करना महत्तत्वपूर््ण है। सुरक्षा, गोपनीयता 
और संभावित हेरफेर के बारे मेें जनता के संदेह को पारदर््शशिता 
तथा मज़बूत सुरक्षा उपायोों के माध््यम से संबोधित किया जाना 
चाहिये।

z	 सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और समझौते: ऑनलाइन वोटिंग या 
ब््ललॉकचेन-आधारित सिस््टम जैसे नए दृष्टिकोण पेश करने से मत 
सुरक्षा के बारे मेें चिंताएँ बढ़ सकती हैैं:
�	साइबर सुरक्षा ज़ोखिम: यह सुनिश्चित करना कि मतदान 

प्रणालियाँ साइबर खतरोों से सुरक्षित हैैं, सर्वोपरि है। कोई भी 
समझौता जनता के विश्वास और चुनाव की अखंडता को 
कमज़ोर कर सकता है।

�	सुरक्षा और पहुुँच को संतुलित करना: मज़बूत सुरक्षा उपायोों 
और उपयोगकर्त्ता के अनुकूल इंटरफेस के बीच सही संतुलन 
बनाना एक चुनौती है। कठोर सुरक्षा प्रोटोकॉल के उपयोग मेें 
आसानी मेें बाधा नहीीं आनी चाहिये।

आगे की राह
z	 इस हरित परिवर््तन मेें राजनीतिक दलोों, निर््ववाचन आयोग, सरकार, 

मतदाताओं, मीडिया और नागरिक समाज जैसे सभी हितधारकोों 
को शामिल किया जाना चाहिये।

z	 हरित परिवर््तन को बढ़़ावा देने के लिये शीर््ष स््तर के निर्देशोों को 
ज़मीनी स््तर की पहल के साथ एकीकृत करना अनिवार््य है।

z	 राजनीतिक दलोों को इसका नेतृत््व करना चाहिये। यह यात्रा 
पर््ययावरण-अनुकूल निर््ववाचन प्रथाओं को अनिवार््य करने वाला 
कानून बनाकर शुरू हो सकती है, जिसमेें निर््ववाचन आयोग उन््हेें 
आदर््श आचार संहिता मेें शामिल करेगा।

z	 इसमेें डिजिटल प््ललेटफॉर््म या घर-घर जाकर प्रचार करना (ऊर््जजा-
गहन सार््वजनिक रैलियोों को कम करना) और निर््ववाचन कार््य के 
लिये सार््वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत््ससाहित करना शामिल 
है।

z	 मतदान केेंद्ररों के लिये प््ललास््टटिक और कागज़-आधारित सामग्रियोों 
के प्रतिस््थथापन को प्राकृतिक वस्तत्र, पुनर््नवीनीकृत कागज़ और 
कम््पपोस््टटेबल प््ललास््टटिक जैसे टिकाऊ स््थथानीय विकल््पोों के साथ 
प्रोत््ससाहित करने से अपशिष्ट प्रबंधन मेें सहायता मिलेगी तथा 
स््थथानीय कारीगरोों को समर््थन मिलेगा।

z	 निर््ववाचन आयोग डिजिटल वोटिंग पर ज़ोर दे सकता है, भले ही 
इसके लिये अधिकारियोों के प्रशिक्षण और क्षमता निर््ममाण की 
आवश््यकता हो।

z	 डिजिटल चुनावी प्रक्रिया मेें सभी मतदाताओं की समान भागीदारी 
सुनिश्चित करने के लिये सरकार को मतदाताओं को शिक्षित और 
समर््थन करना चाहिये तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी तक समान पहुुँच 
सुनिश्चित करनी चाहिये।

निर््ववाचन मेें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग
z	 आर््टटिफिशियल जनरल इंटेलिजेेंस कार्ययों और डोमेन की एक 

विस््ततृत शृृंखला मेें मानव बुद्धि के समान ज्ञान को समझने, सीखने 
तथा लागू करने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता की काल््पनिक क्षमता 
को संदर््भभित करता है।

z	 आर््टटिफिशियल जनरल इंटेलिजेेंस का लक्षष्य मनुष््योों की संज्ञानात््मक 
क्षमताओं, जैसे तर््क, समस््यया-समाधान, धारणा और प्राकृतिक 
भाषा को समझना, को दोहराना है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर््ववाचन परिदृश््य से कैसे जुड़ी है?
z	 अभियान रणनीति और लक्ष्यीकरण:

�	राजनीतिक दल और उम््ममीदवार अपने अभियान संदेशोों को 
अनुकूलित करने तथा विशिष्ट मतदाता समूहोों को अधिक 
प्रभावी ढंग से लक्षित करने के लिये जनसांख््ययिकी, सोशल 



www.drishtiias.com/hindi करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-2 || 2024    28

नोट :

मीडिया गतिविधि एवं पूर््व मतदान व््यवहार सहित मतदाताओं 
के बारे मेें अधिक डेटा का विश्लेषण करने के लिये कृत्रिम 
बुद्धिमत्ता एल््गगोरिदम का उपयोग कर सकते हैैं।

z	 पूर््ववानुमानित विश्लेषण: 
�	कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित पूर््ववानुमानित विश्लेषण मतदान 

डेटा, आर््थथिक संकेतक और सोशल मीडिया से लोगोों के रुख 
का विश्लेषण जैसे विभिन्न कारकोों का विश्लेषण करके 
निर््ववाचन परिणामोों की पूर््ववानुमान लगा सकता है।

�	इससे दलोों को रणनीतिक रूप से संसाधन आवंटित करने और 
प्रमुख चुनाव क्षेत्ररों पर ध््ययान केेंद्रित करने मेें मदद मिल सकती 
है।

z	 मतदाता सहभागिता: 
�	AI चैटबॉट व वर््चचुअल असिस््टेेंट सोशल मीडिया प््ललेटफॉर््म 

पर मतदाताओं के साथ जुड़ सकते हैैं, सवालोों के जवाब दे 
सकते हैैं, उम््ममीदवारोों तथा नीतियोों के बारे मेें जानकारी प्रदान 
कर सकते हैैं तथा यहाँ तक कि मतदाता मतदान को प्रोत््ससाहित 
भी कर सकते हैैं।

�	इससे मतदाताओं की भागीदारी और चुनावी प्रक्रिया मेें 
भागीदारी बढ़ सकती है।

z	 सुरक्षा और अखंडता:
�	मतदाता दमन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस््टम के साथ छेड़छाड़ 

और दुष्पप्रचार के प्रसार सहित चुनावी धोखाधड़़ी का पता 
लगाने तथा रोकने के लिये AI-संचालित उपकरणोों का 
उपयोग किया जा सकता है। डेटा मेें पैटर््न और विसंगतियोों का 
विश्लेषण करके AI एल््गगोरिदम चुनावी प्रक्रिया की अखंडता 
सुनिश्चित करने मेें मदद कर सकते हैैं।

z	 विनियमन और निरीक्षण:
�	सरकारेें और चुनाव अधिकारी राजनीतिक विज्ञापनोों की 

निगरानी तथा विनियमन करने, अभियान वित्त कानूनोों के 
उल्लंघन की पहचान करने एवं चुनावी नियमोों का अनुपालन 
सुनिश्चित करने के लिये AI का उपयोग कर सकते हैैं। 
AI-संचालित उपकरण चुनावी प्रक्रिया मेें पारदर््शशिता एवं 
जवाबदेही लागू करने मेें मदद कर सकते हैैं।
�	वर््ष 2021 मेें बिहार चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावोों के 

दौरान गिनती बूथोों से CCTV फुटेज का विश्लेषण 
करने के लिये ऑप््टटिकल कैरेक््टर रिकग््ननिशन (OCR) 
के साथ वीडियो एनालिटिक््स का उपयोग करने हेतु AI 
फर््म स््टटैक के साथ समझौता किया।

�	इस प्रणाली ने बिहार चुनाव आयोग को पूर््ण पारदर््शशिता 
हासिल करने और हेरफेर की किसी भी संभावना को 
खत््म करने मेें सक्षम बनाया।

चनुावी उद्देश््योों हेत ुAI को तनैात करन ेकी चितंाए ँक््यया हैैं?
z	 चुनावी व््यवहार मेें हेरफेर:

�	AI मॉडल, विशेष रूप से जेनेरेटिव AI तथा AGI का 
उपयोग दुष्पप्रचार फैलाने, डीप फेक इलेक््शन एवं अत््यधिक 
व््यक्तिगत प्रचार के साथ मतदाताओं को प्रभावित करने के 
लिये किया जा सकता है, जिससे भ्रम पैदा हो सकता है और 
लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं मेें हेरफेर हो सकता है।

�	AI का उपयोग करके विरोधियोों की छवि खराब करने के 
लिये उनके डीपफेक वीडियो बनाए जा सकते हैैं।
�	शब््द "डीप फेक इलेक््शन" का तात््पर््य AI सॉफ््टवेयर 

के उपयोग से है जो विश्वसनीय नकली वीडियो, 
ऑडियो और अन््य सामग्री तैयार करता है जो मतदाताओं 
को धोखा दे सकता है तथा उनके निर््णयोों को प्रभावित 
कर सकता है।

�	यह घटना चुनावोों की अखंडता के लिये गंभीर खतरा पैदा 
करती है और चुनावी प्रक्रिया मेें जनता के विश्वास को 
कम करती है।

�	इस तरह के हेरफेर के संभावित खतरोों को उजागर करने वाला 
एक प्रमुख उदाहरण कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाला है।
�	कैैंब्रिज एनालिटिका, जो अब बंद हो चुकी राजनीतिक 

परामर््श कंपनी है, ने वर््ष 2016 के संयुक्त राज््य अमेरिका 
के राष्ट्रपति चुनाव तथा वैश्विक स््तर पर अन््य अभियानोों 
के दौरान लक्षित राजनीतिक विज्ञापन बनाने और मतदाता 
व््यवहार को प्रभावित करने के लिये फेसबुक डेटा का 
कुख््ययात शोषण किया।

z	 संदेश और प्रचार:
�	AI टूल को क्षेत्रीय भाषाओं मेें अनुवाद करने के लिये 

प्रशिक्षित किया जा सकता है जिसका उपयोग उम््ममीदवार 
अपने अभियान मेें माइक्रोटार्गेटिंग हेतु कर सकते हैैं।
�	माइक्रोटार्गेटिंग एक विपणन रणनीति है जो हाल के 

तकनीकी विकास का उपयोग करती है और विस््ततृत 
जनसांख््ययिकीय, मनोवैज्ञानिक, व््यवहारिक या अन््य डेटा 
के आधार पर बड़़े दर््शकोों के विशिष्ट खंडोों तक पहुुँचती 
है। 

�	AI का उपयोग स््थथानीय बोली और मतदाता आधार की 
जनसांख््ययिकी के आधार पर राजनीतिक अभियानोों को 
अनुकूलित करने के लिये भी किया जा सकता है।

z	 दुष्पप्रचार फैलाना:
�	विश्व आर््थथिक मंच (WEF) का वैश्विक जोखिम धारणा 

सर्वेक्षण मेें शीर््ष 10 जोखिमोों मेें गलत सूचना और दुष्पप्रचार 
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को स््थथान दिया गया है, जिसमेें बड़़े पैमाने पर एआई मॉडल 
के उपयोग मेें आसान इंटरफेस हैैं, जो परिष््ककृत वॉयस क्लोनिंग 
से नकली वेबसाइटोों तक झूठी जानकारी तथा "सिंथेटिक" 
सामग्री मेें उछाल को सक्षम करते हैैं।
�	AI का उपयोग बड़़े पैमाने पर वैयक्तिकृत प्रचार के साथ 

मतदाताओं को लुभाने के लिये किया जा सकता है, 
जिससे कैैंब्रिज एनालिटिका घोटाला दिखाई दे सकता है, 
क््योोंकि AI मॉडल की प्रेरक क्षमता बॉट््स और 
स््वचालित सोशल मीडिया खातोों से कहीीं बेहतर होगी जो 
अब दुष्पप्रचार के लिये आधारभूत उपकरण हैैं।

�	फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियोों के 
द्वारा अपनी तथ््य-जाँच तथा चुनाव अखंडता टीमोों मेें 
उल्लेखनीय रूप से कटौती करने से जोखिम बढ़ गया 
है।

z	 अशुद्धियाँ और अविश्वसनीयता:
�	AGI समेत AI मॉडल अचूक नहीीं हैैं और अशुद्धियाँ तथा 

विसंगतियाँ उत््पन्न कर सकते हैैं।
�	व््यक्तियोों और व््यक्तित््वोों को गलत तरीके से, गलती से या 

अन््यथा चित्रित करने के लिये भारत सहित विश्व भर मेें 
Google AI मॉडल पर सार््वजनिक आक्रोश है। ये 'रन-
अवे' AI के खतरोों को अच््छछी तरह दर््शशाते हैैं।
�	विसंगतियाँ और निर््भरता कई AI मॉडलोों पर हावी रहती 

हैैं तथा समाज के लिये अंतर््ननिहित खतरे उत््पन्न करती 
हैैं। जैसे-जैसे इसकी क्षमता और उपयोग ज््ययामितीय 
अनुपात मेें बढ़ता है, खतरे का स््तर बढ़ना तय है।

z	 नैतिक चिंताएँ:
�	चुनावोों मेें AI का उपयोग गोपनीयता, पारदर््शशिता और 

निष््पक्षता के बारे मेें नैतिक प्रश्न उठाता है।
�	AI एल््गगोरिदम अनजाने मेें प्रशिक्षण डेटा मेें मौजूद पूर््ववाग्रहोों 

को कायम रख सकता है, जिससे मतदाताओं के कुछ समूहोों 
के खिलाफ अनुचित व््यवहार या भेदभाव हो सकता है।

�	इसके अलावा, AI निर््णय लेने की प्रक्रियाओं मेें पारदर््शशिता 
की कमी चुनावी परिणामोों मेें जनता के विश्वास और भरोसे 
को कम कर सकती है।

�	बेहतर संसाधन वाली पार््टटियाँ कम संसाधन वाले छोटे और 
क्षेत्रीय दलोों की तुलना मेें AI का बेहतर उपयोग कर सकती 
हैैं, जो चुनावोों मेें समान अवसर को बाधित कर सकता है।

z	 नियामक चुनौतियाँ:
�	तकनीकी प्रगति की तीव्र गति और ऑनलाइन प््ललेटफॉर््म की 

वैश्विक प्रकृति के कारण चुनावी अभियानोों मेें AI के उपयोग 
को विनियमित करना महत्तत्वपूर््ण चुनौतियाँ प्रस््ततुत करता है।

�	सरकारेें और चुनाव अधिकारी विकसित AI तकनीकोों के 
साथ तालमेल बनाए रखने के लिये संघर््ष कर रहे हैैं तथा 
AI-संचालित चुनावी गतिविधियोों को प्रभावी ढंग से 
विनियमित करने के लिये आवश््यक विशेषज्ञता की कमी हो 
सकती है।

�	यदि डीपफेक का उपयोग करके फर्जी खबरेें फैलाई जाती हैैं 
तो प्राथमिक कानून जो संभावित रूप से ट्रिगर हो सकते हैैं, वे 
हैैं, भारत दंड संहिता, 1860 (या उचित समय मेें भारतीय 
न््ययाय संहिता, 2023) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; 
और सूचना प्रौद्योगिकी (मध््यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल 
मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021।
�	हालाँकि ऐसा कोई विशिष्ट कानून मौजूद नहीीं है जो 

केवल AI और डीपफेक तकनीक से निपटता हो तथा 
इसे बनाने वाले व््यक्ति को लक्षित करता हो।

चुनावोों पर AI के प्रभाव से किस प्रकार निपटेें?
z	 AI के दुरुपयोग से निपटने करने के लिये MCC जैसे 

दिशा-निर्देश जारी करना:
�	गलत सूचना का खतरा लंबे समय से मौजूद है और AI 

तकनीक के आगमन ने फर्ज़ी खबरोों के प्रसार को बढ़़ावा दिया 
है।
�	लोकसभा चुनाव वर््ष 2024 के संदर््भ मेें, AI-जनित 

गलत सूचना का एक संभावित समाधान भारत के 
निर््ववाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश होोंगे।

�	ऐसे नियमोों को लागू करने की आवश््यकता है जिनके लिये 
राजनीतिक उद्देश््योों हेतु AI एल््गगोरिदम के उपयोग मेें 
पारदर््शशिता की आवश््यकता है।
�	इसमेें राजनीतिक विज्ञापनोों के लिये धन के स्रोतोों का 

खुलासा करना और प््ललेटफॉर्ममों को यह बताना शामिल है 
कि एल््गगोरिदम उपयोगकर्त्ताओं द्वारा देखी जाने वाली 
सामग्री को किस प्रकार निर््धधारित करते हैैं।

z	 शिक्षा और मीडिया साक्षरता:
�	नागरिकोों को यह सिखाने के लिये शैक्षिक कार््यक्रमोों मेें निवेश 

कने की आवश््यकता है कि ऑनलाइन जानकारी का 
आलोचनात््मक मूल््ययाांकन किस प्रकार किया जाए और 
दुष्पप्रचार व फर्जी सूचनाओं की पहचान किस प्रकार की जाए।

�	मतदाताओं को सूचना के विश्वसनीय और अविश्वसनीय 
स्रोतोों के बीच अंतर करने मेें मदद करने के लिये मीडिया 
साक्षरता को बढ़़ावा देना चाहिये।

z	 उन्नत तथ््य-जाँच:
�	चुनावोों के दौरान फर्जी खबरोों, डीप फेक और अन््य प्रकार 
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की गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिये एक त््वरित 
प्रतिक्रिया टीम की स््थथापना करना महत्तत्वपूर््ण है।
�	हालाँकि यह अपरिहार््य है कि फर्जी वीडियो और गलत 

सूचनाएँ सामने आएँगी, लेकिन इससे पहले कि वे आगे 
बढ़ें और व््ययापक रूप से प्रसारित हो जाएँ, मुख््यरूप से 
उनसे शीघ्र अतिशीघ्र निपटने की आवश््यकता है।

�	ऑनलाइन प्रसारित होने वाली जानकारी की सटीकता को 
सत््ययापित करने के लिये स््वतंत्र संगठनोों और पत्रकारोों को 
संसाधन प्रदान करके तथ््य-जाँच प्रयासोों को मज़बूत करना 
चाहिये।

�	भ्रामक सामग्री का अभिनिर््धधारण करने और चिह्नित करने के 
लिये AI-संचालित उपकरण विकसित करना चाहिये।

z	 प्रति-आख््ययान और डिबंकिंग अभियान:
�	जन जागरूकता अभियान चलाए जाएँ जो गलत सूचनाओं को 

खारिज कर सकेें और सटीक जवाबी आख््ययान प्रदान करेें।
�	प्रचलित गलत सूचनाओं की पहचान करने और प्रति-संदेशोों 

को प्रभावी ढंग से लक्षित करने के लिये AI का उपयोग 
करना।

z	 नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास: 
�	पूर््ववाग्रह को कम करने, गोपनीयता की रक्षा करने और 

पारदर््शशिता को बढ़़ावा देने जैसे नैतिक विचारोों को ध््ययान मेें 
रखते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियोों के विकास को 
प्रोत््ससाहित करेें।

�	राजनीतिक संदर्भभों मेें AI के ज़िम््ममेदार उपयोग के लिये 
मानक और दिशा-निर्देश स््थथापित करना।

z	 अंतर््रराष्ट्रीय सहयोग:
�	AI-संचालित दुष्पप्रचार अभियानोों से उत््पन्न वैश्विक चुनौतियोों 

से निपटने के लिये सरकारोों, तकनीकी कंपनियोों और 
अंतर््रराष्ट्रीय संगठनोों के बीच सहयोग को बढ़़ावा देने की 
आवश््यकता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्ररों मेें चुनाव हस््तक्षेप से 
निपटने के लिये सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके प्रयासोों का 
समन््वय आवश््यक है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित भारत की पहल क््यया हैैं?
z	 INDIAai
z	 आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस पर वैश्विक साझेदारी (GPAI)
z	 US इंडिया आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस पहल
z	 युवाओं के लिये ज़िम््ममेदार आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस (AI)
z	 आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस रिसर््च, एनालिटिक््स और नॉलेज 

एसिमिलेशन प््ललेटफॉर््म
z	 कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन

निष््कर््ष
z	 चुनावोों के अतिरिक्त, भारत, जो तकनीकी रूप से सबसे अधिक 

कुशल देशोों मेें से एक है, को कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक नवीन 
अवधारणा के रूप मेें देखना जारी रखना चाहिये।

z	 हालाँकि AI सहायक भूमिका निभाता है किंतु राष्ट्र और उसके 
नेताओं को इससे संबंधित व््यवधान की जानकारी होनी चाहिये।

z	 यह AGI के लिये विशेष रूप से सच है और उन््हेें उचित 
सावधानी के साथ कार््य करना चाहिये। डिजिटल सार््वजनिक 
वस््ततुओं मेें भारत का नेतृत््व लाभकारी और हानिकारक दोनोों हो 
सकता है क््योोंकि AGI कई लाभ प्रदान करता है किंतु कुछ 
दशाओं मेें यह हानिकारक भी हो सकता है।

nnn
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एस.आर.बोम््मई बनाम भारत संघ मामला 1994  

चर््चचा मेें क््योों?
एस.आर.बोम््मई बनाम भारत संघ मामले पर वर््ष 1994 मेें भारत 

के सर्वोच्च न््ययायालय की नौ-न््ययायाधीशोों की पीठ द्वारा निर््णय किया गया 
जो अनुच््छछेद 356 के तहत राज््य सरकारोों की मनमाना रूप से बर््खखास््तगी 
को प्रतिबंधित करता है। इस निर््णय के 30 वर््ष बाद भी भारत के 
संवैधानिक ढाँचे को आकार देने मेें इसकी भूमिका बनी हुई है।
एस.आर.बोम््मई बनाम भारत संघ मामला क््यया है?
z	 एस.आर.बोम््मई बनाम भारत संघ मामले की पृष्ठभूमि:

�	वर््ष 1985 मेें जनता पार्टी ने कर््ननाटक मेें विधानसभा चुनाव 
जीत कर सरकार बनाई और मुख््यमंत्री के रूप मेें रामकृष््ण 
हेगड़़े को चयनित किया। वर््ष 1988 मेें हेगड़़े के स््थथान पर 
एस.आर.बोम््मई ने मुख््यमंत्री का पद ग्रहण किया।
�	सितंबर 1988 मेें जनता दल के एक विधायक ने 

विधानसभा के 19 अन््य सदस््योों के साथ पार्टी छोड़ दी 
और बोम््मई के नेतृत््व वाली सरकार से अपना समर््थन 
वापस ले लिया।

�	सदस््योों द्वारा दलबदल करने से पार्टी का बहुमत प्रभावित हुआ 
जिसके कारण अनुच््छछेद 356 का उपयोग कर राज््य सरकार 
को बर््खखास््त कर दिया गया। बोम््मई द्वारा बहुमत परीक्षण का 
अनुरोध किया गया जिसे राज््यपाल ने अस््ववीकार कर दिया।

�	बोम््मई ने उच्च न््ययायालय का रुख किया जिसमेें बोम््मई के 
विरुद्ध निर््णय सुनाया गया, जिसके बाद उन््होोंने सर्वोच्च 
न््ययायालय मेें अपील दायर की।

z	 सर्वोच्च न््ययायालय का निर््णय:
�	सर्वोच्च न््ययायालय की नौ न््ययायाधीशोों की पीठ ने इस तथ््य पर 

बल दिया कि अनुच््छछेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपात 
की उद्घोषणा का सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिये, 
जैसा कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर और सरकारिया आयोग द्वारा 
अनुशंसा की गई थी।

�	संसद के दोनोों सदनोों को अनुच््छछेद 356(3) के अनुसार 
राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा का गहन विश्लेषण करना 
चाहिये।
�	यदि उद्घोषणा दोनोों सदनोों की मंज़ूरी के बिना जारी की 

जाती है तो यह दो माह के भीतर समाप््त हो जाती है और 
राज््य विधानसभा अपना संचालन पुनः प्रारंभ कर सकती 
है।

�	सर्वोच्च न््ययायालय उद्घोषणा की न््ययायिक समीक्षा कर सकती 
है और इसकी वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं 
पर विचार कर सकती है यदि याचिका मेें तर््कपूर््ण प्रश्न उठाए 
गए हैैं।

�	निर््णय मेें यह स््पष्ट किया कि किसी राज््य सरकार को बर््खखास््त 
करने की राष्ट्रपति की शक्ति पूर््ण/आत््ययंतिक नहीीं है अपितु 
सीमाओं के अधीन है।
�	यह माना गया कि हालाँकि अनुच््छछेद 356 विधानमंडल 

के विघटन को स््पष्ट रूप से संबोधित नहीीं करता है, फिर 
भी इससे ऐसी शक्तियोों का अनुमान लगाया जा सकता 
है।

�	अनुच््छछेद 174(2) जो राज््यपाल को विधान सभा को 
भंग करने की अनुमति देता है तथा अनुच््छछेद 356(1)
(A), जो राष्ट्रपति को राज््यपाल एवं राज््य सरकार की 
शक्तियोों को प्रदान करने मेें सक्षम बनाता है,जो विधान 
मंडल को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है।

z	 एस.आर. बोम््मई बनाम भारत संघ मामले का महत्तत्व:
�	एस.आर. बोम््मई मामला मूल संरचना सिद््धाांत के साथ-साथ 

अनुच््छछेद 356 के दुरुपयोग को दर््ज करने के संबंध मेें सर्वोच्च 
न््ययायालय के ऐतिहासिक निर््णयोों मेें से एक है।

�	निर््णय द्वारा अनुच््छछेद 356 के दायरे तथा सीमाओं पर स््पष्टता 
प्रदान की और साथ ही केवल असाधारण परिस््थथितियोों मेें 
इसके उपयोग पर ज़ोर दिया।

�	सर्वोच्च न््ययायालय द्वारा निर््धधारित सिद््धाांत सरकारिया आयोग 
की सिफारिशोों के अनुरूप थे।

�	इस मामले ने संघवाद के सिद््धाांतोों की पुष्टि की, जिसमेें कहा 
गया कि राज््य सरकारेें केेंद्र के अधीन नहीीं हैैं और साथ ही 
यह सहकारी संघवाद की वकालत भी करती हैैं।

�	निर््णय मेें अनुच््छछेद 356 के तहत राष्ट्रपति के कार्ययों की जाँच 
करने, संवैधानिक सिद््धाांतोों का पालन सुनिश्चित करने तथा 
शक्ति के दुरुपयोग को रोकने मेें न््ययायपालिका की भूमिका पर 
ज़ोर दिया गया।

�	इसने पुष्टि की कि विधानसभा का पटल सरकार के बहुमत 
का परीक्षण करने का एकमात्र अधिकार है, न कि राज््यपाल 
की व््यक्तिपरक राय का।

Hkkjrh; jktuhfr
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z	 सरकारिया आयोग ने कुछ मामलोों मेें अनुच््छछेद 356(1) को 

लागू करने से पहले राज््य को सूचित करने की अनुशंसा की।
�	इसमेें कहा गया है कि समस््यया को हल करने के लिये पहले 

अन््य सभी विकल््पोों पर विचार किया जाना चाहिये और 
साथ ही अनुच््छछेद 365 का उपयोग केवल तभी किया जाना 
चाहिये जब कोई अन््य विकल््प उपलब््ध न हो जो समस््यया 
को हल करने के लिये लागू किया जा सके।

z	 सहकारी संघवाद एवं प्रतिस््पर्द्धी संघवाद: 
�	सहकारी संघवाद मेें केेंद्र तथा राज््य एक क्षैतिज संबंध 

साझा करते हैैं, जहाँ वे व््ययापक सार््वजनिक हित मेें 
"सहयोग" प्रदान करते हैैं।
�	यह राष्ट्रीय नीतियोों के निर््ममाण एवं कार््ययान््वयन मेें 

राज््योों की भागीदारी को सक्षम करने हेतु एक 
महत्तत्वपूर््ण उपकरण है।

�	संघ तथा राज््य संविधान की अनुसूची VII मेें निर््ददिष्ट 
मामलोों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिये 
संवैधानिक रूप से बाध््य हैैं।

�	प्रतिस््पर्द्धी संघवाद मेें केेंद्र तथा राज््य सरकारोों के बीच 
संबंध लंबवत् एवं राज््य सरकारोों के बीच क्षैतिज होता है।
�	प्रतिस््पर्द्धी संघवाद मेें राज््योों को लाभ के लिये आपस 

मेें और केेंद्र के साथ भी प्रतिस््पर्द्धा करने की 
आवश््यकता होती है।

�	राज््य धन और निवेश आकर््षषित करने के लिये एक-
दूसरे के साथ प्रतिस््पर्द्धा करते हैैं, जिससे प्रशासन मेें 
दक्षता आती है तथा विकासात््मक गतिविधियोों मेें 
वृद्धि होती है।

भारतीय संविधान का अनुच््छछेद 356 क््यया है?
z	 अनुच््छछेद 356 की पृष्ठभूमि:

�	संविधान सभा मेें प्रारंभिक चर््चचा मेें इस बात पर विचार किया 
गया कि क््यया भारत को संघीय या एकात््मक सरकार प्रणाली 
अपनानी चाहिये।
�	विचार के दो मत उभरे, जिनमेें संघवाद के समर््थक 

विकेेंद्रीकृत शक्तियोों के लिये तर््क दे रहे थे और अन््य 
अधिक केेंद्रीकृत एकात््मक राज््य का समर््थन कर रहे थे।

�	डॉ. अंबेडकर ने स््पष्ट किया कि भारत संघीय और एकात््मक 
दोनोों सिद््धाांतोों के तहत कार््य करता है, सामान््य परिस््थथितियोों मेें 
संघवाद प्रचलित होता है तथा आपात स््थथिति के दौरान 
एकात््मक नियंत्रण होता है।

�	दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनियोों के बावजूद, परवर्ती 
सरकारोों ने राजनीतिक कारणोों से अनुच््छछेद 356 को 
बार-बार लागू किया, जिसके परिणामस््वरूप इसे 132 
बार लागू किया गया।

z	 अनुच््छछेद 356: 
�	भारत के संविधान का अनुच््छछेद 356 भारत सरकार अधिनियम, 

1935 की धारा 93 पर आधारित है।
�	अनुच््छछेद 356 के अनुसार, संवैधानिक प्रशासन की विफलता 

के आधार पर भारत के किसी भी राज््य पर राष्ट्रपति शासन 
लगाया जा सकता है।

�	राष्ट्रपति शासन दो स््थथितियोों मेें लगाया जा सकता है: जब 
राष्ट्रपति को राज््य के राज््यपाल से एक रिपोर््ट प्राप््त होती है 
या अन््यथा वह आश्वस््त होता है कि राज््य सरकार संविधान 
के अनुसार कार््य नहीीं कर पाती है (अनुच््छछेद 356) तथा जब 
कोई राज््य केेंद्र सरकार के निर्देशोों का पालन करने मेें विफल 
रहता है (अनुच््छछेद 365)।

�	राष्ट्रपति शासन के दौरान राज््य सरकार निलंबित हो जाती है 
और केेंद्र सरकार सीधे राज््यपाल के माध््यम से राज््य का 
प्रशासन चलाती है।

�	राष्ट्रपति शासन लगाने के लिये संसदीय अनुमोदन आवश््यक 
है और इसे दो महीने के भीतर संसद के दोनोों सदनोों मेें साधारण 
बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिये।

�	प्रारंभ मेें, राष्ट्रपति शासन छह महीने के लिये लागू होता है और 
इसे हर छह महीने मेें संसदीय मंज़ूरी के साथ तीन वर््ष तक 
बढ़़ाया जा सकता है।

�	संविधान मेें 44वेें संशोधन (1978) ने राष्ट्रपति शासन को 
एक वर््ष से अधिक बढ़़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे 
केवल राष्ट्रीय आपातकाल के मामले मेें विस््ततार की अनुमति 
मिलती है या यदि निर््ववाचन आयोग राज््य विधानसभा चुनाव 
आयोजित करने मेें कठिनाइयोों के कारण आवश््यकता को 
प्रामाणित करता है।

z	 केेंद्र-राज््य संबंधोों पर सरकारिया आयोग (1988) की रिपोर््ट के 
आधार पर, बोम््मई मामले, 1994 मेें सर्वोच्च न््ययायालय ने उन 
स््थथितियोों को सूचीबद्ध किया जहाँ अनुच््छछेद 356 के तहत शक्ति 
का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है।

अनुच््छछेद 356 का उचित 
उपयोग

अनुच््छछेद 356 का अनुचित 
उपयोग

त्रिशंकु विधानसभा:  चुनाव के 
बाद किसी भी पार्टी को बहुमत 
नहीीं मिलता।

वैकल््पपिक मंत्रालय गठन की 
खोज किये बिना मंत्रिमंडलोों ने 
त््ययाग-पत्र दे दिया।
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बहुमत दल ने मंत्रालय बनाने से 
इनकार कर दिया, और बहुमत 
वाला कोई गठबंधन मंत्रालय 
उपलब््ध नहीीं है।

राज््यपाल ने बहुमत परीक्षण की 
अनुमति दिये बिना राष्ट्रपति 
शासन लगा दिया।

विधानसभा मेें हार के बाद 
मंत्रिमंडल ने त््ययाग-पत्र दे देता है 
और कोई भी पार्टी बहुमत के 
साथ नया मंत्रालय नहीीं बना 
सकती है।

लोकसभा चुनाव मेें सत्ताधारी 
पार्टी की बड़़ी हार हुई है।

संविधान का आंतरिक तोड़फोड़ 
या जानबूझकर उल्लंघन।

आंतरिक अशांति तोड़फोड़ या 
विघटन की श्रेणी मेें नहीीं आती।

राज््य सरकार केेंद्र सरकार के 
संवैधानिक निर्देश की अवहेलना 
करती है।

उचित चेतावनी के बिना 
कुप्रशासन या भ्रष्टाचार के 
आरोप।

शारीरिक विच््छछेद, राज््य सुरक्षा 
को खतरे मेें डालना।

अंतर््पक्षीय मुद्ददों या अप्रासंगिक 
उद्देश््योों के लिये दुरुपयोग।
आपातकालीन स््थथिति को 
छोड़कर राज््य सरकार को पूर््व 
चेतावनी नहीीं दी जाती है।

आदर््श आचार संहिता
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें भारत निर््ववाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के 
लिये मतदान की तारीखोों की घोषणा के साथ आदर््श आचार संहिता 
(MCC) लागू हो गई है, जो चुनावी शासन के एक महत्तत्वपूर््ण पहलू 
को चिह्नित करती है।
MCC क््यया है और इसका विकास क््यया है?
z	 परिचय:

�	MCC एक सर््वसम््मत दस््ततावेज़ है। राजनीतिक दल स््वयं 
चुनाव के दौरान अपने आचरण को नियंत्रित रखने और संहिता 
के भीतर काम करने पर सहमत हुए हैैं।

�	यह चुनाव आयोग को संविधान के अनुच््छछेद 324 के तहत 
दिये गए जनादेश को ध््ययान मेें रखते हुए मदद करता है, जो 
उसे संसद और राज््य विधानमंडलोों के लिये स््वतंत्र तथा 
निष््पक्ष चुनावोों की निगरानी एवं संचालन करने की शक्ति देता 
है।

�	MCC चुनाव कार््यक्रम की घोषणा की तारीख से परिणाम 
की घोषणा की तारीख तक चालू रहता है।

�	संहिता लागू रहने के दौरान सरकार किसी वित्तीय अनुदान की 
घोषणा नहीीं कर सकती, सड़कोों या अन््य सुविधाओं के 

निर््ममाण का वादा नहीीं कर सकती और न ही सरकारी या 
सार््वजनिक उपक्रम मेें कोई तदर््थ नियुक्ति कर सकती है।

z	 MCC की प्रवर््तनीयता:
�	हालाँकि MCC के पास कोई वैधानिक समर््थन नहीीं है, 

लेकिन चुनाव आयोग द्वारा इसके सख््त कार््ययान््वयन के कारण 
पिछले दशक मेें इसे ताकत मिली है।
�	MCC के कुछ प्रावधानोों को भारतीय दंड संहिता 

1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और जन प्रतिनिधित््व 
अधिनियम 1951 जैसे अन््य कानूनोों मेें संबंधित प्रावधानोों 
को लागू करके लागू किया जा सकता है।

z	 MCC का विकास:
�	केरल चुनाव के लिये आचार संहिता अपनाने वाला पहला 

राज््य था। वर््ष 1960 मेें राज््य मेें विधान सभा चुनावोों से पहले, 
प्रशासन ने जुलूस, राजनीतिक रैलियोों और भाषणोों जैसे चुनाव 
प्रचार के महत्तत्वपूर््ण पहलुओं को शामिल करते हुए एक 
मसौदा संहिता तैयार की।

�	वर््ष 1974 मेें ECI ने एक औपचारिक MCC जारी किया 
और साथ ही इसके कार््ययान््वयन की निगरानी के लिये ज़िला 
स््तर पर नौकरशाही निकाय भी स््थथापित किये गए। वर््ष 1977 
से पूर््व MCC केवल राजनीतिक दलोों और उम््ममीदवारोों का 
मार््गदर््शन करती थी। 

�	वर््ष 1979 मेें निर््ववाचन आयोग के संज्ञान मेें आया कि सत्तारूढ़ 
दल सार््वजनिक स््थथानोों पर एकाधिकार स््थथापित करने और 
विज्ञापन के लिये सार््वजनिक धन का उपयोग कर सत्ता का 
दुरुपयोग कर रहे हैैं। निर््ववाचन आयोग ने सत्तारूढ़ राजनीतिक 
दलोों से संबंधित इस मुद्दे का समाधान करने हेतु MCC मेें 
संशोधन किया।

�	संशोधित MCC के सात भाग शामिल थे, जिनमेें से एक 
भाग निर््ववाचन की घोषणा के उपरांत सत्तारूढ़ दलोों के व््यवहार 
से संबंधित था।
�	भाग I: उम््ममीदवारोों और पार््टटियोों के लिये सामान््य अच््छछा 

व््यवहार।
�	भाग II और III: सार््वजनिक बैठकोों और जुलूसोों से 

संबंधित नियम।
�	भाग IV और V: मतदान के दिन और मतदान केेंद्ररों पर 

व््यवहार के लिये दिशा-निर्देश।
�	MCC मेें वर््ष 1979 के बाद से कई अवसरोों पर संशोधन 

किया गया। इसमेें नवीनतम संशोधन वर््ष 2014 मेें किया गया 
था।
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MCC से संबंधित प्रमुख उपबंध:
z	 सामान््य आचरण:

�	कोई दल अथवा उम््ममीदवार ऐसी किसी गतिविधि मेें शामिल 
नहीीं होगा जो भिन्न-भिन्न जातियोों और समुदायोों, चाहे वे 
धार््ममिक या भाषायी होों, के बीच विद्यमान मतभेद को और 
अधिक बिगाड़़े अथवा परस््पर घृणा उत््पन्न करे अथवा उनके 
बीच तनाव उत््पन्न करे। 
�	इसी प्रकार, जन प्रतिनिधित््व अधिनियम, 1951 की धारा 

123(3) लोगोों के बीच शत्रुता या घृणा को बढ़़ावा देने 
के लिये धर््म, नस््ल, जाति, समुदाय या भाषा के उपयोग 
और इसे एक राजनीतिक उपकरण के रूप मेें उपयोग 
करने की अनुमति नहीीं देती है।

�	जब राजनीतिक दलोों की आलोचना की जाए तो वैयक्तिक 
हमलोों से बचते हुए उसे उनकी नीतियोों और कार््यक्रम, विगत 
रिकॉर््ड तथा कार््य तक ही सीमित रखा जाएगा।

z	 बैठक और जुलूस:
�	पार््टटियोों को किसी भी बैठक के स््थथान और समय के बारे मेें 

स््थथानीय पुलिस अधिकारियोों को समय पर सूचित करेेंगे ताकि 
पुलिस पर््ययाप््त सुरक्षा व््यवस््थथा कर सके।

�	यदि दो अथवा दो से अधिक उम््ममीदवार एक ही मार््ग से जुलूस 
निकालने की योजना बनाते हैैं, तो राजनीतिक दलोों को यह 
सुनिश्चित करने के लिये पहले से संपर््क कर लेना करना 
चाहिये ताकि जुलूस मेें आपसी टकराव न हो।

�	राजनीतिक दलोों के सदस््योों का प्रतिनिधित््व करने वालोों को 
पुतले ले जाने और जलाने की अनुमति नहीीं है।

z	 मतदान के दिन:
�	केवल मतदाताओं और चुनाव आयोग से प्राप््त वैध पास वाले 

लोगोों को ही मतदान केेंद्ररों मेें प्रवेश करने की अनुमति है।
�	मतदान केेंद्ररों पर सभी अधिकृत पार्टी कार््यकर्त्ताओं को उपयुक्त 

बैज अथवा पहचान-पत्र दिया जाना चाहिये।
�	उनके द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर््चचियाँ 

सादे (सफेद) कागज़ पर होोंगी और उनमेें कोई प्रतीक, 
उम््ममीदवार का नाम अथवा दल का नाम नहीीं होगा।

�	चुनाव आयोग पर््यवेक्षकोों की नियुक्ति करेगा जिनके पास 
कोई भी उम््ममीदवार चुनाव के संचालन के संबंध मेें 
समस््ययाओं की रिपोर््ट कर सकता है।                                 

z	 दल सत्ता मेें:
�	MCC द्वारा वर््ष 1979 मेें सत्ता मेें रहे दल के आचरण को 

विनियमित करते हुए कुछ प्रतिबंध लागू किये। मंत्रियोों को 
आधिकारिक दौरोों को चुनाव कार््य के साथ नहीीं जोड़ना 
चाहिये अथवा इसके लिये आधिकारिक मशीनरी का उपयोग 
नहीीं करना चाहिये।

MCC से संबंधित मुद्दे क््यया हैैं?
z	 प्रवर््तन चुनौतियाँ:  MCC का प्रवर््तन असंगत या अपर््ययाप््त हो 

सकता है, जिससे उल्लंघन हो सकता है और वैधानिक समर््थन की 
कमी के कारण दंडित नहीीं किया जा सकता है।
�	ECI, MCC के वैधीकरण का विरोध करता है, जिसमेें 

लगभग 45 दिनोों के भीतर चुनावोों को तीव्रता से पूरा करने की 
आवश््यकता का हवाला दिया गया है, जिससे लंबी न््ययायिक 
प्रक्रियाओं के कारण कानूनी प्रवर््तन अव््ययावहारिक हो गया है।

z	 अस््पष्टता: MCC के कुछ प्रावधान अस््पष्ट या व््ययाख््यया के 
लिये खुले हो सकते हैैं, जिससे राजनीतिक दलोों एवं उम््ममीदवारोों 
के बीच भ्रम उत््पन्न हो सकता है।

z	 सीमित दायरा: आलोचकोों का तर््क है कि MCC के दायरे को 
चुनावी फंडिंग, सोशल मीडिया के उपयोग तथा घृणास््पद भाषण 
सहित व््ययापक मुद्ददों को कवर करने के लिये विस््ततारित किया जाना 
चाहिये।

z	 समय संबंधी मुद्दे: MCC केवल चुनाव अवधि के दौरान ही 
प्रभावी होता है, जिससे इस अवधि के बाद कदाचार की गुंजाइश 
बनी रहती है।

z	 शासन व््यवस््थथा पर प्रभाव: कुछ लोगोों का तर््क है कि चुनाव 
अवधि के दौरान सरकारी घोषणाओं और गतिविधियोों पर MCC 
के प्रतिबंध शासन के कामकाज मेें बाधा उत््पन्न कर सकते हैैं।

z	 सुधार की आवश््यकता: MCC की कमियोों को दूर करने तथा 
निष््पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने हेतु इसे और अधिक 
प्रभावी बनाने के लिये इसमेें सुधार की मांग की जा रही है।

आगे की राह
z	 प्रवर््तन को सुदृढ़ बनाना: सभी राजनीतिक दलोों द्वारा अनुपालन 

सुनिश्चित करने हेतु MCC दिशा-निर्देशोों को लागू करने के 
लिये तंत्र को बढ़़ाना।

z	 प्रावधानोों को स््पष्ट करना: अस््पष्टता को कम करने तथा बेहतर 
समझ एवं अनुपालन की सुविधा के लिये MCC नियमोों की 
स््पष्टता और विशिष्टता मेें सुधार करना। इस प्रकार यह एक 
संहिताबद्ध और व््ययापक MCC की आवश््यकता है।

z	 नए ज़रूरतोों के अनुसार दायरा बढ़़ाना: डिजिटल प्रचार एवं 
चुनावी फंडिंग पारदर््शशिता जैसे उभरते मुद्ददों के समाधान के लिये 
MCC के कवरेज को व््ययापक बनाने पर विचार करना।

z	 MCC को वैध बनाना: MCC को वैधानिक रूप से 
संस््थथागत बनाने के प्रस््ततावोों का मूल््ययाांकन करना, इसे बढ़़ी हुई 
प्रभावशीलता और प्रवर््तनीयता के लिये वैधानिक समर््थन प्रदान 
करने की आवश््यकता है। 
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�	वर््ष 2013 मेें, कार््ममिक, लोक शिकायत, कानून एवं न््ययाय पर 
स््थथायी समिति ने MCC को वैधानिक रूप से बाध््य करने 
और इसे RPA- 1951 मेें एकीकृत करने का प्रस््तताव रखा।

�	चुनावी सुधारोों पर दिनेश गोस््ववामी समिति (1990) ने सुझाव 
दिया कि MCC की कमज़ोरी को वैधानिक समर््थन देकर 
और कानून के माध््यम से लागू करने योग््य बनाकर दूर किया 
जा सकता है।

z	 सार््वजनिक जागरूकता: मतदाताओं, राजनीतिक दलोों और 
उम््ममीदवारोों को MCC अनुपालन के महत्तत्व एवं निष््पक्ष चुनाव 
को बढ़़ावा देने मेें इसकी भूमिका के बारे मेें शिक्षित करने के लिये 
अभियान शुरू करने की आवश््यकता है। 

z	 निरंतर समीक्षा: उभरती चुनावी गतिशीलता और चुनौतियोों से 
निपटने के लिये MCC के नियमित मूल््ययाांकन और अनुकूलन 
के लिये एक रूपरेखा स््थथापित करने की आवश््यकता है।

निष््कर््ष
z	 आदर््श आचार संहिता (MCC) लोकतंत्र के लिये एक दिशा 

सूचक/मार््गदर््शक के रूप मेें कार््य करती है, लेकिन घटती 
प्रतिबद्धता और बढ़ते उल्लंघनोों के साथ चुनौतियोों का सामना 
करती है। इसे वैध बनाने से निर््ववाचन आयोग को भ्रष्टाचार से 
निपटने और निष््पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का अधिकार मिल 
सकता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता एवं 
विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिये आवश््यक है।

nnn
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Hkkjrh; vFkZO;oLFkk
भारत-EFTA व््ययापार समझौता

चर््चचा मेें क््योों? 
भारत एवं यूरोपीय मुक्त व््ययापार संघ द्वारा हाल ही मेें व््ययापार और आर््थथिक भागीदारी समझौते पर हस््तताक्षर किये गए।

z	 भारत ने पहले समझौते मेें "डेटा विशिष्टता" खंड को शामिल करने से इनकार कर दिया था, जो भारतीय दवा कंपनियोों की जेनेरिक दवाओं के 
उत््पपादन को प्रतिबंधित करता था।

z	 वर््तमान मेें, भारत और EFTA द्वारा सर््ववाधिक "संवेदनशील" कृषि उत््पपादोों एवं सोने के आयात को समझौते से बाहर करने पर सहमति व््यक्त 
की है।

TEPA की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं?
z	 परिचय: असहमति के कारण वर््ष 2013 मेें प्रारंभिक वार््तता टूटने 

के एक दशक बाद भारत-EFTA व््ययापार समझौते को अंतिम 
रूप दिया गया था।
�	हाल के भू-राजनीतिक परिवर््तन एवं चीन पर निर््भरता कम 

करने के साझा लक्षष्य ने समझौते को सुविधाजनक बनाया।
�	TEPA निर््ममाण के चौदह अध््ययायोों मेें शामिल किये गए 

प्राथमिक विषय हैैं- वस््ततुओं से संबंधित बाज़ार पहुुँच, उत््पत्ति 
के नियम, व््ययापार उपचार, स््वच््छता एवं पादप स््वच््छता 
उपाय, व््ययापार सुविधा, तकनीकी व््ययापार बाधाएँ, निवेश 
प्रोत््ससाहन, सेवाओं के संबंध मेें बाज़ार पहुुँच, बौद्धिक संपदा 

अधिकार, व््ययापार तथा सतत् विकास और अन््य कानूनी व 
क्षैतिज प्रावधान आदि हैैं।

z	 प्रमुख बिंदु: 
�	ईएफटीए प्रतिबद्धताएँ: भारत मेें 15 वर्षषों मेें 100 बिलियन 

अमेरिकी डॉलर तक प्रत््यक्ष विदेशी निवेश बढ़़ाना। इस निवेश 
मेें विदेशी पोर््टफोलियो निवेश शामिल नहीीं है।
�	इन निवेशोों के माध््यम से भारत मेें 1 मिलियन प्रत््यक्ष 

रोज़गार सृजित करने का लक्षष्य।
�	TEPA मेें बौद्धिक संपदा अधिकारोों से संबंधित 

प्रतिबद्धताएँ,बौद्धिक संपदा अधिकार स््तर के व््ययापार-
संबंधित पहलुओं पर हैैं।
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�	टैरिफ ऑफर: EFTA भारत के 99.6% निर््ययात को कवर 
करते हुए 92.2% टैरिफ लाइनेें प्रदान करता है।
�	भारत 82.7% टैरिफ लाइनोों की पेशकश करता है जो 

95.3% EFTA निर््ययात को कवर करती है।
�	भारत ने डेयरी, सोया, कोयला और संवेदनशील कृषि 

उत््पपादोों जैसे क्षेत्ररों को शुल््क रियायतोों से बाहर रखा है।
�	पारस््परिक मान््यता: TEPA मेें नर््सििंग, चार््टर््ड अकाउंटेेंट, 

आर््ककिटेक््ट आदि जैसी व््ययावसायिक सेवाओं मेें पारस््परिक 
मान््यता समझौतोों के प्रावधान हैैं।

�	बाज़़ार एकीकरण: TEPA भारत को यूरोपीय संघ के 
बाज़़ारोों मेें एकीकृत होने का अवसर प्रदान करता है।
�	स््वविट्ज़रलैैंड का 40% से अधिक वैश्विक सेवा निर््ययात 

यूरोपीय संघ को होता है।
�	भारतीय कंपनियाँ यूरोपीय संघ तक अपनी बाज़ार पहुुँच 

बढ़़ाने के लिये स््वविट््ज़रलैैंड को आधार के रूप मेें 
उपयोग कर सकती हैैं। 

�	EFTA से सेवाओं की पेशकश: EFTA द्वारा दी जाने 
वाली सेवाओं मेें सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी (मोड 1), 
वाणिज््ययिक उपस््थथिति (मोड 3) एवं प्रमुख कर््ममियोों के प्रवेश 
व अस््थथायी प्रवास के लिये बेहतर प्रतिबद्धताओं और 
निश्चितता (मोड 4) के माध््यम से बेहतर पहुुँच शामिल है।

यूरोपीय मुक्त व््ययापार संघ क््यया है?
z	 परिचय: EFTA आइसलैैंड, लिकटेेंस््टटीन, नॉर्वे और 

स््वविट््ज़रलैैंड का अंतर-सरकारी संगठन है (ये चारोों यूरोपीय संघ 
का हिस््ससा नहीीं हैैं)।
�	इसकी स््थथापना वर््ष 1960 मेें स््टटॉकहोम कन््वेेंशन द्वारा की गई 

थी।
�	इसका उद्देश््य अपने चार सदस््य देशोों और विश्व भर मेें उनके 

व््ययापारिक भागीदारोों के लाभ के लिये मुक्त व््ययापार एवं 
आर््थथिक एकीकरण को बढ़़ावा देना है।

z	 भारत और EFTA: यूरोपीय संघ, संयुक्त राज््य अमेरिका, 
ब्रिटेन और चीन के बाद भारत EFTA का 5वाँ सबसे बड़़ा 
व््ययापारिक भागीदार है।
�	सत्र 2022-23 मेें भारत और EFTA के बीच द्विपक्षीय 

व््ययापार 18.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि भारत के 
लिये व््ययापार घाटा 14.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
�	देशोों के इस समूह मेें स््वविट््ज़रलैैंड भारत का सबसे बड़़ा 

व््ययापारिक भागीदार है, उसके बाद नॉर्वे है।
�	भारत मेें सबसे बड़़ा निर््ययात फार््ममास््ययुटिकल आइटम 

(11.4%) और मशीनरी (17.5%) का था, जबकि 

EFTA आयात का आयात का बड़़ा हिस््ससा कार््बनिक 
रसायन (27.5%) थे।

नोट: TEPA पिछले 3 वर्षषों मेें व््ययापार और आर््थथिक सहयोग को 
बढ़़ावा देने के लिये भारत द्वारा हस््तताक्षरित चौथा बड़़ा सौदा है। अन््य 
ऑस्ट्रेलिया, मॉरीशस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ हैैं।

EFTA राष्ट््रों के साथ भारत के संबंध कैसे हैैं? 
z	 भारत और नॉर्वे

�	वर््ष 1947 मेें संबंधोों की स््थथापना के बाद से भारत और नॉर्वे 
के बीच सौहार््दपूर््ण तथा मैत्रीपूर््ण संबंध रहे हैैं।

�	भारत मेें नॉर्वे का पहला वाणिज््य दूतावास क्रमशः वर््ष 1845 
और वर््ष 1857 मेें कोलकाता तथा मुंबई मेें स््थथापित किया 
गया।

�	नॉर्वे ने मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व््यवस््थथा, वासेनार 
व््यवस््थथा और ऑस्ट्रेलिया समूह जैसे निर््ययात नियंत्रण 
व््यवस््थथाओं मेें भारत की सदस््यता का समर््थन किया है।

�	वर््ष 2020 मेें, सतत् विकास के लिये ब््ललू इकोनॉमी पर भारत-
नॉर्वे टास््क फोर््स का उद्घाटन दोनोों देशोों द्वारा संयुक्त रूप से 
किया गया था।
�	HIMADRI, भारत का पहला अनुसंधान स््टटेशन 

अंतर््रराष्ट्रीय आर््कटिक अनुसंधान आधार, 
NyAlesund, स््ववालबार््ड, नॉर्वे मेें स््थथित है।

z	 भारत और स््वविट््ज़रलैैंड संबंध:
�	स््वतंत्रता के तुरंत बाद स््वविट््ज़रलैैंड ने भारत के साथ राजनयिक 

संबंध स््थथापित किये। 14 अगस््त 1948 को नई दिल्ली मेें 
भारत और स््वविट््ज़रलैैंड के बीच मित्रता की संधि पर हस््तताक्षर 
किये गए।

�	भारत एशिया मेें स््वविट्ज़रलैैंड का चौथा और दक्षिण एशिया 
मेें सबसे बड़़ा व््ययापारिक भागीदार है।

�	नेस््लले, होलसिम, सुल््ज़र और नोवार््टटिस जैसी 300 से अधिक 
स््वविस कंपनियोों का भारत मेें संचालन होता है तथा भारतीय 
IT प्रमुख TCS, इंफोसिस एवं HCL स््वविट्ज़रलैैंड मेें 
कार््य करती हैैं।

z	 भारत और आइसलैैंड
�	भारत और आइसलैैंड के बीच राजनयिक संबंधोों की शुरुआत 

वर््ष 1972 से शुरू हुई तथा वर््ष 2005 से उच्च स््तरीय वार््तता 
तथा आदान-प्रदान के साथ दोनोों देशोों के संबंध सुदृढ़ हुए हैैं।

�	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मेें स््थथायी सदस््यता के लिये भारत 
की उम््ममीदवारी को सार््वजनिक रूप से समर््थन देने वाला 
आइसलैैंड पहला नॉर््डडिक देश था।
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�	भारत और आइसलैैंड ने हाल ही मेें नवीकरणीय ऊर््जजा, हरित हाइड्रोजन, डीकार्बोनाइज़ेशन पहल तथा भूतापीय ऊर््जजा के संबंध मेें सहयोग की 
संभावनाओं का पता लगाने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस््तताक्षर किये।

z	 भारत और लिकटेेंस््टटीन
�	भारत और लिकटेेंस््टटीन ने वर््ष 1993 मेें राजनयिक संबंध स््थथापित किये।
�	RBI के आँकड़ोों के अनुसार, अप्रैल 2000 से मार््च 2020 तक लिकटेेंस््टटीन से FDI अंतर््ववाह 44.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

MSME के माध््यम से निर््ययात को बढ़ाना: नीति आयोग
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें नीति आयोग ने MSME से निर््ययात को बढ़़ावा देने शीर््षक से एक रिपोर््ट जारी की, जिसमेें सिफारिश की गई है कि सरकार को 
छोटी कंपनियोों के लिये ई-कॉमर््स प््ललेटफॉर्ममों के माध््यम से अपने माल का निर््ययात करना आसान बनाना चाहिये।
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रिपोर््ट की प्रमुख सिफारिशेें क््यया हैैं?
z	 निर््ययातकोों के लिये एकल सूचना पोर््टल:

�	नीति आयोग निर््ययातकोों के लिये एक एकल सूचना पोर््टल के 
निर््ममाण की सिफारिश करता है, जो बाज़ार शुल््क, कागज़ी 
कार््रवाई आवश््यकताओं, वित्त स्रोतोों, सेवा प्रदाताओं, 
प्रोत््ससाहनोों और संभावित ग्राहकोों पर व््ययापक तथा अद्यतन 
जानकारी प्रदान करने के लिये AI-आधारित इंटरफेस का 
लाभ उठाता है।
�	इसने MSME के लिये निर््ययात प्रक्रिया को सुव््यवस््थथित 

करने, निर््बबाध संचालन और प्रतिस््पर्द्धी लाभ की सुविधा 
हेतु एक व््ययापक राष्ट्रीय व््ययापार पोर््टल (NTN) 
स््थथापित करने की सिफारिश की।

z	 वार््षषिक वित्तीय समाधान प्रक्रिया:
�	रिपोर््ट मेें ई-कॉमर््स निर््ययातकोों हेतु वार््षषिक वित्तीय समाधान 

प्रक्रिया शुरू करने और अस््ववीकार या रिटर््न के लिये आयात 
शुल््क पर छूट देने का सुझाव दिया गया है। इसमेें ई-कॉमर््स 
निर््ययात के लिये ग्रीन चैनल क्लीयरेेंस बनाने का भी प्रस््तताव है।

z	 रिकॉर््ड पर निर््ययातक (EOR) और रिकॉर््ड पर विक्रेता 
(SOR) के बीच अंतर:
�	ई-कॉमर््स निर््ययात को बढ़़ावा देने के लिये रिपोर््ट EOR और 

SOR के बीच अंतर करने तथा सभी ई-कॉमर््स निर््ययातोों हेतु 
प्रतिशत सीमा के बिना चालान मूल््य मेें कमी की अनुमति देने 
का सुझाव देती है।
�	EOR उस पार्टी या इकाई को संदर््भभित करता है जिसे 

आधिकारिक तौर पर अंतर््रराष्ट्रीय लेन-देन मेें वस््ततु के 
निर््ययातक के रूप मेें मान््यता प्राप््त है। EOR निर््ययातक 
देश के सभी निर््ययात नियमोों, दस््ततावेज़़ीकरण और सीमा 
शुल््क आवश््यकताओं के अनुपालन के लिये ज़िम््ममेदार 
है।

�	SOR उस पार्टी या इकाई को संदर््भभित करता है जिसे 
कानूनी तौर पर वाणिज््ययिक लेन-देन मेें विक्रेता के रूप 
मेें मान््यता प्राप््त है। SOR खरीदार को सामान बेचने के 
लिये ज़िम््ममेदार है और बिक्री की शर्ततों पर बातचीत 
करने, चालान तैयार करने, शिपिंग तथा डिलीवरी की 
व््यवस््थथा करने एवं यह सुनिश्चित करने जैसे कार्ययों को 
संभाल सकता है कि सामान सहमत विनिर्देशोों को पूरा 
करता है।

z	 निर््ययात ऋण गारंटी को बढ़़ावा देना:
�	वित्त तक पहुुँच को MSME के लिये एक महत्तत्वपूर््ण बाधा 

के रूप मेें उजागर किया गया है। रिपोर््ट मेें कार््यशील पूंजी की 

उपलब््धता मेें सुधार हेतु निर््ययात ऋण गारंटी को बढ़़ावा देने की 
सिफारिश की गई है, जिसमेें सुझाव दिया गया है कि सरकार 
मौजूदा 10% से 50% या अधिक तक बढ़़ाने के लिये एक 
प्रोत््ससाहन पैकेज बनाए।

z	 MSME के लिये व््ययापारिक वस््ततुओं के निर््ययात को आसान 
बनाना:
�	सुझावोों मेें सीमित अवधि के लिये MSME हेतु अनुपालन 

आवश््यकताओं मेें छूट और कार््यशील पूंजी के अवरोध को 
रोकने के लिये प्रोत््ससाहन हेतु समयबद्ध संवितरण प्रक्रिया लागू 
करना शामिल है।

z	 विशिष्ट क्षेत्ररों मेें निर््ययात अवसरोों की पहचान:
�	रिपोर््ट विभिन्न क्षेत्ररों का अभिनिर््धधारण करती है जहाँ भारतीय 

MSME निर््ययात बाज़ारोों मेें प्रतिस््पर्द्धा कर सकते हैैं, जैसे– 
हस््तशिल््प, हैैंडलूम वस्तत्र, आयुर्वेद, हर््बल सप््ललीमेेंट, चमड़़े के 
सामान, नकली आभूषण और लकड़़ी के उत््पपाद। यह इन क्षेत्ररों 
के लिये 340 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की पर््ययाप््त 
वैश्विक बाज़ार क्षमता पर ज़ोर देता है।

भारत मेें MSME क्षेत्र का वर््तमान परिदृश््य क््यया है?
z	 अर््थव््यवस््थथा मेें MSME का योगदान:

�	रिपोर््ट भारत की अर््थव््यवस््थथा मेें MSME के महत्तत्वपूर््ण 
योगदान पर प्रकाश डालती है, जो 11 करोड़ से अधिक 
नौकरियोों और सकल घरेलू उत््पपाद का लगभग 27% है।

z	 MSME स््थथापना मेें तेज़ी से विकास: 
�	वित्तीय वर््ष (FY) 2019 और FY 2021 के बीच, भारत 

मेें नई MSME इकाइयोों की स््थथापना मेें उल्लेखनीय वृद्धि 
हुई, लगभग 40 लाख नए MSME स््थथापित किये गए। यह 
वृद्धि सूक्षष्म उद्यमोों मेें विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

�	वर््तमान मेें, कुल 54 लाख MSME इकाइयोों मेें से लगभग 
38% विनिर््ममाण क्षेत्र मेें लगी हुई हैैं, जिनमेें छोटे और मध््यम 
उद्यम बड़़े पैमाने पर निर््ययात के लिये उपयुक्त विनिर््ममाण 
गतिविधि मेें योगदान दे रहे हैैं।
�	विनिर््ममाण MSME की उच्चतम सांद्रता वाले शीर््ष 5 

राज््य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर््ननाटक और 
गुजरात हैैं।

z	 निर््ययात क्षमता:
�	भारतीय MSME के विकास क्षमता को अनलॉक करने के 

लिये निर््ययात महत्तत्वपूर््ण है। हालाँकि बड़़ी कामकाजी उम्र की 
आबादी और विनिर््ममाण MSME मेें अधिक रोज़गार होने के 
बावजूद, कम-कुशल विनिर््ममाण उत््पपादोों के वैश्विक निर््ययात मेें 
भारत की हिस््ससेदारी केवल 5% है।
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�	निर््ययात की संभावना के बावजूद, MSME का केवल 
एक छोटा प्रतिशत ही इसमेें संलग््न है, जिनमेें से कई का 
निर््ययात से वार््षषिक कारोबार 1 करोड़ रुपए से कम है।

MSME क््यया है?
z	 MSME भारतीय अर््थव््यवस््थथा की रीढ़ हैैं, जो रोज़गार सृजन, 

औद्योगिक उत््पपादन और समग्र आर््थथिक विकास मेें महत्तत्वपूर््ण 
योगदान देते हैैं। 

z	 ये उद्यम वस््ततुओं और मदोों के उत््पपादन, विनिर््ममाण, प्रसंस््करण या 
संरक्षण मेें लगे हुए हैैं।
�	इनका देश के कुल विनिर््ममाण उत््पपादन मेें हिस््ससा 38.4% और 

देश के कुल निर््ययात मेें 45.03% का योगदान है। 

भारत मेें MSME क्षेत्र से संबंधित वर््तमान चुनौतियाँ 
क््यया हैैं?
z	 वित्तीय बाधा:

�	भारतीय अर््थव््यवस््थथा मेें लघु फर्ममों और व््यवसायोों के लिये 
वित्तपोषण हमेशा एक मुद्दा रहा है। यह व््यवसायोों के साथ-
साथ MSME क्षेत्र के लिये एक बड़़ी बाधा है।

�	हालाँकि इसके संबंध मेें सबसे चिंतनीय तथ््य यह है कि केवल 
16% SME को ही समय पर वित्तीय सहायता प्राप््त होती 
है जिसके परिणामस््वरूप लघु और मध््यम कंपनियोों को अपने 
स््वयं के संसाधनोों पर निर््भर रहने के लिये विवश होना पड़ता 
है।

z	 नवाचार का अभाव:
�	भारतीय MSME मेें नवाचार की कमी है और उनके द्वारा 

उत््पपादित अधिकांश उत््पपाद पूर््व की प्रौद्योगिकियोों पर आधारित 
हैैं। इस क्षेत्र मेें उद्यमियोों की भारी कमी है जिससे इसमेें नई 
तकनीकोों और उपकरणोों को अपनाने मेें बाधा उत््पन्न होती है।

�	अतः MSME को पुरातन प्रौद्योगिकी और कम उत््पपादकता 
स््तर, विशेषकर बड़़ी कंपनियोों की तुलना मेें, से उत््पन्न 
चुनौतियोों का सामना करना पड़़ा है।

z	 अधिकांश लघु कंपनियाँ:
�	MSME मेें सूक्षष्म और लघु व््यवसायोों की हिस््ससेदारी 80% 

से अधिक है। इसलिय ेसचंार अंतराल और जागरूकता की 
कमी के कारण व ेसरकार की आपातकालीन ऋण व््यवस््थथा, 
दबावग्रस््त परिसंपत्ति राहत, इक्विटी सहभागिता तथा फंड 
ऑपरेशन की निधि का लाभ अर््जजित करन ेमेें असफल रहत ेहैैं।

z	 MSME के बीच औपचारिकता का अभाव:
�	MSME मेें औपचारिकता का अभाव है और यह ऋण 

अंतराल मेें योगदान देता है।

�	देश मेें लगभग 86% विनिर््ममाण MSME अपंजीकृत हैैं। 
वर््तमान मेें लगभग 1.1 करोड़ MSME ने ही वस््ततु एवं सेवा 
कर हेतु पंजीकरण कराया है।

MSME से संबंधित सरकारी पहल क््यया हैैं?
z	 MSME के प्रदर््शन को बढ़़ाने और तेज करने का कार््यक्रम 

योजना 
z	 सूक्षष्म एवं लघु उद्यमोों के लिये क्रेडिट गारंटी ट्रस््ट फंड
z	 ब््ययाज़ सब््ससिडी पात्रता प्रमाण-पत्र 
z	 नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़़ावा देने हेतु योजना
z	 प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये क्रेडिट लिंक््ड कैपिटल सब््ससिडी
z	 ज़ीरो डिफेक््ट एंड ज़ीरो इफेक््ट

निष््कर््ष:
भारत मेें MSME क्षेत्र रोज़गार सृजन और आर््थथिक विकास के 

लिये महत्तत्वपूर््ण है किंतु सीमित निर््ययात भागीदारी तथा नियामक बाधाओं 
जैसी चुनौतियाँ भी हैैं जिन््हेें इसकी क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये 
संबोधित करने की आवश््यकता है।

RBI की एकीकृत लोकपाल योजना
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें भारतीय रिज़र््व बैैंक ने वित्तीय वर््ष 2023 के लिये 
अपनी एकीकृत लोकपाल योजना के तहत शिकायतोों मेें 68.2% की 
वृद्धि दर््ज की है, जिसका आँकड़़ा अप्रत््ययाशित रूप से 703,000 तक 
पहुुँच गया है।
z	 यह वृद्धि पिछले वर्षषों की तुलना मेें पर््ययाप््त वृद्धि का संकेत देती 

है, जहाँ वित्त वर््ष 2012 मेें 9.4% की वृद्धि देखी गई और वित्त 
वर््ष 2011 मेें शिकायतोों मेें 15.7% की वृद्धि देखी गई।

शिकायतोों मेें इस वृद्धि के पीछे क््यया कारण हैैं?
z	 केेंद्रीय बैैंक की प्रभावी जन जागरूकता पहल ने लोगोों को अपनी 
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चिंताओं और शिकायतोों को उठाने के लिये प्रोत््ससाहित करने मेें 
महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाई। जैसे-जैसे लोग अपने अधिकारोों और 
शिकायत समाधान के तरीकोों के बारे मेें अधिक जागरूक हो जाते 
हैैं, वे बैैंकोों एवं गैर-बैैंक भुगतान प्रणाली प्रतिभागियोों के साथ आने 
वाली समस््ययाओं की रिपोर््ट करने की अधिक संभावना रखते हैैं।

z	 शिकायतेें दर््ज करने के लिये एक सुव््यवस््थथित प्रक्रिया के 
कार््ययान््वयन से जनता के लिये वित्तीय संस््थथानोों के सामने आने 
वाली समस््ययाओं की रिपोर््ट करना आसान हो जाता है।
�	जब प्रक्रिया सरल और सुलभ हो जाती है, तो व््यक्तियोों के 

इससे जुड़ने की अधिक संभावना होती है, जिससे प्राप््त 
शिकायतोों की संख््यया मेें वृद्धि होती है।

z	 डिजिटल लेन-देन की बढ़ती लोकप्रियता के साथ, विशेष रूप से 
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैैंकिंग के क्षेत्र मेें अनधिकृत या 
धोखाधड़़ी वाले लेनदेन जैसे मुद्ददों का सामना करने की अधिक 
संभावना है।
�	डिजिटल बैैंकिंग की सुविधा का मतलब यह भी है कि सिस््टम 

मेें कोई भी रुकावट एक साथ बड़़ी संख््यया मेें उपयोगकर्त्ताओं 
को प्रभावित कर सकती है, जिससे शिकायतोों मेें वृद्धि हो 
सकती है।

लोकपाल क््यया है?
z	 यह एक सरकारी अधिकारी होता है जो नागरिकोों द्वारा सार््वजनिक 

संगठनोों के विरुद्ध की गई शिकायतोों का समाधान करता है। 
लोकपाल की इस अवधारणा की प्रेरणा स््ववीडन से ली गई है।

z	 अर््थथात् लोकपाल किसी सेवा अथवा प्रशासनिक प्राधिकरण के 
विरुद्ध की गई शिकायतोों के समाधान के लिये विधायिका द्वारा 
नियुक्त एक अधिकारी है।

z	 भारत मेें निम््नलिखित क्षेत्ररों मेें शिकायतोों के समाधान के लिये एक 
लोकपाल की नियुक्ति की जाती है।
�	बीमा लोकपाल
�	आयकर लोकपाल
�	बैैंकिंग लोकपाल

RBI की एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS) 
क््यया है?
z	 परिचय:

�	RB-IOS मेें RBI की तीन लोकपाल योजनाओं- वर््ष 
2006 की बैैंकिंग लोकपाल योजना, वर््ष 2018 की NBFC 
के लिये लोकपाल योजना और वर््ष 2019 की डिजिटल लेन-
देन की लोकपाल योजना को समाहित करता है।

�	एकीकृत लोकपाल योजना भारतीय रिज़र््व बैैंक विनियमित 
संस््थथाएँ जैसे बैैंक, गैर-बैैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और प्रीपेड 
इंस्ट्रूमेेंट प््ललेयर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं मेें कमी से 
संबंधित ग्राहकोों की शिकायतोों का निवारण प्रदान करेगी, 
अगर शिकायत का समाधान ग्राहकोों की संतुष्टि के अनुसार 
नहीीं किया जाता है या विनियमित इकाई द्वारा 30 दिनोों की 
अवधि के भीतर जवाब नहीीं दिया जाता है।

�	इसमेें गैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैैंक भी शामिल हैैं 
जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक है। 
यह योजना RBI लोकपाल तंत्र के क्षेत्राधिकार को तटस््थ 
बनाकर 'एक राष्ट्र एक लोकपाल' दृष्टिकोण अपनाती है। 

z	 आवश््यकता:
�	पहली लोकपाल योजना 1990 के दशक मेें शुरू की गई थी। 

इस प्रणाली को हमेशा उपभोक्ताओं द्वारा एक मुद्दे के रूप मेें 
देखा जाता था।

�	इसकी प्राथमिक चिंताओं मेें से एक रखरखाव योग््य आधारोों 
की कमी थी जिस पर उपभोक्ता लोकपाल मेें एक विनियमित 
इकाई के कार्ययों को चुनौती दे सकता था अथवा तकनीकी 
आधार पर शिकायत को अस््ववीकार कर सकता है, जिसके 
परिणामस््वरूप निवारण के लिये विस््ततारित समय-सीमा के 
अलावा उपभोक्ता न््ययायालय को वरीयता दी गई।

�	सिस््टम (बैैंकिंग, NBFC और डिजिटल भुगतान) को 
एकीकृत करने तथा शिकायतोों के आधार का विस््ततार करने के 
कदम से उपभोक्ताओं की सकारात््मक प्रतिक्रिया देखे जाने की 
उम््ममीद है।

z	 विशेषताएँ:
�	यह योजना अपवर््जनोों की निर््ददिष्ट सूची के साथ शिकायत दर््ज 

करने के आधार के रूप मेें 'सेवा मेें कमी/त्रुटि' को परिभाषित 
करती है।
�	इसलिये, अब शिकायतोों को केवल "योजना मेें सूचीबद्ध 

आधारोों के अंतर््गत कवर नहीीं होने" के आधार पर खारिज 
नहीीं किया जाएगा।

�	किसी भी भाषा मेें पहली शिकायतोों को संभालने के लिये 
चंडीगढ़ मेें एक केेंद्रीकृत प्राप््तति और प्रसंस््करण केेंद्र स््थथापित 
किया गया है। यह योजना क्षेत्राधिकार-तटस््थ है।

�	RBI ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता  टूल््स के उपयोग के लिये एक 
प्रावधान बनाया था ताकि बैैंक और जाँच एजेेंसियाँ जल््द-से-
जल््द बेहतर तरीके से समन््वय कर सकेें।

�	बैैंक ग्राहक एक ही ईमेल पते के माध््यम से शिकायत दर््ज 
करने, दस््ततावेज़ जमा करने, अपनी स््थथिति ट्रैक करने और 
प्रतिक्रिया देने मेें सक्षम होोंगे।



www.drishtiias.com/hindi करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-2 || 2024    42

नोट :

�	एक बहुभाषी टोल-फ्री नंबर भी होगा जो शिकायत निवारण 
पर सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगा।

�	ऐसी स््थथितियोों मेें जहाँ समय पर और पर््ययाप््त जानकारी प्रदान 
करने मेें विफल रहने के लिये लोकपाल द्वारा विनियमित 
इकाई के खिलाफ कोई पुरस््ककार दिया जाता है, विनियमित 
इकाई अपील करने की हकदार नहीीं होगी।

z	 अपीलीय प्राधिकरण:
�	उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग के प्रभारी RBI के 

कार््यकारी निदेशक एकीकृत योजना के तहत अपीलीय 
प्राधिकारी होोंगे।

z	 महत्तत्व:
�	इससे RBI की विनियमित संस््थथाओं के खिलाफ ग्राहकोों की 

शिकायतोों के समाधान के लिये शिकायत निवारण तंत्र को 
बेहतर बनाने मेें मदद मिलेगी।

�	यह स््थथिरता की गारंटी देने और उपयोगकर्त्ता के अनुकूल 
प्रक्रियाओं को सरल बनाने, कार््यक्रम मेें मूल््य जोड़ने और 
वित्तीय समावेशन तथा उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़़ावा देने की 
उम््ममीद है।

बॉण््ड यील््ड/प्राप््तति
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें राज््य सरकारोों ने राज््य विकास ऋण बॉण््ड की नीलामी 

के माध््यम से रिकॉर््ड 50,206 करोड़ रुपए जुटाए हैैं, जो अब तक की 
सबसे बड़़ी साप््तताहिक उधारी है।
z	 भारतीय रिज़र््व बैैंक के आँकड़ों के अनुसार, जुटाई गई धनराशि 

इस अवधि के लिये निर््धधारित 27,810 करोड़ रुपए के सांकेतिक 
उधार लक्षष्य से कहीीं अधिक है। यह वित्तीय बाज़ारोों मेें राज््य 
सरकार की प्रतिभूतियोों की प्रबल मांग का संकेत देता है।

z	 SDL सरकारी प्रतिभूतियाँ का हिस््ससा हैैं, जहाँ राज््य सरकारेें 
बाज़ार से ऋण जुटाती हैैं। SDL केेंद्र सरकार द्वारा जारी दिनांकित 
प्रतिभूतियोों के लिये आयोजित नीलामियोों के समान सामान््य 
नीलामी के माध््यम से जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियाँ हैैं।

बॉण््ड क््यया हैैं?
z	 परिचय:

�	बॉण््ड पैसे उधार लेने का एक साधन है। यह एक IOU (I 
owe you अर््थथात् मैैं आपका ऋणी हूूँ) की तरह है।
�	IOU ऋण की एक लिखित स््ववीकृति है जो एक पक्ष 

पर दूसरे पक्ष का बकाया है। IOU प्रॉमिसरी नोट््स की 
तुलना मेें कम औपचारिक और वैधानिक रूप से 
बाध््यकारी हैैं।

�	किसी देश की सरकार या किसी कंपनी द्वारा धन जुटाने के 
लिये एक बॉण््ड जारी किया जा सकता है।

�	चूँकि सरकारी बॉण््ड (भारत मेें  G-सेक, अमेरिका मेें ट्रेज़री 
और यूके मेें गिल््ट््स के रूप मेें संदर््भभित) संप्रभु गारंटी के साथ 
आते हैैं, उन््हेें सबसे सुरक्षित निवेशोों मेें से एक माना जाता है।

z	 सरकारी प्रतिभूतियोों के प्रकार:
�	ट्रेज़री बिल (T-बिल): ट्रेज़री बिल शून््य कूपन प्रतिभूतियाँ हैैं और कोई ब््ययाज नहीीं देते हैैं। इसके बजाय उन््हेें छूट पर जारी किया जाता है 

और परिपक्वता पर अंकित मूल््य पर प्रतिदेय किया जाता है।
�	नकदी प्रबंधन बिल (CMB): वर््ष 2010 मेें, भारत सरकार ने RBI के परामर््श से भारत सरकार के नकदी प्रवाह मेें अस््थथायी विसंगतियोों 

को ठीक करने के लिये एक नया अल््पकालिक साधन पेश किया, जिसे CMB के रूप मेें जाना जाता है।
�	CMB मेें T-बिल का सामान््य चरित्र होता है लेकिन ये 91 दिनोों से कम की परिपक्वता अवधि के लिये जारी किये जाते हैैं।
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�	दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ(G-Secs): दिनांकित 
G-Secs ऐसी प्रतिभूतियाँ हैैं जिनमेें एक निश्चित अथवा 
फ््ललोटिंग कूपन दर (ब््ययाज दर) होती है जिसका भुगतान 
अर््ध-वार््षषिक आधार पर अंकित मूल््य पर किया जाता है। 
सामान््यतः दिनांकित प्रतिभूतियोों की अवधि 5 वर््ष से 40 वर््ष 
तक होती है।

�	राज््य विकास ऋण (SDLs): राज््य सरकारेें भी बाज़़ार से 
ऋण जुटाती हैैं जिन््हेें SDL कहा जाता है। SDL केेंद्र 
सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियोों के लिये आयोजित 
नीलामियोों के समान सामान््य नीलामी के माध््यम से जारी की 
गई दिनांकित प्रतिभूतियाँ हैैं।

z	 बाॅण््ड यील््ड:
�	किसी बाॅण््ड यील््ड उसके द्वारा अर््जजित रिटर््न की प्रभावी दर 

है। लेकिन रिटर््न की दर निश्चित नहीीं है- यह बाॅण््ड की 
कीमत के साथ बदलती रहती है।

�	लेकिन इसे समझने के लिये पहले यह समझना होगा कि बाॅण््ड 
कैसे संरचित होते हैैं।

�	प्रत््ययेक बाॅण््ड का एक अंकित मूल््य और एक कूपन भुगतान 
होता है। बाॅण््ड की कीमत भी होती है, जो बाॅण््ड के अंकित 
मूल््य के बराबर हो भी सकती है और नहीीं भी।

�	अंकित मूल््य एवं कूपन भुगतान के अतिरिक्त बाॅण््ड मेें एक 
कूपन दर भी होती है।
�	कूपन दर बाॅण््ड के अंकित मूल््य के प्रतिशत के रूप मेें 

व््यक्त की गई निश्चित वार््षषिक ब््ययाज दर है।
�	उदाहरण के लिये, 10-वर्षीय G-sec का अंकित मूल््य 

100 रुपए है और इसका कूपन भुगतान 5 रुपए है तथा 
कूपन दर 5% है।

�	इस बाॅण््ड के खरीदार सरकार को 100 रुपए (अंकित मूल््य) 
देेंगे; बदले मेें, सरकार उन््हेें अगले 10 वर्षषों तक प्रतिवर््ष 5 
रुपए (कूपन भुगतान) का भुगतान करेगी, तथा अंत मेें उनके 
100 रुपए को वापस कर देगी।
�	इस बाॅण््ड पर 5 प्रतिशत की प्रभावी ब््ययाज दर या उपज 

है। अभी 100 रुपए छोड़ने और एक दशक तक इसे 
अपने अधिकार से दूर रखने के लिये निवेशक को 
पुरस््ककृत करना प्रतिफल है।

z	 यील््ड कर््व:
�	यील््ड कर््व विभिन्न परिपक्वता अवधि के लिये ऋण पर ब््ययाज 

दरोों का एक चित्रमय प्रतिनिधित््व है।
�	यह दर््शशाता है कि यदि कोई निवेशक एक निश्चित अवधि के 

लिये अपना पैसा उधार देता है तो वह कितना प्रतिफल अर््जजित 
करने की उम््ममीद कर रहा है।

�	एक निश्चित आय विश्लेषक उपज वक्र का उपयोग एक 
प्रमुख आर््थथिक संकेतक के रूप मेें कर सकता है, खासकर 
जब यह उल््टटे आकार मेें बदल जाता है, जो आर््थथिक मंदी का 
संकेत देता है, क््योोंकि दीर््घकालिक रिटर््न अल््पकालिक रिटर््न 
से कम होता है।

RBI बॉण््ड यील््ड का प्रबंधन कैसे करता है?
z	 भारतीय रिज़र््व बैैंक (RBI) बॉण््ड यील््ड को प्रबंधित करने और 

अर््थव््यवस््थथा के भीतर मौद्रिक स््थथितियोों को विनियमित करने के 
लिये ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO) को एक महत्तत्वपूर््ण 
उपकरण के रूप मेें नियोजित करता है। OMO के माध््यम से, 
RBI रणनीतिक रूप से खुले बाज़ार मेें सरकारी प्रतिभूतियोों 
(G-secs) को बेचता या खरीदता है।

z	 जब RBI का लक्षष्य अतिरिक्त तरलता पर अंकुश लगाना और 
मुद्रास््फफीति के दबाव को कम करना होता है, तो वह बाज़ार से 
तरलता को प्रभावी ढंग से अवशोषित करते हुए G-secs बेचता 
है। इसके विपरीत, आर््थथिक गतिविधि को प्रोत््ससाहित करने तथा 
तरलता को बढ़़ाने के लिये RBI सिस््टम मेें धनराशि डालते हुए 
सरकारी प्रतिभूतियोों को वापस खरीदता है।
�	जब RBI जी-सेक बेचता है, तो बॉण््ड यील््ड पर दबाव 

पड़ता है, जिससे उधार लेना महँगा हो जाता है और इस तरह 
अत््यधिक उधार लेने तथा व््यय पर अंकुश लगता है।

�	इसके विपरीत, सरकारी प्रतिभूतियोों की खरीद से बॉण््ड की 
कीमतेें अधिक हो जाती हैैं, जिससे बॉण््ड यील््ड कम हो जाती 
है, जिससे उधार लेने और निवेश को प्रोत््ससाहन मिल सकता 
है।

z	 OMO के साथ मिलकर, RBI रेपो दर, नकद आरक्षित 
अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात सहित मौद्रिक नीति 
उपकरणोों का एक सूट नियोजित करता है।
�	इन उपकरणोों को रणनीतिक रूप से तैनात करके, RBI 

बॉण््ड यील््ड के प्रबंधन और विकास तथा स््थथिरता के लिये 
अनुकूल स््थथिर आर््थथिक स््थथितियोों को बढ़़ावा देने हेतु एक 
व््ययापक दृष्टिकोण का आयोजन करता है।

उपज वक्र को प्रभावित करने वाले कारक क््यया हैैं?
z	 बाज़़ार की मांग और बॉण््ड की कीमतेें:

�	कल््पना कीजिये कि केवल एक बॉण््ड उपलब््ध है और दो 
खरीदार इसे खरीदना चाहते हैैं। वे एक-दूसरे के विरुद्ध बोली 
लगा सकते हैैं, जिससे बॉण््ड की कीमत बढ़ जाएगी।

�	भले ही बॉण््ड का अंकित मूल््य 100 रुपए ही रहता है, यदि 
इसे 110 रुपए मेें बेचा जाता है, तो यील््ड कम हो जाती है, 
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क््योोंकि कूपन भुगतान 5 रुपए पर स््थथिर रहता है। इसलिये 
बॉण््ड के लिये भुगतान की गई कीमत के आधार पर यील््ड 
की प्रभावी गणना की जाती है।

z	 अर््थव््यवस््थथा की ब््ययाज दर के साथ संरेखण:
�	यदि अर््थव््यवस््थथा मेें ब््ययाज दर बॉण््ड के प्रारंभिक कूपन 

भुगतान से भिन्न है, तो बाज़ार की ताकतेें मौजूदा ब््ययाज दर के 
साथ संरेखित करने के लिये बॉण््ड यील््ड को समायोजित 
करती हैैं।

�	उदाहरण के लिये, यदि अर््थव््यवस््थथा की ब््ययाज दर 4% है 
और कोई बॉण््ड 5% उपज प्रदान करता है, तो कई निवेशक 
उच्च रिटर््न हेतु इसे खरीदने के लिये भीड़ बढ़ जाती है।

�	यह मांग बॉण््ड की कीमत को तब तक बढ़़ाती है जब तक 
कि इसकी यील््ड अर््थव््यवस््थथा की ब््ययाज दर से सुमेलित नहीीं 
है।
�	इसके विपरीत यदि अर््थव््यवस््थथा की ब््ययाज दर बॉण््ड 

यील््ड से अधिक है, तो बॉण््ड की कीमत तब तक कम 
हो जाती है जब तक कि उसकी यील््ड प्रचलित दर से 
सुमेलित नहीीं है।

�	समानता: यदि अर््थव््यवस््थथा की ब््ययाज दर बॉण््ड यील््ड से 
अधिक है, तो यह अर््थव््यवस््थथा की ब््ययाज दर के पक्ष मेें भारी 
भार होने जैसा है। इससे अर््थव््यवस््थथा की ब््ययाज दर पक्ष की 
ओर झुकाव होता है, जो दर््शशाता है कि बॉण््ड यील््ड ब््ययाज दर 
के सापेक्ष कम है।
�	इसके विपरीत, यदि बॉण््ड यील््ड अर््थव््यवस््थथा की 

ब््ययाज दर से अधिक है, तो यह बॉण््ड यील््ड  के पक्ष मेें 
अत््यधिक भार रखने जैसा है। यह बॉण््ड के प्रतिफल पक्ष 
की ओर झुकाव रखता है, जो दर््शशाता है कि बॉण््ड की 
प्रतिफल ब््ययाज दर के सापेक्ष अधिक है।

बॉण््ड यील््ड के सख््त होने का क््यया असर होगा?
z	 बैैंकोों और म््ययूचुअल फंडोों को नुकसान:

�	सरकारी प्रतिभूतियोों (g-sec) रखने वाले बैैंकोों और 
म््ययूचुअल फंड दोनोों को बॉण््ड की कीमतोों तथा यील््ड के बीच 
विपरीत संबंध के कारण नुकसान होगा। जैसे-जैसे बॉण््ड की 
यील््ड बढ़ती है, बॉण््ड की कीमतेें गिरती हैैं, जिससे इन 
संस््थथानोों को मार््क-टू-मार्केट घाटा होता है।

z	 ऋण लागत मेें वृद्धि:
�	सरकारी प्रतिभूतियोों पर उच्च प्रतिफल का अर््थ है कि सरकार 

को नवीन ऋण पर उच्च ब््ययाज दरोों की पेशकश करनी होगी। 
सरकारी ऋण लेने की लागत मेें इस वृद्धि का संपूर््ण 
अर््थव््यवस््थथा पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे कॉरपोरेट््स के 
लिये उच्च ब््ययाज दरेें और बैैंकोों के लिये संभावित रूप से उच्च 
ऋण दरेें हो सकती हैैं, जिससे व््यवसायोों तथा व््यक्तियोों के 
लिये उधार लेने की लागत प्रभावित हो सकती है।

z	 कॉर्पोरेट बॉण््ड पर प्रभाव:
�	बाज़ार मेें बढ़ती बॉण््ड यील््ड के बीच निवेशकोों को आकर््षषित 

करने के लिये कॉरपोरेट््स को अपने बॉण््ड पर ब््ययाज दरेें बढ़़ाने 
की आवश््यकता पड़ सकती है। इससे कंपनियोों के लिये ऋण 
लेने की लागत बढ़ सकती है, जिससे संभावित रूप से उनकी 
लाभप्रदता और निवेश निर््णय प्रभावित हो सकते हैैं।

z	 इक्विटी बाज़़ार पर प्रभाव: 
�	जैसे-जैसे बॉण््ड की संख््यया बढ़ती है, इक्विटी मेें निवेश की 

अवसर लागत बढ़ जाती है क््योोंकि स््टटॉक की तुलना मेें 
निश्चित आय वाली प्रतिभूतियाँ अपेक्षाकृत अधिक आकर््षक 
हो जाती हैैं। निवेशक अपने आवंटन को इक्विटी से हटाकर 
बॉण््ड की ओर स््थथानांतरित कर सकते हैैं जिससे स््टटॉक की 
मांग और संभावित रूप से इक्विटी की कीमतोों मेें भी कमी 
आएगी।

भारत रोज़गार रिपोर््ट 2024: ILO
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें मानव विकास संस््थथान (IHD) और अंतर््रराष्ट्रीय श्रम 
संगठन (ILO) ने 'भारत रोज़गार रिपोर््ट 2024' शीर््षक से एक रिपोर््ट 
जारी की है, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि भारत के युवा बढ़ती 
बेरोज़गारी दर से जूझ रहे हैैं।
z	 मानव विकास संस््थथान (IHD) की स््थथापना वर््ष 1998 मेें 

इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक््स (ISLE) के 
तत्त्वावधान मेें की गई थी, यह एक गैर-लाभकारी स््ववायत्त संस््थथान 
है जिसका उद्देश््य एक ऐसे समाज के निर््ममाण मेें योगदान देना है 
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जो समावेशी विकास को बढ़़ावा देता है और एक समावेशी 
सामाजिक, आर््थथिक व राजनीतिक व््यवस््थथा को महत्तत्व देता है जो 
गरीबी एवं अभावोों से मुक्त हो।

नोट: भारत रोज़गार रिपोर््ट, 2024 श्रम और रोज़गार के मुद्ददों पर 
IHD द्वारा नियमित प्रकाशनोों की शृृंखला मेें तीसरा है। युवा 
रोज़गार, शिक्षा और कौशल पर यह रिपोर््ट भारत मेें उभरते आर््थथिक, 
श्रम बाज़ार, शैक्षिक एवं कौशल परिदृश््य व पिछले दो दशकोों मेें हुए 
बदलावोों के संदर््भ मेें युवा रोज़गार की चुनौती की जाँच करती है।
z	 रिपोर््ट मुख््य रूप से वर््ष 2000 और वर््ष 2022 के बीच राष्ट्रीय 

नमूना सर्वेक्षण तथा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के डेटा के 
विश्लेषण पर आधारित है, जिसमेें वर््ष 2023 के लिये एक 
पोस््टस्क्रिप््ट शामिल है।

रिपोर््ट की मुख््य बातेें क््यया हैैं?
z	 रोज़गार की खराब स््थथितियाँ: 

�	समग्र श्रम बल भागीदारी और रोज़गार दरोों मेें सुधार के 
बावजूद, भारत मेें रोज़गार की स््थथिति खराब बनी हुई है, 
जिसमेें स््थथिर या घटती मज़दूरी, महिलाओं के बीच स््व-
रोज़गार मेें वृद्धि एवं युवाओं के बीच अवैतनिक पारिवारिक 
काम का उच्च अनुपात जैसे मुद्दे शामिल हैैं।

�	भारत के बेरोज़गार कार््यबल मेें लगभग 83% युवा हैैं और 
कुल बेरोज़गारोों मेें माध््यमिक या उच्च शिक्षा प्राप््त युवाओं की 
हिस््ससेदारी वर््ष 2000 मेें 35.2% से लगभग दोगुनी होकर वर््ष 
2022 मेें 65.7% हो गई है।

z	 युवा रोज़गार चुनौतियाँ:
�	वर््ष 2000 और वर््ष 2019 के बीच युवा रोज़गार तथा 

अल््परोज़गार मेें वृद्धि हुई, शिक्षित युवाओं को बेरोज़गारी के 
उच्च स््तर का अनुभव हुआ।

�	श्रम बल भागीदारी दर (LFPR), श्रमिक जनसंख््यया 
अनुपात (WPR) और बेरोज़गारी दर (UR) मेें वर््ष 
2000 तथा वर््ष 2018 के बीच दीर््घकालिक गिरावट देखी गई 
लेकिन वर््ष 2019 के बाद सुधार देखा गया।

�	यह सुधार दो शीर््ष कोविड-19 तिमाहियोों को छोड़कर, 
कोविड-19 से पहले और बाद मेें आर््थथिक संकट की अवधि 
के साथ मेल खाता है।

z	 विरोधाभासी सुधार:
�	पिछले दो दशकोों मेें, भारत के नौकरी बाज़ार मेें कुछ श्रम 

संकेतकोों मेें कुछ सुधार देखा गया है, लेकिन समग्र रोज़गार 
की स््थथिति चुनौतीपूर््ण बनी हुई है।

�	वर््ष 2018 से पहले कृषि रोज़गार की तुलना मेें गैर-कृषि 
रोज़गार तेज़ी से बढ़ने के बावजूद, गैर-कृषि क्षेत्र कृषि से 
श्रमिकोों को अवशोषित करने के लिये पर््ययाप््त रूप से विकसित 
नहीीं हुए हैैं।

�	अधिकांश श्रमिक, लगभग 90%, अनौपचारिक कार््य मेें लगे 
हुए हैैं और नियमित रोज़गार का अनुपात, जो वर््ष 2000 के 
बाद लगातार बढ़ रहा था, वर््ष 2018 के बाद घटने लगा।

�	भारत के बड़़े युवा कार््यबल को, जिसे अक््सर जनसांख््ययिकीय 
लाभ के रूप मेें देखा जाता है, आवश््यक कौशल की कमी के 
कारण चुनौतियोों का सामना करना पड़ता है। 
�	युवाओं के एक महत्तत्वपूर््ण हिस््ससे मेें बुनियादी डिजिटल 

साक्षरता कौशल का अभाव है, जिसमेें 75% संलग््नक 
के साथ ईमेल भेजने मेें असमर््थ हैैं, 60% फ़़ाइलोों को 
कॉपी और पेस््ट करने मेें असमर््थ हैैं तथा 90% गणितीय 
सूत्र डालने जैसे बुनियादी स्प्रेडशीट कार््य करने मेें 
असमर््थ हैैं।

z	 मज़दूरी और कमाई मेें कमी:
�	जबकि वर््ष 2012-22 के दौरान आकस््ममिक मज़दूरोों की 
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मज़दूरी मेें मामूली वृद्धि का रुझान बना रहा, नियमित श्रमिकोों 
की वास््तविक मज़दूरी या तो स््थथिर रही या गिरावट आई। वर््ष 
2019 के बाद स््व-रोज़गार की वास््तविक कमाई मेें भी 
गिरावट आई।

�	कुल मिलाकर मज़दूरी कम बनी हुई है। अखिल भारतीय स््तर 
पर अकुशल आकस््ममिक कृषि श्रमिकोों मेें से 62% और 
निर््ममाण क्षेत्र मेें 70% ऐसे श्रमिकोों को वर््ष 2022 मेें निर््धधारित 
दैनिक न््ययूनतम मज़दूरी नहीीं मिली।

z	 औद्योगिक रोज़गार की संरचना मेें परिवर््तन:
�	डिजिटल रूप से मध््यस््थता वाले गिग और प््ललेटफॉर््म कार््य 

का परिचय तेज़ी से हुआ है, जो प््ललेटफॉर््म द्वारा एल््गगोरिथम 
द्वारा नियंत्रित होते हैैं तथा श्रम प्रक्रिया के नियंत्रण मेें नई 
सुविधाएँ लेकर आए हैैं।

�	तेज़ी से, प््ललेटफ़़ॉर््म और गिग कार््य का विस््ततार हो रहा है, 
लेकिन यह काफी हद तक, अनौपचारिक कार््य का विस््ततार 
है, जिसमेें शायद ही कोई सामाजिक सुरक्षा प्रावधान है।

z	 भविष््य मेें प्रवासन बढ़ने की संभावना: 
�	भविष््य मेें शहरीकरण और प्रवासन की दरोों मेें काफी वृद्धि 

होने की उम््ममीद है।
�	वर््ष 2030 मेें भारत मेें प्रवासन दर लगभग 40% होने की 

उम््ममीद है और शहरी आबादी लगभग 607 मिलियन होगी।
�	शहरी विकास मेें इस वृद्धि का बड़़ा हिस््ससा प्रवासन से आएगा। 

प्रवासन का पैटर््न श्रम बाज़़ारोों मेें क्षेत्रीय असंतुलन को भी 
दर््शशाता है।

�	सामान््यतः प्रवास की दिशा पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और मध््य क्षेत्ररों 
से दक्षिणी, पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्ररों की ओर होती है।

z	 क्षेत्रीय असमानताएँ:
�	विभिन्न राज््योों मेें रोज़गार परिणामोों मेें महत्तत्वपूर््ण भिन्नताएँ 

मौजूद हैैं, कुछ राज््य रोज़गार संकेतकोों मेें लगातार निचले 
स््थथान पर हैैं।

�	बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध््य प्रदेश, झारखंड और 
छत्तीसगढ़ जैसे राज््य पिछले कुछ वर्षषों मेें खराब रोज़गार 
परिणामोों से जूझ रहे हैैं, जो क्षेत्रीय नीतियोों के प्रभाव को दर््शशाता 
है।

z	 बढ़ता लिंग अंतर:
�	महिला श्रम बल भागीदारी की कम दर के साथ, भारत श्रम 

बाज़ार मेें पर््ययाप््त लिंग अंतर की चुनौती का सामना कर रहा 
है।

�	युवा महिलाओं, विशेषकर उच्च शिक्षित महिलाओं के बीच 
बेरोज़गारी की चुनौती बहुत बड़़ी है।

�	सकारात््मक कार््रवाई और लक्षित नीतियोों के बावजूद 
सामाजिक असमानताएँ भी बनी हुई हैैं, अनुसूचित जाति तथा 
अनुसूचित जनजाति को बेहतर नौकरी के अवसरोों तक पहुुँचने 
मेें बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
�	यद्यपि सभी समूहोों मेें शैक्षिक उपलब््धधि मेें सुधार हुआ है, 

सामाजिक पदानुक्रम कायम है, जिससे रोज़गार 
असमानता बढ़ गई है।

z	 नीति सिफारिशेें:
�	उत््पपादन बढ़़ाने और रोज़गार पर ध््ययान केेंद्रित करते हुए 

विकास को बढ़़ावा देने के लिये नीतिगत सिफारिशेें प्रस््ततावित 
हैैं:

�	व््ययापक आर््थथिक नीतियोों मेें रोज़गार सृजन के एजेेंडे को 
एकीकृत करना, विशेष रूप से विनिर््ममाण क्षेत्र मेें उत््पपादक 
गैर-कृषि रोज़गार पर ज़ोर देना।

�	अकुशल श्रम को अवशोषित करने और चयनित सेवाओं के 
साथ पूरक करने के लिये श्रम-गहन विनिर््ममाण को प्राथमिकता 
देना।

�	विकेेंद्रीकृत दृष्टिकोण के माध््यम से सूक्षष्म, लघु और मध््यम 
आकार के उद्यमोों को समर््थन देने के प्रयासोों पर ध््ययान केेंद्रित 
करना।

�	कृषि उत््पपादकता बढ़़ाना, गैर-कृषि रोज़गार के अवसर पैदा 
करना और उद्यमिता को प्रोत््ससाहित करना।

�	रोज़गार की पर््ययाप््त संभावनाओं को अनलॉक करने के लिये 
रणनीतिक निवेश, क्षमता निर््ममाण पहल और नीति ढाँचे का 
लाभ उठाते हुए हरित तथा नीली अर््थव््यवस््थथाओं मेें निवेश 
करना।

z	 कार््य की गुणवत्ता बढ़़ाने हेतु रणनीतियोों की अनुशंसा: 
�	स््ववास््थ््य देखभाल उद्योग और डिजिटल अर््थव््यवस््थथा जैसे 

क्षेत्ररों मेें निवेश करने तथा उन््हेें विनियमित करने की 
आवश््यकता है जो युवा लोगोों के लिये रोज़गार के महत्तत्वपूर््ण 
स्रोत के रूप मेें भूमिका निभा सकते हैैं।

�	शहरी क्षेत्ररों मेें सभ््य रोज़गार के अवसरोों की तलाश करने वाले 
युवाओं द्वारा विशेष रूप से भारत मेें शहरीकरण और प्रवासन 
दरोों मेें अनुमानित वृद्धि को देखते हुए एक समावेशी शहरीकरण 
तथा प्रवासन नीति को प्रोत््ससाहन देने की आवश््यकता है।

�	श्रम नीति और विनियमन के लिये एक सुदृढ़ सहायक भूमिका 
सुनिश्चित करना महत्तत्वपूर््ण है। इसमेें रोज़गार गुणवत्ता के 
न््ययूनतम मानक की गारंटी और सभी क्षेत्ररों मेें श्रमिकोों के 
मूलभूत अधिकारोों का संरक्षण शामिल है।
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z	 श्रम बाज़़ार की असमानताओं को दूर करने के लिये प्रमुख 
दृष्टिकोण:
�	गुणवत्तापूर््ण रोज़गार मेें महिलाओं की भागीदारी बढ़़ाने के 

लिये नीतियाँ लागू करने की आवश््यकता है।
�	आर््थथिक रूप से वंचित समूहोों के उत््थथान और रोज़गार क्षमता 

को बढ़़ावा देने के लिये शिक्षा मेें उच्च गुणवत्ता वाले कौशल 

प्रशिक्षण को एकीकृत करना आवश््यक है।
�	सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुुँच मेें सुधार कर और डिजिटल 

अंतराल को पाटना। महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले 
समुदायोों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव का समाधान कर एक 
निष््पक्ष श्रम बाज़ार स््थथापित करना।

रोज़गार से संबंधित सरकार की क््यया पहल हैैं?
z	 आजीविका और उद्यम हेतु सीमांत व््यक्तियोों के लिये समर््थन 

(SMILE)
z	 पीएम-दक्ष (प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपूर््ण हितग्राही)
z	 महात््ममा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

z	 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
z	 स््टटार््टअप इंडिया योजना
z	 रोज़गार मेला
z	 इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना- राजस््थथान।
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अंतर््रराष्ट्रीय श्रम संगठन क््यया है?
z	 यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस््थथा है। यह श्रम मानक 

निर््धधारित करने, नीतियोों को विकसित करने एवं सभी महिलाओं 
तथा पुरुषोों के लिये सभ््यतापूर््ण कार््य को बढ़़ावा देने वाले कार््यक्रम 
तैयार करने हेतु 187 सदस््य देशोों की सरकारोों, नियोक्ताओं और 
श्रमिकोों को एक साथ लाता है।

�	इसे वर््ष 1969 मेें नोबेल शांति पुरस््ककार मिला।
z	 वर््ष 1919 मेें वर्सेल््स/वर््ससाय की संधि (Treaty of 

Versailles) द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेेंसी के रूप 
मेें इसकी स््थथापना हुई और वर््ष 1946 मेें यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध 
पहली विशिष्ट एजेेंसी बन गया।

z	 मुख््ययालय: इसका मुख््ययालय जिनेवा, स््वविट््ज़रलैैंड मेें स््थथित है।

nnn



49    करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-2 || 2024 www.drishtiias.com/hindi

नोट :

भारत-भूटान संबंध

चर््चचा मेें क््योों?
हाल ही मेें भूटान के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया जिस दौरान 

भारत ने भूटान के साथ व््ययापक वार््तता की और दोनोों देशोों ने कई समझौतोों 
पर हस््तताक्षर किये।
z	 भारत और भूटान के बीच घनिष्ठ तथा सौहार््दपूर््ण संबंध विश्वास, 

सद्भावना एवं साझा मूल््योों मेें गहराई से निहित हैैं, जो सभी स््तरोों 
पर साझीदारी के माध््यम से व््ययाप््त हैैं।

z	 दोनोों देशोों की यह चिरस््थथाई मित्रता दक्षिण एशिया मेें पारस््परिक 
समृद्धि और क्षेत्रीय स््थथिरता के लिये आधारशिला का कार््य करती 
है। 

नोट: अंतरिम बजट 2024-25 मेें विदेश मंत्रालय (MEA) को 
वित्तीय वर््ष 2024-25 के लिये 22,154 करोड़ रुपए आवंटित किये 
गए हैैं। भारत की 'नेबरहुड फर््स््ट' नीति के अनुरूप भूटान को सहायता 
पोर््टफोलियो का सबसे बड़़ा हिस््ससा प्रदान किया गया है। वर््ष 2023-
24 मेें 2,400 करोड़ रुपए के आवंटन की तुलना मेें वर््ष 2024-25 
मेें भूटान को 2,068 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

भारत-भूटान द्विपक्षीय वार््तता से संबंधित प्रमुख बिंदु क््यया 
हैैं?
z	 पेट्रोलियम समझौता:

�	दोनोों देशोों ने हाइड्रोकार््बन क्षेत्र मेें आर््थथिक सहयोग और 
विकास को बढ़़ावा देने, भारत से भूटान को विश्वसनीय तथा 
निरंतर आपूर््तति सुनिश्चित करने के लिये पेट्रोलियम उत््पपादोों की 
आपूर््तति पर एक समझौते पर हस््तताक्षर किये।

z	 खाद्य सुरक्षा सहयोग:
�	भूटान के खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण तथा भारत के खाद्य 

सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा उपायोों मेें सहयोग 
बढ़़ाने के लिये एक समझौते पर हस््तताक्षर किये।

�	यह समझौता खाद्य सुरक्षा मानकोों का अनुपालन सुनिश्चित 
कर और अनुपालन लागत को कम करके दोनोों देशोों के बीच 
व््ययापार को सुविधाजनक बनाएगा।

z	 ऊर््जजा दक्षता और संरक्षण:
�	दोनोों देशोों ने ऊर््जजा दक्षता और संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन 

पर हस््तताक्षर किये जो सतत् विकास के प्रति प्रतिबद्धता को 
दर््शशाता है।

�	भारत का लक्षष्य घरोों मेें ऊर््जजा दक्षता बढ़़ाने, ऊर््जजा-कुशल 
उपकरणोों के उपयोग को बढ़़ावा देने और मानकोों तथा 
लेबलिंग योजनाओं को विकसित करने मेें भूटान की सहायता 
करना है।

z	 सीमा विवाद समाधान:
�	भूटान के प्रधानमंत्री का यह दौरा चीन और भूटान के बीच 

सीमा विवाद को सुलझाने के लिये चल रही चर््चचा के साथ मेल 
खाती है जिसका क्षेत्रीय सुरक्षा, विशेषकर डोकलाम क्षेत्र मेें, 
पर प्रभाव पड़ता है।

�	अगस््त 2023 मेें चीन और भूटान ने अपनी सीमा विवाद का 
समाधान करने हेतु एक योजना पर सहमति व््यक्त की।

�	इसके बाद अक्तूबर 2021 मेें समझौते पर औपचारिक रूप से 
हस््तताक्षर किये गए।
�	यह समझौता डोकलाम मेें भारत और चीन के बीच जारी 

संघर््ष के चार वर््ष बाद हुआ जो वर््ष 2017 मेें चीन द्वारा 
संबद्ध क्षेत्र मेें सड़क बनाने के प्रयास के कारण शुरू हुआ 
था।

z	 गेलफू मेें भूटान का क्षेत्रीय आर््थथिक केेंद्र:
�	गेलेफू मेें एक क्षेत्रीय आर््थथिक केेंद्र के लिये भूटान की यह 

योजना क्षेत्रीय विकास एवं कनेक््टटिविटी की दिशा मेें एक 
महत्तत्वपूर््ण कदम है।
�	दिसंबर 2023 मेें भूटान के राजा द्वारा शुरू की गई इस 

परियोजना का लक्षष्य 1,000 वर््ग किलोमीटर मेें फैले 
"गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी" की स््थथापना करना है। 
गगनचुंबी इमारतोों की विशेषता वाले पारंपरिक वित्तीय 
केेंद्ररों के विपरीत, गेलेफू आईटी, शिक्षा, आतिथ््य एवं 
स््ववास््थ््य देखभाल जैसे गैर-प्रदूषणकारी उद्योगोों पर ध््ययान 
केेंद्रित करते हुए सतत् विकास को प्राथमिकता देगा।

varjkZ"Vªh; laca/k
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�	भारत की "एक््ट ईस््ट" नीति तथा दक्षिण-पूर््व एशिया एवं 
भारत-प्रशांत क्षेत्र मेें उभरती कनेक््टटिविटी पहल के चौराहे 
पर स््थथित, गेलेफू आर््थथिक एकीकरण तथा व््ययापार 
सुविधा को बढ़़ावा देने मेें रणनीतिक महत्तत्व रखता है।

भारत के लिये भूटान का महत्तत्व क््यया है?
z	 सामरिक महत्तत्व:

�	भूटान की सीमाएँ भारत और चीन के साथ लगती हैैं तथा 
इसकी रणनीतिक स््थथिति इसे भारत के सुरक्षा हितोों के लिये 
एक महत्तत्वपूर््ण बफर राज््य बनाती है।

�	भारत ने भूटान को रक्षा, बुनियादी ढाँचे एवं संचार जैसे क्षेत्ररों 
मेें सहायता प्रदान की है, जिससे भूटान की संप्रभुता और 
क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने मेें सहायता प्राप््त हुई है।

�	भारत ने भूटान को अपनी रक्षा क्षमताओं को मज़बूत करने तथा 
अपनी क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिये सड़क और 
पुल जैसे सीमावर्ती बुनियादी ढाँचे के निर््ममाण तथा रखरखाव 
मेें सहायता प्रदान की है।
�	वर््ष 2017 मेें भारत और चीन के बीच डोकलाम गतिरोध 

के दौरान, भूटान ने चीनी घुसपैठ का विरोध करने के 
लिये भारतीय सैनिकोों को अपने क्षेत्र मेें प्रवेश करने की 
अनुमति देने मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाई।

z	 आर््थथिक महत्तत्व:
�	भारत, भूटान का सबसे बड़़ा व््ययापारिक भागीदार तथा भूटान 

का प्रमुख निर््ययात गंतव््य है।
�	भूटान की जलविद्युत क्षमता उसके राजस््व का एक महत्तत्वपूर््ण 

स्रोत है साथ ही भारत ने भूटान की जलविद्युत परियोजनाओं 
को विकसित करने मेें भी सहायता की है।

z	 सांस््ककृतिक महत्तत्व:
�	भूटान तथा भारत मज़बूत सांस््ककृतिक संबंध साझा करते हैैं, 

क््योोंकि दोनोों देशोों मेें मुख््य रूप से बौद्ध धर््म को मानने वाली 
जनसंख््यया निवास करती हैैं।

�	भारत ने भूटान को उसकी सांस््ककृतिक विरासत को संरक्षित 
करने मेें सहायता की है एवं कई भूटानी छात्र उच्च शिक्षा के 
लिये भारत भी आते हैैं।

z	 पर््ययावरणीय महत्तत्व:
�	भूटान विश्व के उन कुछ देशोों मेें से एक है जिसने कार््बन-

तटस््थ रहने का संकल््प लिया है एवं भारत, भूटान को इस 
लक्षष्य को प्राप््त कराने मेें प्रमुख सहायक रहा है।

�	भारत ने नवीकरणीय ऊर््जजा, वन संरक्षण एवं सतत् पर््यटन जैसे 
क्षेत्ररों मेें भूटान को सहायता प्रदान की है।

भारत-भूटान संबंधोों मेें चुनौतियाँ क््यया हैैं?
z	 चीन का बढ़ता प्रभाव:

�	भूटान मेें, विशेषकर भूटान और चीन के बीच विवादित सीमा 
पर चीन की बढ़ती उपस््थथिति ने भारत की चिंताएँ बढ़़ा दी हैैं। 
भारत भूटान का सबसे करीबी सहयोगी रहा है और उसने 
भूटान की संप्रभुता तथा सुरक्षा की रक्षा मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका 
निभाई है।

�	चीन और भूटान ने अभी तक राजनयिक संबंध स््थथापित नहीीं 
किये हैैं, लेकिन मैत्रीपूर््ण आदान-प्रदान बनाए रखा है।

z	 सीमा विवाद:
�	भारत तथा भूटान के बीच 699 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो 

काफी हद तक शांतिपूर््ण रही है।
�	हालाँकि, हाल के वर्षषों मेें चीनी सेना द्वारा सीमा पर घुसपैठ 

की कुछ घटनाएँ हुई हैैं।
�	वर््ष 2017 मेें डोकलाम गतिरोध भारत-चीन-भूटान ट्राइ-

जंक््शन मेें एक प्रमुख टकराव का बिंदु था। ऐसे किसी 
भी विवाद के बढ़ने से भारत-भूटान संबंधोों मेें तनाव आ 
सकता है।

z	 जलविद्युत परियोजनाएँ:
�	भूटान का जलविद्युत क्षेत्र इसकी अर््थव््यवस््थथा का एक प्रमुख 

स््ततंभ है और भारत इसके विकास मेें एक प्रमुख भागीदार रहा 
है।
�	हालाँकि, भूटान मेें कुछ जलविद्युत परियोजनाओं की 

शर्ततों को लेकर चिंताएँ हैैं, जिन््हेें भारत के लिये बहुत 
अनुकूल माना जाता है।

�	इसके कारण भूटान मेें इस क्षेत्र मेें भारतीय भागीदारी का 
कुछ लोगोों ने विरोध किया है।

z	 व््ययापार मुद्दे:
�	भारत भूटान का सबसे बड़़ा व््ययापारिक भागीदार है, जिसका 

भूटान के कुल आयात और निर््ययात मेें 80% से अधिक 
योगदान है। हालाँकि, व््ययापार असंतुलन को लेकर भूटान मेें 
कुछ चिंताएँ हैैं, भूटान निर््ययात की तुलना मेें भारत से अधिक 
आयात करता है।
�	भूटान अपने उत््पपादोों के लिये भारतीय बाज़ार तक अधिक 

पहुुँच की मांग कर रहा है, जिससे व््ययापार घाटे को कम 
करने मेें मदद मिल सकती है।

भूटान से संबंधित प्रमुख तथ््य क््यया हैैं?
z	 परिचय:

�	भूटान भारत और चीन के बीच बसा हुआ है तथा चारोों तरफ 
से भू-आबद्ध देश है। भूटान के परिदृश््य पर पहाड़ एवं घाटियाँ 
की बहुलता है।
�	थिम््पपू भूटान की राजधानी है।
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�	देश मेें प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव होने के बाद वर््ष 2008 मेें 
भूटान एक लोकतंत्र बन गया। भूटान के राजा राष्ट्र के प्रमुख 
हैैं।

�	भूटान का आधिकारिक नाम ‘किंगडम ऑफ भूटान' है, जिसे 
भूटानी भाषा मेें ‘ड्रुक ग््ययाल खाप’ (Druk Gyal 
Khap) कहा जाता है, जिसका अर््थ है 'लैैंड ऑफ थंडर 
ड्रैगन'।

z	 नदी:
�	भूटान की सबसे लंबी नदी मानस नदी है जिसकी लंबाई 376 

किमी. से अधिक है।
�	मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालय 

की तलहटी मेें सीमा बनाती है।

आगे की राह 
z	 भारत बुनियादी ढाँचे के विकास, पर््यटन और अन््य क्षेत्ररों मेें निवेश 

करके भूटान को उसकी अर््थव््यवस््थथा को बढ़़ावा देने मेें मदद कर 
सकता है। इससे न केवल भूटान को आत््मनिर््भर बनने मेें मदद 
मिलेगी बल््ककि वहाँ के लोगोों के लिये रोज़गार के अवसर भी 
उत््पन्न होोंगे।

z	 भारत और भूटान एक-दूसरे की संस््ककृति, कला, संगीत तथा 
साहित््य की अधिक समझ एवं सराहना को बढ़़ावा देने के लिये 
सांस््ककृतिक आदान-प्रदान कार््यक्रमोों को बढ़़ावा दे सकते हैैं।
�	दोनोों देशोों के लोगोों की वीज़़ा-मुक्त आवागमन उप-क्षेत्रीय 

सहयोग को मज़बूत कर सकती है।
z	 भारत और भूटान साझा सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिये अपने 

रणनीतिक सहयोग को मज़बूत कर सकते हैैं। वे आतंकवाद, 
मादक पदार्थथों की तस््करी और अन््य अंतर््रराष्ट्रीय अपराधोों से 
निपटने के लिये मिलकर काम कर सकते हैैं।

सुरक्षा परिषद सुधार के लिये भारत का प्रयास: 
G4 मॉडल

चर््चचा मेें क््योों? 
सुरक्षा परिषद सुधार पर अंतर््सरकारी वार््तता मेें भाग लेते हुए, भारत 

ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिये G4 देशोों की ओर से एक 
विस््ततृत मॉडल प्रस््ततुत किया है।
z	 मॉडल मेें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुने 

गए नए स््थथायी सदस््य शामिल हैैं और वीटो मुद्दे पर लचीलापन 
दिखाता है।

z	 G4 (ब्राज़ील, जर््मनी, भारत तथा जापान) वर््ष 2004 मेें निर््ममित 
किया गया था और सुरक्षा परिषद सुधार को बढ़़ावा दे रहा है।

G4 प्रस््ततावित मॉडल की प्रमुख विशेषताएँ क््यया हैैं? 
z	 कम-प्रतिनिधित््व को संबोधित करना: मॉडल परिषद की 

वर््तमान संरचना मेें प्रमुख क्षेत्ररों के "स््पष्ट रूप से कम-प्रतिनिधित््व 
एवं गैर-प्रतिनिधित््व" पर प्रकाश डालता है, जो इसकी वैधता तथा 
प्रभावशीलता मेें बाधा उत््पन्न करता है।

z	 सदस््यता विस््ततार: G4 मॉडल सुरक्षा परिषद की सदस््यता को 
मौजूदा 15 से बढ़़ाकर 25-26 सदस््योों तक पहुुँचाने की अनुशंसा 
करता है।
�	इस विस््ततार मेें 6 स््थथायी तथा 4 अथवा 5 गैर-स््थथायी सदस््योों 

को सम््ममिलित करना शामिल है।
�	अफ्रीकी राज््योों तथा एशिया प्रशांत राज््योों से प्रत््ययेक मेें दो नए 

स््थथायी सदस््य प्रस््ततावित हैैं, एक लैटिन अमेरिकी एवं 
कैरेबियाई राज््योों से और एक पश्चिमी यूरोपीय एवं अन््य 
राज््योों से।

z	 वीटो पर लचीलापन: मौजूदा ढाँचे से हटकर, जहाँ केवल पाँच 
स््थथायी सदस््योों के पास वीटो शक्तियाँ होती हैैं, G4 मॉडल वीटो 
मुद्दे पर लचीलापन प्रदान करता है।
�	नए स््थथायी सदस््य रचनात््मक बातचीत मेें शामिल होने की 

इच््छछा प्रदर््शशित करने वाली समीक्षा प्रक्रिया के दौरान मामले 
पर निर््णय होने तक वीटो का प्रयोग करने से परहेज करेेंगे।

z	 लोकतांत्रिक और समावेशी चुनाव: प्रस््तताव इस बात पर बल 
देता है कि कौन-से सदस््य देश नई स््थथायी सीटोों पर कब््ज़ज़ा करेेंगे, 
इसका निर््णय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोकतांत्रिक और 
समावेशी चुनाव के माध््यम से किया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क््यया है?
z	 वर््ष 1945 मेें संयुक्त राष्ट्र चार््टर के तहत स््थथापित संयुक्त राष्ट्र 

सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगोों मेें से एक है।
z	 इसमेें 15 सदस््य होते हैैं, इसमेें 5 स््थथायी सदस््य (P5) और 10 

गैर-स््थथायी सदस््य शामिल होते हैैं जो दो साल के लिये चुने जाते 
हैैं।
�	स््थथायी सदस््य संयुक्त राज््य अमेरिका, रूसी संघ, फ््रााँस, चीन 

और यूनाइटेड किंगडम हैैं।
�	ओपेनहेम के अंतर््रराष्ट्रीय कानून के अनुसार: संयुक्त राष्ट्र 

"द्वितीय विश्व युद्ध” के बाद उनके महत्तत्व के आधार पर पाँच 
राज््योों को सुरक्षा परिषद मेें स््थथायी सदस््यता प्रदान की गई।

z	 सुरक्षा परिषद मेें भारत की भागीदारी वर््ष 1950-51, 1967-68, 
1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 और 
2021-22 की अवधि के दौरान एक अस््थथायी सदस््य के रूप मेें 
रही है।
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मेें सुधार की आवश््यकता 
क््योों है?
z	 प्रतिनिधित््व और वैधता: सुरक्षा परिषद सभी सदस््य देशोों को 

प्रभावित करने वाले बाध््यकारी निर््णयोों के साथ शांति स््थथापना और 
संघर््ष समाधान मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाती है।
�	यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन निर््णयोों का सम््ममान किया 

जाए और सार््वभौमिक रूप से लागू किया जाए, परिषद के 
पास आवश््यक अधिकार तथा वैधता होनी चाहिये, जिसके 
लिये वर््तमान वैश्विक परिदृश््य को प्रतिबिंबित करने वाले 
प्रतिनिधित््व की आवश््यकता है।

z	 अप्रचलित संरचना: सुरक्षा परिषद की वर््तमान संरचना, वर््ष 
1945 की भू-राजनीतिक स््थथिति पर आधारित और वर््ष 1963/65 
मेें मामूली रूप से विस््ततारित, वर््तमान मेें विश्व मंच का सटीक 
प्रतिनिधित््व नहीीं करती है।

�	संयुक्त राष्ट्र की स््थथापना के बाद से 142 नए देशोों के शामिल 
होने के साथ, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और 
कैरेबियन जैसे क्षेत्ररों का अपर््ययाप््त प्रतिनिधित््व है जिससे 
परिषद की संरचना मेें समायोजन की आवश््यकता होती है।

z	 योगदान की मान््यता: संयुक्त राष्ट्र चार््टर स््ववीकार करता है कि 
संगठन मेें महत्तत्वपूर््ण योगदान देने वाले देशोों को सुरक्षा परिषद मेें 
भूमिका निभाने का अवसर प्राप््त होना चाहिये।
�	यह मान््यता नई स््थथायी सीटोों के लिये भारत, जर््मनी और 

जापान जैसे देशोों की उम््ममीदवारी को रेखांकित करती है जो 
संयुक्त राष्ट्र के मिशन मेें उनके सार््थक योगदान को दर््शशाती है।

z	 वैकल््पपिक निर््णय लेने वाले मंचोों का जोखिम: सुधार के 
आभाव मेें निर््णय लेने की प्रक्रिया वैकल््पपिक मंचोों पर स््थथानांतरित 
होने का जोखिम है जो संभावित रूप से सुरक्षा परिषद की 
प्रभावशीलता को कमज़ोर कर सकती है।
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�	प्रभुत््व पाने के लिये ऐसी प्रतिस््पर्द्धा प्रतिकूल है और सदस््य 
देशोों के सामूहिक हित मेें नहीीं है।

z	 वीटो पावर का दुरुपयोग: वीटो पावर के उपयोग के संबंध मेें 
कई विशेषज्ञ और अधिकांश राज््य लगातार आलोचना करते रहे हैैं 
तथा इसे "विशेषाधिकार प्राप््त राष्ट््रों का स््व-चयनित समूह" करार 
देते हैैं जिसमेें लोकतांत्रिक सिद््धाांतोों का अभाव है तथा P-5 
सदस््योों मेें से किसी के हितोों के साथ टकराव की स््थथिति मेें परिषद 
की आवश््यक निर््णय लेने की क्षमता मेें बाधा उत््पन्न होती है।
�	आज के वैश्विक सुरक्षा परिदृश््य मेें, विशेष निर््णय लेने की 

रूपरेखा पर निर््भर रहना अनुपयुक्त माना जाता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मेें सुधार की प्रक्रिया क््यया है?
z	 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मेें सुधार के लिये संयुक्त राष्ट्र के चार््टर 

मेें संशोधन की आवश््यकता है। अनुच््छछेद 108 मेें निर््धधारित 
प्रासंगिक प्रक्रिया मेें दो चरणोों वाली प्रक्रिया शामिल है:

z	 पहला चरण: महासभा, जहाँ 193 सदस््य राज््योों मेें से प्रत््ययेक के 
पास एक वोट होता है, को कम-से-कम 128 राज््योों के बराबर, 
दो-तिहाई बहुमत के साथ संशोधन का समर््थन करना होगा।
�	चार््टर के अनुच््छछेद 27 के अनुसार, यह चरण वीटो के 

अधिकार के उपयोग की अनुमति नहीीं देता है।
z	 दूसरा चरण: पहले चरण मेें मंज़ूरी मिलने की दशा मेें संयुक्त राष्ट्र 

चार््टर, जिसे एक अंतर््रराष्ट्रीय संधि माना जाता है, मेें संशोधन किया 
जाता है।
�	इस संशोधित चार््टर को सुरक्षा परिषद के सभी पाँच स््थथायी 

सदस््योों सहित कम-से-कम दो-तिहाई सदस््य देशोों द्वारा उनकी 
संबंधित राष्ट्रीय प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अनुसमर््थन 
की आवश््यकता है।

�	  इस चरण मेें, अनुसमर््थन प्रक्रिया स््थथायी सदस््योों की संसदोों 
द्वारा प्रभावित हो सकती है, जो संभावित रूप से संशोधित 
चार््टर के लागू होने को प्रभावित कर सकती है।

नोट: महासभा मेें स््थथायी सदस््योों का एक नकारात््मक वोट उन््हेें बाद 
मेें संशोधित चार््टर की पुष्टि करने पर प्रतिबंध नहीीं लगाता है।
z	 उदाहरण के लिये, वर््ष 1963 मेें सुरक्षा परिषद के विस््ततार के 

लिये हुए मतदान के दौरान केवल एक स््थथायी सदस््य ने पक्ष मेें 
मतदान किया।

z	 हालाँकि वर््ष 1965 तक 18 महीनोों के भीतर, सभी पाँच स््थथायी 
सदस््योों ने संशोधित चार््टर की पुष्टि कर दी थी।

आगे की राह 
z	 जुड़़ाव और आम सहमति निर््ममाण: सदस््य देशोों के बीच 

समावेशी संवाद और परामर््श को बढ़़ावा देना, विशेष रूप से 

अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन जैसे कम 
प्रतिनिधित््व वाले क्षेत्ररों के परिप्रेक्षष्य पर ध््ययान केेंद्रित करना चाहिये।
�	सामान््य आधार की तलाश कर प्रतिनिधित््व, वैधता और 

प्रभावशीलता के महत्तत्व पर बल देते हुए सुरक्षा परिषद सुधार 
के सिद््धाांतोों एवं उद्देश््योों पर आम सहमति बनाए जाने चाहिये।

z	 संयुक्त राष्ट्र चार््टर मेें संशोधन: अनुसमर््थन प्रक्रिया को 
सुविधाजनक बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि 
संशोधित चार््टर समकालीन वैश्विक वास््तविकताओं को प्रतिबिंबित 
करता है, 5 स््थथायी सदस््योों सहित सभी हितधारकोों के बीच 
सहयोग एवं समन््वय को प्रोत््ससाहन मिलना चाहिये।

z	 वीटो शक्ति मेें परिवर््तन करना: सुरक्षा परिषद के भीतर वीटो 
शक्ति के प्रयोग मेें सुधार के लिये रास््तते तलाशना तथा उन प्रस््ततावोों 
पर विचार करना चाहिये जो निष््पक्षता और समावेशिता के बारे मेें 
चिंताओं के साथ निर््णणायक कार््रवाई की आवश््यकता को संतुलित 
करते हैैं।
�	वीटो शक्ति के प्रयोग मेें पारदर््शशिता और जवाबदेही को 

प्रोत््ससाहित करना चाहिये, सुनिश्चित करना चाहिये कि यह 
अंतर््रराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिये परिषद के 
जनादेश के अनुरूप है।

z	 परिषद की प्रभावशीलता को सुदृढ़ बनाना: संघर्षषों, मानवीय 
संकटोों और अंतर््रराष्ट्रीय सुरक्षा के खतरोों सहित उभरती वैश्विक 
चुनौतियोों का तेज़ी से तथा प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिये 
परिषद की क्षमता को बढ़़ाना।
�	शांति स््थथापना और संघर््ष समाधान प्रयासोों के लिये विशेषज्ञता 

तथा संसाधनोों का लाभ उठाने हेतु अन््य संयुक्त राष्ट्र निकायोों, 
क्षेत्रीय संगठनोों एवं संबंधित हितधारकोों के साथ सहयोग व 
समन््वय को बढ़़ावा देना।

ऑर््डर ऑफ द ड्रक ग््ययालपो
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें भारत के प्रधानमंत्री को भूटान की अपनी दो दिवसीय 
राजकीय यात्रा के दौरान भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस््ककार 'ऑर््डर 
ऑफ द ड्रुक ग््ययालपो' सम््ममानित किया गया।
z	 वह यह सम््ममान पाने वाले पहले विदेशी सरकार प्रमुख हैैं।
z	 भारत व भूटान ने ऊर््जजा, व््ययापार, डिजिटल कनेक््टटिविटी, अंतरिक्ष 

तथा कृषि के क्षेत्र मेें कई समझौता ज्ञापनोों का आदान-प्रदान किया 
और समझौतोों पर हस््तताक्षर किये एवं दोनोों देशोों के बीच रेल संपर््क 
की स््थथापना पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया।
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'ऑर््डर ऑफ द ड्रुक ग््ययालपो' पुरस््ककार क््यया है?
z	 परिचय:

�	ऑर््डर ऑफ द ड्रुक ग््ययालपो भूटान का सबसे सम््ममानित 
नागरिक सम््ममान है, जो उन व््यक्तियोों को दिया जाता है जिन््होोंने 
सेवा, अखंडता और नेतृत््व के मूल््योों को अपनाते हुए समाज 
मेें असाधारण योगदान का प्रदर््शन किया है।

�	इस प्रतिष्ठित पुरस््ककार के प्राप््तकर्त्ताओं का चयन उनकी 
उत््ककृष्ट उपलब््धधियोों और समाज पर सकारात््मक प्रभाव के 
आधार पर सावधानीपूर््वक किया जाता है।

�	उनके योगदान का मूल््ययाांकन भूटानी मूल््योों के अनुरूप किया 
जाता है, जिसमेें समग्र विकास, सांस््ककृतिक संरक्षण और 
क्षेत्रीय सद्भाव पर ज़ोर दिया जाता है।

z	 भारतीय प्रधानमंत्री का सम््ममान:
�	यह सम््ममान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध््यक्ष के रूप मेें 

भारतीय प्रधानमंत्री का चयन दोनोों देशोों के बीच मज़बूत 
द्विपक्षीय संबंधोों को रेखांकित करता है।

�	यह पुरस््ककार उनके नेतृत््व को रेखांकित करता है, जो प्रगति 
के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की विशेषता है, जो आत््मनिर््भरता 
प्राप््त करने की भूटान की राष्ट्रीय दृष्टि के साथ निकटता से 
मेल खाता है।

�	भारतीय प्रधानमंत्री भारत की प्राचीन सभ््यता को प्रौद्योगिकी 
और नवाचार के एक गतिशील केेंद्र मेें परिवर््ततित करते हुए, 
नियति के प्रतीक के रूप मेें उभरे हैैं।
�	पर््ययावरण की सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर््जजा मेें निवेश के 

प्रति उनकी प्रतिबद्धता भारत की प्रगति को वास््तव मेें 
सर््वाांगीण बनाती है।
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भारत और भूटान द्वारा हस््तताक्षरित प्रमुख समझौते क््यया हैैं?
z	 रेल संपर््क की स््थथापना:

�	भारत और भूटान के बीच रेल संपर््क की स््थथापना पर एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया, जिसमेें कोकराझार-गेलेफू रेल लिंक 
तथा बनारहाट-समत््ससे रेल लिंक शामिल हैैं।

z	 पेट्रोलियम, ऑयल, ल््ययूब्रिकेेंट््स (POL): 
�	भारत से भूटान तक POL और संबंधित उत््पपादोों की सामान््य आपूर््तति के लिये एक समझौता किया गया जिसका उद्देश््य सहमत प्रवेश/निकास 

बिंदुओं के माध््यम से संबंधित उत््पपादोों की आपूर््तति की सुविधा प्रदान करना है।
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z	 भूटान खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (BFDA) की 
मान््यता:
�	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा BFDA 

द्वारा उपयोग किये जाने वाले आधिकारिक नियंत्रण की 
मान््यता के लिये एक समझौता किया गया, जिससे व््यवसाय 
करने मेें सुगमता को बढ़़ावा मिलेगा तथा अनुपालन लागत मेें 
कमी आएगी।

z	 ऊर््जजा दक्षता एवं ऊर््जजा संरक्षण मेें सहयोग:
�	इस समझौता ज्ञापन का उद्देश््य स््टटार लेबलिंग कार््यक्रम को 

बढ़़ावा देने और ऊर््जजा ऑडिटर््स के प्रशिक्षण को संस््थथागत 
बनाने जैसे विभिन्न उपायोों के माध््यम से भूटान को घरेलू क्षेत्र 
मेें ऊर््जजा दक्षता बढ़़ाने मेें सहायता करना है। 

z	 फार््ममाकोपिया, सतर््कता और औषधीय उत््पपादोों का परीक्षण:
�	इस समझौता ज्ञापन का उद्देश््य औषधियोों के विनियमन के क्षेत्र 

मेें सहयोग को बढ़़ाना और सूचनाओं का आदान-प्रदान करना 
है। यह समझौता भूटान द्वारा भारतीय फार््ममाकोपिया को 
स््ववीकार करने और किफायती मूल््य पर जेनेरिक दवाओं की 
आपूर््तति का अवसर देगा।

z	 अंतरिक्ष सहयोग के संबंध मेें संयुक्त कार््य योजना (JPOA):
�	यह संयुक्त कार््य योजना विनिमय कार््यक्रमोों और प्रशिक्षण के 

माध््यम से अंतरिक्ष सहयोग को और विकसित करने के लिये 
एक सुदृढ़ रोडमैप प्रदान करती है।

z	 डिजिटल कनेक््टटिविटी:
�	यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर््क (NKN) 

और भूटान के ड्रुक रिसर््च एंड एजुकेशन नेटवर््क के बीच 
समकक्ष व््यवस््थथा अथवा पियरिंग अरेेंजमेेंट के नवीनीकरण के 
लिये है।

�	यह समझौता ज्ञापन भारत और भूटान के बीच डिजिटल 
कनेक््टटिविटी बढ़़ाएगा तथा भूटान के विद्वानोों एवं अनुसंधान 
संस््थथानोों को लाभान््ववित करेगा।

वर््तमान की क्षेत्रीय चुनौतियोों के दौरान भारतीय 
प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के क््यया निहितार््थ हैैं?
z	 द्विपक्षीय संबंधोों को सुदृढ़ करना:

�	यह यात्रा, विशेषकर क्षेत्रीय अनिश्चितता और चुनौतियोों के 
दौर मेें, भूटान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधोों को सुदृढ़ करने 
की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

�	यह यात्रा दोनोों देशोों के बीच स््थथायी मित्रता की पुष्टि करता है 
और बाह्य दबावोों के सामुख परस््पर सहयोग पर ज़ोर देता है।
�	भूटान की पचंवर्षीय योजना के लिय ेभारत की सहायता, 

5,000 करोड़ रुपए मेें दोगनुा वृद्धि कर इस े 10,000 
करोड़ रुपए करन ेकी घोषणा इस सबंधं मेें महत्तत्वपरू््ण थी।

z	 चीनी प्रभाव को संतुलित करना:
�	भूटान के साथ चीन की बढ़ती भागीदारी के संदर््भ मेें भारतीय 

प्रधानमंत्री की यात्रा संबद्ध क्षेत्र मेें भारत की उपस््थथिति और 
प्रभाव को सशक्त करने का कार््य करती है।

�	भूटान के विकास और सुरक्षा हितोों के लिये समर््थन प्रदर््शशित 
करके, भारत का लक्षष्य भूटान मेें अपना प्रभाव बढ़़ाने के चीन 
के किसी भी प्रयास को संतुलित करना है।

z	 रणनीतिक सहयोग बढ़़ाना:
�	इस यात्रा मेें सीमा सुरक्षा और आतंकवाद जैसी आम क्षेत्रीय 

चुनौतियोों से निपटने के लिये रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग सहित 
रणनीतिक सहयोग पर वार््तता शामिल थी।

�	इन क्षेत्ररों मेें सहयोग को मज़बूत करने से क्षेत्रीय स््थथिरता और 
सुरक्षा मेें योगदान मिल सकता है।

z	 आर््थथिक भागीदारी को बढ़़ावा देना:
�	इस यात्रा मेें भारत और भूटान के बीच आर््थथिक साझेदारी को 

बढ़़ावा देने पर भी ध््ययान केेंद्रित किया गया है। इसमेें व््ययापार, 
निवेश और बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़़ावा देने की 
पहल शामिल हो सकती है, जो दोनोों देशोों की आर््थथिक वृद्धि 
एवं विकास के लिये आवश््यक है।

z	 क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करना:
�	दक्षिण एशिया मेें भू-राजनीतिक अस््थथिरता को देखते हुए, 

भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा ने क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर 
किया है, जिसमेें सीमा पार आतंकवाद और क्षेत्र मेें शांति एवं 
स््थथिरता बनाए रखने के लिये पड़़ोसी देशोों के बीच सहयोग 
की आवश््यकता शामिल है।

आगे की राह 
z	 दोनोों देशोों को अपने संबंधोों की अटूट प्रकृति पर बल देना जारी 

रखना चाहिये और विशेष रूप से बाह्य चुनौतियोों के सामने एकजुट 
होकर प्रदर््शन करना चाहिये। क्षेत्रीय परिवर््तनोों और अनिश्चितताओं 
के बीच उनके संबंधोों की स््थथायित््व को बनाए रखने के लिये यह 
एकजुटता महत्तत्वपूर््ण है।

z	 भारत को भूटान के हितोों के लिये अपने समर््थन की पुष्टि करनी 
चाहिये विशेषकर चीन के साथ सीमा वार््तता के संदर््भ मेें। भारत को 
भूटान के साथ खड़़े होने और यह सुनिश्चित करने की आवश््यकता 
है कि वार््तता के दौरान उसकी संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता बरकरार 
रहे।

z	 भारत-भूटान के राजनयिक एवं सुरक्षा प्रतिष्ठानोों के बीच संचार 
और समन््वय बढ़़ाना महत्तत्वपूर््ण है। इसमेें खुफिया जानकारी साझा 
करना, संयुक्त मूल््ययाांकन करना और आम चुनौतियोों, विशेषकर 
क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियोों से निपटने के लिये एकीकृत 
रणनीति तैयार करना शामिल है।
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बदलती गतिशीलता के बावजूद भारत हथियारोों 
के आयात मेें विश्व मेें प्रथम

चर््चचा मेें क््योों? 
स््टटॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर््च इंस््टटीट्यूट के अंतर््रराष्ट्रीय 

हथियार हस््तताांतरण के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, भारत  वर््ष 2019 
से 2023 की अवधि के दौरान वैश्विक स््तर पर अग्रणी हथियार 
आयातक के रूप मेें उभरा है।
z	 इस समय-सीमा के दौरान, वर््ष 2014 से 2018 की अवधि की 

तुलना मेें भारत के आयात मेें 4.7% की वृद्धि हुई।

वर््तमान SIPRI डेटा की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं? 
z	 हथियार आयातक: वर््ष 2019-23 मेें 10 सबसे बड़़े हथियार 

आयातकोों मेें से नौ, जिनमेें भारत, सऊदी अरब और कतर शीर््ष 
3 मेें शामिल हैैं, जो कि एशिया तथा ओशिनिया या मध््य पूर््व के 
देशोों मेें थे।
�	गौरतलब है, कि इस समय यूक्रेन दुनिया का चौथा सबसे बड़़ा 

हथियार आयातक बनकर उभरा है।
z	 हथियार निर््ययातक: संयुक्त राज््य अमेरिका, वैश्विक स््तर पर 

सबसे बड़़ा हथियार आपूर््ततिकर्त्ता, ने वर््ष 2014-18 और वर््ष 
2019-23 की अवधि के बीच हथियारोों के निर््ययात मेें 17% की 
वृद्धि देखी।
�	समवर्ती रूप से, फ््रााँस विश्व का दूसरा सबसे बड़़ा हथियार 

आपूर््ततिकर्त्ता बन गया।
�	मज़बूत सैन््य-औद्योगिक क्षमता के साथ, यूरोप के पास 

वैश्विक हथियार निर््ययात का एक तिहाई हिस््ससा है।
�	इसके विपरीत, रूस मेें -53% की कमी के साथ आधे से 

अधिक की बहुत बड़ी गिरावट देखी गई।
z	 भारत के हथियार आयात की गतिशीलता: यद्यपि रूस भारत 

का प्राथमिक हथियार आपूर््ततिकर्त्ता बना रहा, जो इसके हथियारोों 
के आयात का 36% हिस््ससा था, यह वर््ष 1960-64 के बाद पहली 
5 वर््ष की अवधि थी जहाँ रूसी हथियार वितरण भारत के कुल 
हथियार आयात के आधे से भी कम थी।
�	भारत अब अपनी बढ़ती रक्षा ज़रूरतोों को पूरा करने के लिये 

फ््रााँस और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशोों की ओर रुख कर रहा 
है, साथ ही अपने घरेलू हथियार उद्योग को भी बढ़़ावा दे रहा 
है।

SIPRI क््यया है?
z	 यह एक स््वतंत्र अंतर््रराष्ट्रीय संस््थथान है जो संघर््ष, आयुध, हथियार 

नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिये समर््पपित है।
z	 इसकी स््थथापना वर््ष 1966 मेें स््टटॉकहोम (स््ववीडन) मेें हुई थी।
z	 यह नीति निर््ममाताओं, शोधकर्त्ताओं, मीडिया और इच््छछुक जनता 

को खुले स्रोतोों पर आधारित डेटा, विश्लेषण एवं सिफारिशेें प्रदान 
करता है।

हथियारोों के आयात को कम करने के लिये भारत सरकार 
की हालिया पहल क््यया हैैं?
z	 परिचय: भारत का दूसरा सबसे बड़़ा सशस्तत्र बल रक्षा क्षेत्र क््राांति 

के शिखर पर है।
�	अंतरिम बजट 2024-25 मेें रक्षा मंत्रालय को कुल 6.2 लाख 

करोड़ रुपए का आवंटन प्राप््त हुआ।
�	इस आवंटन के भीतर, ₹17.2 लाख करोड़ विशेष रूप से नई 

खरीद के लिये पूंजीगत व््यय के लिये नामित किये गए थे।
�	यह पूंजी आवंटन 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना 

मेें 5.78% की वृद्धि दर््शशाता है।
z	 पहल: 

�	सकारात््मक स््वदेशीकरण सूचियाँ: सरकार उन विशिष्ट 
घटकोों और उप-प्रणालियोों की पहचान करने के लिये 
सकारात््मक स््वदेशीकरण सूची जारी करती है जिनका निर््ममाण 
घरेलू स््तर पर किया जाना चाहिये।
�	सैन््य मामलोों के विभाग ने हाल ही मेें 5वीीं सकारात््मक 

स््वदेशीकरण सूची जारी की है जिसमेें 98 वस््ततुएँ शामिल 
हैैं, जो रक्षा क्षेत्र मेें स््वदेशी विनिर््ममाण को और बढ़़ावा 
देती हैैं।

�	रक्षा क्षेत्र मेें बढ़़ी FDI सीमा: इसे वर््ष 2020 मेें ऑटोमैटिक 
रूट से 74% और सरकारी रूट से 100% तक बढ़़ा दिया 
गया है।

�	रक्षा औद्योगिक गलियारा: रक्षा विनिर््ममाण को बढ़़ावा देने के 
लिये तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश मेें दो समर््पपित रक्षा औद्योगिक 
गलियारे स््थथापित किये गए हैैं।
�	उत्तर प्रदेश कॉरिडोर मेें आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, 

झाँसी, कानपुर और लखनऊ के नोड शामिल हैैं।
�	तमिलनाडु कॉरिडोर मेें चेन्नई, कोयंबटूर, होसुर, सलेम 

और तिरुचिरापल्ली के नोड शामिल हैैं।
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�	रक्षा उत््ककृष्टता के लिये नवाचार (idEX): iDEX का 
लक्षष्य रक्षा और एयरोस््पपेस मेें नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास 
के लिये एक पारितंत्र विकसित करना है।
�	यह उद्योगोों, MSME, स््टटार््टअप््स, इनोवेटर््स, अनुसंधान 

एवं विकास संस््थथाओं और शिक्षाविदोों जैसे विभिन्न 
हितधारकोों को शामिल करते हुए उन््हेें भारतीय रक्षा तथा 
एयरोस््पपेस आवश््यकताओं के लिये अनुसंधान एवं 
विकास के लिये अनुदान, वित्त पोषण और समर््थन प्रदान 
करता है।

�	इस पहल को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक 
गैर-लाभकारी कंपनी के रूप मेें स््थथापित डिफेेंस इनोवेशन 
ऑर््गनाइज़ेशन (DIO) द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित 
किया जाता है।

�	सृजन पोर््टल: यह विक्रेताओं के लिये उन रक्षा उपकरणोों के 
निर््ममाण के अवसर खोजने के लिये वन-स््टटॉप शॉप है जो पहले 
आयात किये जाते थे।
�	रक्षा सार््वजनिक क्षेत्र उपक्रम (DPSU) और अन््य 

सरकारी एजेेंसियाँ उन विशिष्ट वस््ततुओं के संबंध मेें 
विवरण पोस््ट करने के लिये सृजन का उपयोग कर 
सकती हैैं जिनका वे देशज रूप से विकसित करना चाहते 
हैैं।

�	इससे भारतीय कंपनियोों को अपनी रुचि व््यक्त करने और 
उत््पपादन मेें सहयोग करने का अवसर मिलता है।

आगे की राह 
z	 रक्षा नवाचार क्षेत्र: विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्ररों को रक्षा नवाचार 

क्षेत्र के रूप मेें नामित करना, रक्षा स््टटार््टअप और उच्च तकनीक 
कंपनियोों को आकर््षषित करने के लिये बुनियादी ढाँचे का समर््थन 
तथा नियामक लचीलेपन की पेशकश करना।

z	 सुव््यवस््थथित खरीद प्रक्रिया: घरेलू उत््पपादन को प्रोत््ससाहित करने 
के लिये स््वदेशी रक्षा उत््पपादोों की खरीद प्रक्रिया को सरल और 
तेज़ बनाना। 
�	स््थथानीय रूप से निर््ममित वस््ततुओं को प्राथमिकता देने वाली 

पारदर्शी और कुशल खरीद नीतियोों को लागू करना।
z	 स््वदेशी उत््पपादन को प्रोत््ससाहन: स््वदेशी रक्षा विनिर््ममाण मेें लगी 

कंपनियोों के लिये वित्तीय प्रोत््ससाहन, कर लाभ और सब््ससिडी प्रदान 
करना। रक्षा स््टटार््टअप और छोटे पैमाने के उद्यमोों के समृद्ध बनने 
हेतु एक अनुकूल पारिस््थथितिकी तंत्र बनाना।

z	 निर््ययात को बढ़़ावा देना: एक मज़बूत रक्षा निर््ययात उद्योग का 
निर््ममाण करना जो आगे के अनुसंधान एवं विकास का समर््थन करने 
के लिये राजस््व उत््पन्न कर सके और इज़रायल के मॉडल के 
समान केवल घरेलू बजट पर निर््भरता को कम कर सके।

nnn
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नाभिकीय अपशिष्ट से निपटने की चुनौतिया ँ  
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें भारत ने अपने लंबे समय से विलंबित प्रोटोटाइप फास््ट 
ब्रीडर रिएक््टर संयंत्र के मुख््य हिस््ससे को लोड किया, जिससे यह अपने 
तीन चरण वाले परमाणु कार््यक्रम के यूरेनियम और प््ललूटोनियम द्वारा 
संचालित चरण-II के शिखर पर पहुुँच गया।
z	 चरण-III तक, भारत को उम््ममीद है कि वह नाभिकीय ऊर््जजा का 

उत््पपादन करने के लिये थोरियम के अपने विशाल भंडार का 
उपयोग करने मेें सक्षम होगा।

z	 नाभिकीय ऊर््जजा के व््ययापक प्रयोग के कारण नाभिकीय अपशिष्ट 
का प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती है।

प्रोटोटाइप फास््ट ब्रीडर रिएक््टर (PFBR): 
z	 ब्रीडर रिएक््टर एक नाभिकीय रिएक््टर है जो यूरेनियम-238 या 

थोरियम-232 जैसी उपजाऊ पदार््थ के विकिरण द्वारा उपभोग की 
तुलना मेें अधिक विखंडनीय पदार््थ उत््पन्न करता है जिसे 
विखंडनीय ईंधन के साथ रिएक््टर मेें लोड किया जाता है।

z	 इन््हेें विद्युत ऊर््जजा उत््पपादन के लिये परमाणु ईंधन आपूर््तति का 
विस््ततार करने हेतु डिज़़ाइन किया गया है।

z	 PFBR एक 500-मेगावाट इलेक्ट्रिक (MWe) फास््ट-ब्रीडर 
नाभिकीय रिएक््टर है जिसका निर््ममाण वर््तमान मेें कलपक्कम 
(तमिलनाडु) मेें मद्रास परमाणु ऊर््जजा स््टटेशन मेें किया जा रहा है।
�	इसे मिश्रित ऑक््ससाइड (MOX) ईंधन द्वारा संचालित किया 

जाता है।

नाभिकीय अपशिष्ट क््यया है?
z	 विखंडन रिएक््टर मेें, न््ययूट्रॉन द्वारा कुछ तत्तत्ववों के परमाणुओं के 

नाभिक पर बमबारी की जाती है। जब ऐसा एक नाभिक न््ययूट्रॉन 
को अवशोषित करता है, तो यह अस््थथिर हो जाता है और इसका 
विखंडन हो जाता है, जिससे कुछ ऊर््जजा तथा विभिन्न तत्तत्ववों के 
नाभिक मुक्त होते हैैं।
�	उदाहरण के लिये, जब यूरेनियम-235 (U-235) नाभिक 

एक न््ययूट्रॉन को अवशोषित करता है, तो यह बेरियम-144, 
क्रिप््टन-89 और तीन न््ययूट्रॉन मेें विखंडित हो सकता है। यदि 
'Debris अर््थथात् अवशेष' (बेरियम-144 और क्रिप््टन-89) 
ऐसे तत्तत्ववों का निर््ममाण करते हैैं जो विखंडन प्रक्रिया से नहीीं 
गुज़र सकते, तो वे नाभिकीय अपशिष्ट बन जाते हैैं।

�	नाभिकीय रिएक््टर मेें भरे गए ईंधन का विकिरण हो जाता है 
जो अंततः निष््ककासन कर दिया जाता है जिस बिंदु पर इसे 
प्रयुक्त ईंधन (spent fuel) के रूप मेें जाना जाता है।

z	 नाभिकीय अपशिष्ट अत््यधिक रेडियोधर्मी होता है तथा इसे 
स््थथानीय पर््ययावरण मेें रिसाव और/या संदूषण को रोकने के लिये 
सुदृढ़ व््यवस््तताओं मेें संग्रहित करने की आवश््यकता होती है।

नोट:
z	 विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमेें किसी परमाणु का नाभिक 

दो या दो से अधिक छोटे नाभिकोों और कुछ उपोत््पपादोों मेें 
विभाजित/विखंडित हो जाता है।
�	जब नाभिक विभाजित होता है, तो विखंडित भागोों 

(प्राथमिक नाभिक) की गतिज ऊर््जजा को ऊष््ममीय ऊर््जजा के 
ईंधन के रूप मेें अन््य परमाणुओं मेें स््थथानांतरित किया जाता 
है, जिसका उपयोग अंततः टरबाइनोों को चलाने के लिये 
आवश््यक वाष््प उत््पपादन करने मेें किया जाता है।

z	 संलयन को कई छोटे नाभिकोों के एक बड़़े नाभिक मेें संयोजन 
और उसके बाद भारी मात्रा मेें ऊर््जजा के उत््सर््जन के रूप मेें 
परिभाषित किया गया है।
�	संलयन का उपयोग करते हुए, वह प्रक्रिया जो सूर््य मेें ऊर््जजा 

का उत््पपादन करती है, एक असीमित, स््वच््छ ऊर््जजा स्रोत 
प्रदान कर सकती है।
�	सूर््य मेें, इसके अत््यधिक गुरुत््ववाकर््षण से उत््पन्न 

अत््यधिक दबाव संलयन की स््थथिति उत््पन्न करता है।

नाभिकीय अपशिष्ट को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से 
किस प्रकार प्रबंधित किया जा सकता है?
z	 प्राथमिक चुनौती प्रयुक्त ईंधन का प्रबंधन करना है, जो अत््यधिक 

गर््म और रेडियोधर्मी है। ठंडा होने के बाद लंबे समय तक भंडारण 
के लिये इन््हेें सूखे पीपोों मेें स््थथानांतरित करने से पहले इसे कई 
दशकोों तक जल मेें डूबाए रकहने की आवश््यकता होती है।
�	लंबे समय से परमाणु ऊर््जजा कार््यक्रम वाले सभी देशोों ने प्रयुक्त 

ईंधन की एक बड़़ी मात्रा जमा कर ली है।
�	उदाहरण के लिये, अमेरिका के पास 69,682 टन (tn), 

कनाडा के पास 54,000 टन और रूस के पास 21,362 टन 
नाभिकीय अपशिष्ट था।

z	 रेडियोधर््ममिता के स््तर के आधार पर भंडारण की अवधि कुछ 
सहस्राब््ददियोों (1000 वर््ष) तक चल सकती है, क््योोंकि उन््हेें ऐसे 
समय के लिये मानव संपर््क से अलग करना पड़ता है जो ग्रह पर 
शारीरिक रूप से आधुनिक होमो सेपियन््स की तुलना मेें अधिक 
लंबा है। 

foKku ,oa izkS|ksfxdh
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�	परमाणु ऊर््जजा संयंत्ररों मेें तरल अपशिष्ट उपचार सुविधाएँ भी 
होती हैैं।
�	जापान वर््तमान मेें फुकुशिमा परमाणु ऊर््जजा संयंत्र से 

उपचार के बाद ऐसे पानी को प्रशांत महासागर मेें छोड़ 
रहा है।

�	इस तरह के अन््य अपशिष्ट को, उनके खतरे के आधार पर, 
वाष््पपित किया जा सकता है या "रासायनिक रूप से अवक्षेपित" 
किया जा सकता है, जिसका अर््थ है कि कीचड़ वाले पदार््थ 
को या तो ठोस पदार्थथों द्वारा भिगोकर या जलाकर प्रबंधित 
किया जा सकता है।

�	तरल उच्च-स््तरीय अपशिष्ट मेें "ईंधन मेें उत््पपादित लगभग 
सभी विखंडन उत््पपाद" होते हैैं। इसे एक भंडारण योग््य ग््ललास 
बनाने के लिये विट्रीफाइड किया जाता है।

z	 कुछ विशेषज्ञ भूवैज्ञानिक निपटान का समर््थन करते हैैं, जहाँ 
अपशिष्ट को विशेष कंटेनरोों मेें सील कर दिया जाता है और 
ग्रेनाइट या मिट्टी मेें भूमिगत दबा दिया जाता है।

z	 प्रयुक्त ईंधन से निपटने का दूसरा तरीका पुनर्पप्रसंस््करण है- जो खर््च 
किये गए ईंधन मेें विखंडनीय सामग्री को गैर-विखंडनीय सामग्री 

से अलग करता है।
�	सामग्री को गैर-विखंडनीय सामग्री से बची हुई विखंडनीय 

सामग्री को अलग करने के लिये रासायनिक रूप से उपचारित 
किया जाता है।

�	क््योोंकि प्रयुक्त ईंधन इतना खतरनाक होता है, पुनर्पप्रसंस््करण 
सुविधाओं को विशेष सुरक्षा और स््वयं के कर््ममियोों की 
आवश््यकता होती है।

�	ऐसी सुविधाएँ उच्च ईंधन दक्षता का लाभ प्रदान करती हैैं 
लेकिन महँगी भी होती हैैं।

�	पुनर्संसाधन से हथियार-उपयोग योग््य (हथियार-ग्रेड से भिन्न) 
प््ललूटोनियम भी प्राप््त होता है।
�	हथियार-ग्रेड प््ललूटोनियम अत््यधिक शुद्ध (Pure) है, 

जो कुशल और कॉम््पपैक््ट परमाणु हथियारोों के लिये 
आदर््श है।

�	रिएक््टर-ग्रेड या विखंडित हथियारोों सहित हथियार-
उपयोग योग््य प््ललूटोनियम के लिये अधिक सामग्री या 
विशेष डिज़ाइन की आवश््यकता हो सकती है, जो दक्षता 
और डिज़ाइन विकल््पोों को प्रभावित कर सकती है।
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परमाणु अपशिष्ट के प्रबंधन मेें क््यया चुनौतियाँ हैैं?
z	 भूवैज्ञानिक निपटान रिसाव: परमाणु अपशिष्ट के भूवैज्ञानिक 

निपटान से रेडियोधर्मी सामग्री के मनुष््योों के संपर््क मेें आने का 
खतरा उत््पन्न हो जाता है, उदाहरण के लिये, आस-पास की खुदाई 
गतिविधियोों के माध््यम से कंटेनरोों मेें गड़बड़़ी हो जाती है।
�	उदाहरण: वेस््ट आइसोलेशन पायलट प््ललाांट, यूएस, के पास 

कुछ सहस्राब््ददियोों के लिये कचरे को संग्रहीत करने का 
लाइसेेंस है। वर््ष 2014 मेें साइट पर एक दुर््घटना के कारण 
थोड़़ी मात्रा मेें रेडियोधर्मी सामग्री पर््ययावरण मेें फैल गई जिससे 
इसके रखरखाव मेें गंभीर विफलताओं का पता चला।

z	 निजी क्षेत्र का बहिष््ककार: निजी क्षेत्र की भागीदारी अक््सर 
प्रतिस््पर्द्धा और बाज़ार प्रोत््ससाहन के माध््यम से नवाचार को बढ़़ावा 
देती है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के बिना, अधिक कुशल और 
प्रभावी परमाणु अपशिष्ट उपचार के लिये नई प्रौद्योगिकियोों तथा 
प्रक्रियाओं को विकसित करने हेतु प्रोत््ससाहन कम हो सकता है।

z	 अप्रयुक्त निधि: अमेरिका के परमाणु अपशिष्ट नीति अधिनियम, 
1982 मेें कहा गया है कि परमाणु ऊर््जजा से उत््पन्न बिजली का एक 
हिस््ससा 'परमाणु अपशिष्ट कोष' को आवंटित किया जाएगा, जो 
भूवैज्ञानिक निपटान सुविधा को वित्तपोषित करेगा।
�	जुलाई 2018 तक 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड जमा 

होने के बावजूद, फंड को अपने इच््छछित उद्देश््य के लिये 
अप्रयुक्त रहने हेतु आलोचना का सामना करना पड़़ा है।
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z	 अंतर््रराष्ट्रीय सहयोग का अभाव: हितधारकोों मेें अक््सर सहयोग 
की कमी होती है, जिससे परमाणु अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन मेें 
बाधा आती है। चूँकि परमाणु अपशिष्ट एक वैश्विक मुद्दा है, 
इसलिये ज्ञान साझा करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने 
और परमाणु ऊर््जजा का उपयोग करने वाले सभी देशोों मेें ज़िम््ममेदार 
प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये अंतर््रराष्ट्रीय सहयोग आवश््यक है।

भारत परमाणु अपशिष्ट से कैसे निपटता है?
z	 इंटरनेशनल पैनल ऑन फिशाइल मैटेरियल््स (IPFM) की वर््ष 

2015 की रिपोर््ट के अनुसार, भारत मेें ट्रॉम््बबे, तारापुर और 
कलपक्कम मेें पुनर्संसाधन संयंत्र हैैं।
�	ट्रॉम््बबे सुविधा चरण-II रिएक््टरोों के साथ-साथ परमाणु 

हथियारोों हेतु प््ललूटोनियम का उत््पपादन करने के लिये दो 
अनुसंधान रिएक््टरोों से खर््च किये गए ईंधन के रूप मेें प्रति वर््ष 
50 टन भारी धातु (tHM/y) का पुनर्संसाधन करती है।

�	तारापुर मेें स््थथित दो रिएक््टरोों मेें से एक का उपयोग कुछ 
दाबयुक्त भारी जल रिएक््टरोों (चरण-I) से 100 tHM/y 
ईंधन को पुन: संसाधित करने के लिये किया जाता है और दूसरे 
रिएक््टर का संचालन वर््ष 2011 से शुरू हुआ जिसकी क्षमता 
100 tHM/y है।

�	कलपक्कम मेें स््थथित तीसरे रिएक््टर की क्षमता 100 tHM/y 
है।

z	 रिपोर््ट मेें यह भी सुझाव दिया गया है कि तारापुर और कलपक्कम 
मेें स््थथित रिएक््टरोों की संयुक्त औसत क्षमता कारक लगभग 15% 
है।

आगे की राह
z	 पुनः संसाधित करना (रि-प्रोसेसिंग): इसमेें उपयोग किये गए 

नाभिकीय ईंधन से उपयोग योग््य सामग्रियोों को अलग करना 
शामिल है। पुनर्संसाधन से प््ललूटोनियम और यूरेनियम जैसे मूल््यवान 
तत्तत्ववों के पुनर््चक्रण मेें सहायता मिलती है, जिससे उच्च-स््तरीय 
अपशिष्ट की मात्रा कम हो जाती है जिसके लिये दीर््घकालिक 
भंडारण की आवश््यकता होती है।

z	 विट्रीफिकेशन: इस प्रक्रिया मेें रेडियोधर्मी अपशिष्ट को काँच मेें 
परिवर््ततित करना शामिल है जो अपशिष्ट के हानिकारक घटकोों को 
स््थथिर करता है और पर््ययावरण मेें इसके रिसाव को रोकता है।
�	इसका उपयोग उच्च-स््तरीय रेडियोधर्मी अपशिष्ट के लिये 

किया जाता है और दीर््घकालिक स््थथिरता सुनिश्चित करने मेें 
मदद करता है।

z	 अनुसंधान और विकास: नाभिकीय अपशिष्ट प्रबंधन के लिये 
निपटान के वैकल््पपिक विधियोों और नवीन प्रौद्योगिकियोों का पता 
लगाने के लिये अनुसंधान मेें निवेश करने की आवश््यकता है।

�	इसमेें अपशिष्ट की रोकथाम करने हेतु उन्नत सामग्रियोों का 
अन््ववेषण करना, निपटान के भूवैज्ञानिक विकल््पोों की खोज 
करना और अधिक कुशल अपशिष्ट उपचार प्रक्रियाओं को 
विकसित करना शामिल है।

z	 नियामक निरीक्षण: नाभिकीय अपशिष्ट की सुरक्षित हैैंडलिंग, 
परिवहन और भंडारण सुनिश्चित करने के लिये सख््त नियामक 
ढाँचे की आवश््यकता है। भारत की नियामक अभिकरण सुरक्षा 
मानकोों के अनुपालन का अनुवीक्षण करते हैैं और नाभिकीय 
अपशिष्ट से संबंधित पर््ययावरणीय तथा स््ववास््थ््य जोखिमोों को कम 
करने के लिये नियम लागू करते हैैं।

z	 अंतर््रराष्ट्रीय सहयोग: नाभिकीय अपशिष्ट का प्रबंधन एक 
वैश्विक मुद्दा है। परमाणु ऊर््जजा का उपयोग करने वाले सभी देशोों 
मेें ज्ञान साझा करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने और 
उत्तरदायी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये अंतर््रराष्ट्रीय सहयोग 
आवश््यक है।

जल शुद्धिकरण प्रक्रियाएँ
चर््चचा मेें क््योों?

हाल के वर्षषों मेें रिवर््स ऑस््ममोसिस (RO) द्वारा न केवल जल से 
अशुद्धियोों एवं रोगजनको को समाप््त करने की क्षमता हेतु लोकप्रियता 
प्राप््त की है, बल््ककि TDS (संपूर््ण घुलनशील ठोस पदार््थ), के स््तर 
को भी कम करने की क्षमता भी प्राप््त की है, हालाँकि कैल््शशियम एवं 
मैग््ननीशियम जैसे आवश््यक खनिजोों की हानि के कारण चिंताएँ उत््पन्न 
होती हैैं।
RO जल शुद्धिकरण विधि क््यया है?
z	 परिचय:

�	RO एक जल शुद्धिकरण प्रक्रिया है जो अर्दद्ध-पारगम््य 
झिल्ली का उपयोग करके जल से दूषित पदार्थथों को निकालती 
है।
�	एक सामान््य RO प्रक्रिया मेें एक अर्दद्ध-पारगम््य झिल्ली 

होती है, जिसके छिद्ररों का आकार 0.0001 से 0.001 
माइक्रोन होता है।

�	इस विधि मेें जल का प्रवाह दबाव युक्त झिल्ली के माध््यम से 
किया जाता है, जबकि घुले हुए ठोस पदार््थ, रसायन, सूक्षष्मजीव 
एवं अन््य अशुद्धियाँ जैसे प्रदूषक अलग हो जाते हैैं।

�	यह झिल्ली बड़़े अणुओं एवं आयनोों को अवरुद्ध करते हुए 
जल के अणुओं को गुज़रने देती है।

�	RO प्रक्रिया प्रभावी ढंग से लवण, भारी धातुओं, बैक््टटीरिया, 
वायरस एवं कार््बनिक यौगिकोों सहित अशुद्धियोों की एक 
विस््ततृत शृृंखला को हटा देती है, जिससे स््वच््छ और शुद्ध जल 
प्राप््त होता है।
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�	प्राप््त जल, खाना पकाने के साथ-साथ विभिन्न अनुप्रयोगोों हेतु जल की गुणवत्ता मेें सुधार के लिये आवासीय तथा औद्योगिक दोनोों प्रक्रिया 
मेें इस तकनीक का व््ययापक रूप से उपयोग किया जाता है।

z	 RO जल की बढ़ती मांग के कारण:
�	खराब जल गणुवत्ता: कई क्षेत्र, विशषे रूप स ेग्रामीण क्षेत्र, 

खराब गणुवत्ता वाले भजूल अथवा नल के जल की चुनौतियोों 
का सामना करत ेहैैं। खारा स््ववाद, अप्रिय गधं एवं क्लोरीन या भारी 
धातओुं जसै े प्रदषूकोों से सदंषूण जैस े मदु्दे लोगोों को स््वच््छ 
पयेजल के वकैल््पपिक स्रोतोों की तलाश करन ेहेत ुप्रेरित करत ेहैैं।

�	अनुमानित स््ववास््थ््य लाभ: उपभोक्ताओं के बीच एक सामान््य 
धारणा है कि अनुपचारित अथवा नगरपालिका द्वारा आपूर््तति 
किये गए जल की तुलना मेें RO जल पीने के लिये अधिक 
स््ववास््थ््यवर्दद्धक और सुरक्षित है।
�	इस विश्वास का समर््थन करने वाले सीमित वैज्ञानिक 

प्रमाणोों के बावजूद, RO जल की खपत से जुड़़े बेहतर 
स््ववास््थ््य परिणामोों की धारणा इसकी लोकप्रियता मेें 
योगदान करती है।

�	सुविधा और पहुुँच: जल शोधन संयंत्ररों और उपयोग योग््य 
घरेलू RO सिस््टम के माध््यम से स््वच््छ जल आसानी से 
उपलब््ध है।

�	यह सुविधा, स््थथापना और रखरखाव मेें आसानी के साथ 
स््वच््छ पेयजल तक निर््बबाध पहुुँच के चलते उपभोक्ताओं 
के लिये इसे एक पसंदीदा विकल््प बनाती है।

�	बढ़ता शहरीकरण: तेज़ी से शहरीकरण और जनसंख््यया वृद्धि 
के कारण साफ जल की मांग बढ़ गई है, खासकर शहरी क्षेत्ररों 
मेें जहाँ भूजल संदूषण तथा नगरपालिका जल की गुणवत्ता के 
मुद्दे प्रचलित हैैं।
�	परिणामस््वरूप, शहरी आबादी की आवश््यकताओं को 

पूरा करने के लिये RO जल शोधन प्रणालियोों की मांग 
बढ़ जाती है।

�	प्रौद्योगिकी प्रगति: RO प्रौद्योगिकी मेें निरंतर प्रगति से 
अधिक कुशल और लागत प्रभावी जल शोधन प्रणालियोों का 
विकास हुआ है।
�	ये नवाचार RO जल को उपभोक्ताओं की एक विस््ततृत 

शृृंखला के लिये अधिक सुलभ और आकर््षक बनाते हैैं।



www.drishtiias.com/hindi करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-2 || 2024    64

नोट :

RO प्रक्रिया से संबंधित चिंताएँ क््यया हैैं?
z	 आवश््यक खनिजोों की हानि:

�	RO सिस््टम जल से कैल््शशियम और मैग््ननीशियम जैसे 
खनिजोों सहित अशुद्धियोों तथा रोगजनकोों को हटाने मेें 
अत््यधिक प्रभावी हैैं।

�	जबकि यह शुद्धिकरण प्रक्रिया स््वच््छ जल सुनिश्चित करती 
है, इससे आवश््यक खनिजोों मेें भी कमी आती है जो मानव 
स््ववास््थ््य के लिये फायदेमंद होते हैैं।
�	खनिजोों की यह हानि, विशेष रूप से कैल््शशियम और 

मैग््ननीशियम, संभावित रूप से सूक्षष्म पोषक तत्तत्ववों की 
कमी मेें योगदान कर सकती है तथा सार््वजनिक स््ववास््थ््य 
के लिये खतरा उत््पन्न कर सकती है, खासकर उन क्षेत्ररों 
मेें जहाँ लोग पहले से ही ऐसी कमियोों से परेशान हैैं।

z	 अत््यधिक कम TDS स््तर:
�	कई अध््ययनोों मेें यह पाया गया कि कई स््थथानोों पर कुल 

घुलनशील ठोस (TDS) का स््तर 50 मिलीग्राम/लीटर से 
नीचे था, जो कैल््शशियम और मैग््ननीशियम के स््तर मेें महत्तत्वपूर््ण 
कमी का संकेत देता है।
�	देश भर मेें लगभग 4,000 स््थथानोों पर किये गए एक 

अध््ययन मेें TDS का स््तर 25 से 30 मिलीग्राम/लीटर 
तक देखा गया, जो जल मेें आवश््यक खनिजोों की कमी 
का संकेत देता है।

�	विभिन्न मामलोों मेें RO जल मेें TDS का स््तर 18 से 25 
मिलीग्राम/लीटर पाया गया जो आवश््यक खनिजोों की कमी 
का संकेत देता है। इसे "मृत जल" (Dead Water) 
कहा जाता है जो बैटरी के उपयोग जैसे उद्देश््योों के लिये 
उपयुक्त होता है किंतु मानव द्वारा उपभोग के लिये उपयुक्त नहीीं 
है।

z	 स््ववास््थ््य पर प्रभाव:
�	किये गए शोध के अनुसार RO सिस््टम महत्तत्वपूर््ण मात्रा मेें 

जल के लाभकारी कैल््शशियम और मैग््ननीशियम का न््ययूनीकरण 
कर सकता है जिससे जोड़ों का दर््द, कोरोनरी हृदय रोग, पीठ 
दर््द एवं विटामिन B12 की कमी जैसी संभावित स््ववास््थ््य 
समस््ययाएँ उत््पन्न हो सकती हैैं।

�	इसके अतिरिक्त विश्व स््ववास््थ््य संगठन (WHO) ने ऐसे 
मामलोों पर प्रकाश डाला है जहाँ लोगोों ने RO सिस््टम का 
उपयोग करने के बाद हृदय संबंधी विकारोों और मांसपेशियोों 
मेें ऐंठन सहित स््ववास््थ््य समस््ययाओं का अनुभव किया जो 
मैग््ननीशियम की अत््यधिक कमी का संकेत देता है।

जल के शुद्धिकरण से संबंधित अन््य विधियाँ क््यया हैैं?

सुरक्षित पेयजल के लिये TDS हेतु अनुशंसित सीमाएँ 
क््यया हैैं?
z	 भारतीय मानक ब््ययूरो (BIS) के अनुसार सुरक्षित पेयजल के 

लिये TDS की अधिकतम सीमा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर 
(ppm) है।
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z	 हालाँकि किसी वैकल््पपिक जल स्रोत के अभाव मेें 2,000 
मिलीग्राम/लीटर की TDS सीमा स््ववीकार््य है।

z	 विश्व स््ववास््थ््य संगठन (WHO) द्वारा वर््ष 2017 मेें जारी 
पेयजल मानकोों के अनुसार पीने के जल मेें TDS की मात्रा 600 
से 1,000 मिलीग्राम/लीटर के बीच होनी चाहिये।

z	 यूरोप, अमेरिका और कनाडा के देशोों ने TDS मानक 500 से 
600 मिलीग्राम/लीटर निर््धधारित किये हैैं।

RO सिस््टम के अंतर््गत खनिज-संबंधित मुद्ददों के 
समाधान के लिये कौन-सी तकनीकेें उपलब््ध हैैं?
z	 TDS से संबंधित चिंताओं का समाधान करने के लिये, RO 

निर््ममाताओं ने वाणिज््ययिक और आवासीय मशीनोों के लिये TDS 
नियंत्रक (अथवा मॉड्यूलेटर) एवं मिनरल इन््फ्ययूज़ंन कार्ट्रिज 
(अथवा मिनरलाइज़र) पेश किये। TDS नियंत्रक शुद्ध जल मेें 
TDS स््तर निर््धधारित करने मेें मदद करते हैैं, जबकि मशीन के 
अंदर मौजूद मिनरल कार्ट्रिज शुद्धिकरण के दौरान जल मेें विशिष्ट 
खनिज का अंतर््ववाह करते हैैं।

z	 TDS स््तर कम होने से pH भी कम हो जाता है, जिससे जल 
की अम््लता बढ़ जाती है। इसलिये जल मेें बाइकार्बोनेट और 
हाइड्रोजन ऑक््ससाइड जैसे यौगिकोों को शामिल करने के लिये नए 
RO सिस््टम मेें एल््कलाइन/क्षारीय कार्ट्रिज होते हैैं।

आगे की राह
z	 RO की आवश््यकता का आकलन करते समय क्षेत्र और जल 

की स््थथिति पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।
z	 RO केवल उन क्षेत्ररों मेें आवश््यक है जहाँ सतह या भू-जल कठोर 

है। कई स््थथानोों पर जहाँ सतही जल पीने के जल का स्रोत है, जल 
शुद्धिकरण के लिये कैैंडल््स, सक्रिय कार््बन और UV फिल््टर 
का संयोजन पर््ययाप््त है।

z	 जबकि RO आर्सेनिक और फ््ललोराइड जैसे विषाक्त पदार्थथों को 
समाप््त करता है, लेकिन अगर ये ज़हरीले तत्तत्व ही एकमात्र चिंता 
का विषय हैैं तो यह सबसे उपयुक्त समाधान नहीीं हो सकता है।
�	झारखंड और ओडिशा जैसे क्षेत्ररों मेें, जहाँ आर्सेनिक या 

फ््ललोराइड संदूषण प्रचलित है, इन संदूषकोों को विशेष रूप से 
लक्षित करने के लिये वैकल््पपिक प्रौद्योगिकियोों को नियोजित 
किया जा सकता है।

�	उदाहरण के लिये ऐसे क्षेत्ररों मेें हैैंडपंप अभी भी आमतौर पर 
उपयोग किये जाते हैैं। हालाँकि एक बार जब पाइप से जल हर 
घर तक उपलब््ध होता है, तो यह सुनिश्चित करना स््थथानीय 
अधिकारियोों जैसे- नगर निगम या पंचायत, की ज़़िम््ममेदारी बन 
जाती है कि आपूर््तति किया जाने वाला जल BIS मानकोों के 
अनुरूप हो।

सिकल सेल रोग
चर््चचा मेें क््योों?

ज़िला स््ववास््थ््य संस््थथानोों मेें सिकल सेल रोग के उपचार के लिये 
आवश््यक दवाओं की अनुपलब््धता के दौरान, SCD के उपचार के 
प्रबंधन मेें हाशिये पर रहने वाले स््वदेशी जनजातीय समुदायोों के लोगोों 
के समक्ष आने वाली चुनौतियोों के बारे मेें चिंता बढ़ रही है।

सिकल-सेल विकार क््यया है?
z	 परिचय:

�	सिकल सेल रोग एक वंशानुगत हीमोग््ललोबिन विकार है जो 
आनुवंशिक उत््परिवर््तन द्वारा विशेषता है जिसके कारण लाल 
रक्त कोशिकाएँ (RBC) अपने सामान््य गोल आकार के 
बजाय सिकल या अर्दद्धचंद्राकार आकार धारण कर लेती हैैं।

�	RBC मेें इस असामान््यता के परिणामस््वरूप कठोरता बढ़ 
जाती है, जिससे पूरे शरीर मेें प्रभावी ढंग से इनके प्रसारित होने 
की क्षमता क्षीण हो जाती है। परिणामस््वरूप, SCD वाले 
व््यक्तियोों को प्रायः एनीमिया, अंग क्षति, आवर्ती और गंभीर 
दर््द एवं लघु जीवनकाल जैसी जटिलताओं का अनुभव होता 
है।

�	स््ववास््थ््य और परिवार कल््ययाण मंत्रालय के अनुसार, हाशिये 
पर रहने वाली आदिवासी आबादी SCD के प्रति सबसे 
अधिक सुभेद्य है।

z	 विलंबित विकास और यौवन।
�	क्रोनिक एनीमिया जिसके कारण थकान, कमज़ोरी और 

पीलापन होता है।
�	दर््द प्रकरण (जिसे सिकल सेल जोखिम भी कहा जाता है) 

हड्डियोों, छाती, पीठ, हाथ और पैरोों मेें अचानक और तीव्र 
दर््द का कारण बनता है।

�	लक्षण: सिकल सेल रोग के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैैं, 
लेकिन कुछ सामान््य लक्षण हैैं-                                                        

z	 उपचार प्रक्रियाएँ:
�	रुधिर आधान: ये एनीमिया से राहत दिलाने और दर््द संकट के 

जोखिम को कम करने मेें मदद कर सकता है।
�	हाइड्रॉक््ससीयूरिया: यह दवा दर््द प्रकरण की आवृत्ति को कम 

करने और बीमारी की कुछ दीर््घकालिक जटिलताओं को 
रोकने मेें मदद कर सकती है।

�	जीन थेरेपी: इसका उपचार अस््थथि मज्जा या स््टटेम सेल 
प्रत््ययारोपण द्वारा क्लस््टर््ड रेगुलर इंटरस््पपेस््ड शॉर््ट पैलिंड्रोमिक 
रिपीट जैसी विधियोों से भी किया जा सकता है।
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भारत मेें सिकल सेल रोग (SCD) की वर््तमान स््थथिति 
क््यया है?
z	 SCD जन््मोों की संख््यया के मामले मेें भारत नाइजीरिया और कांगो 

लोकतांत्रिक गणराज््य के बाद विश्व स््तर पर तीसरे स््थथान पर है।
z	 स््थथानीय अध््ययनोों से पता चलता है कि भारत मेें प्रत््ययेक वर््ष 

अनुमानित 15,000 से 25,000 SCD वाले शिशु पैदा होते हैैं।
�	इनमेें से अधिकांश जन््म आदिवासी समुदायोों मेें होते हैैं, जो 

स््ववास््थ््य देखभाल पहुुँच और जागरूकता मेें भौगोलिक एवं 
सामाजिक आर््थथिक असमानताओं को उजागर करते हैैं। 

SCD के उपचार और पहुुँच से संबंधित चुनौतियाँ क््यया 
हैैं?
z	 सीमित जागरूकता: जनता और स््ववास््थ््य सेवा प्रदाताओं के बीच 

SCD के बारे मेें समझ की कमी है, जिसके कारण निदान मेें 
विलंब होता है तथा उपचार अपर््ययाप््त होता है।

z	 अपर््ययाप््त स््ववास््थ््य देखभाल बुनियादी ढाँचा: कई ग्रामीण और 
आदिवासी क्षेत्ररों मेें SCD के प्रबंधन के लिये विशेष स््ववास््थ््य 
सुविधाओं तथा प्रशिक्षित चिकित््ससा कर््ममियोों की कमी है।

z	 उच्च उपचार लागत: दवाओं, नियमित जाँच और संभावित 
अस््पताल मेें भर्ती होने की लागत के कारण SCD का दीर््घकालिक 
प्रबंधन कई परिवारोों के लिये वित्तीय रूप से बोझिल हो सकता है।
�	उदाहरण के लिये, CRISPR जैसे उपचारोों की लागत 2-3 

मिलियन डॉलर है और अस््थथि मज्जा दाताओं को ढूँढना 
मुश््ककिल है।

z	 दवाओं तक सीमित पहुुँच: SCD उपचार के लिये आवश््यक 
दवाओं, जैसे हाइड्रोक््ससीयूरिया और दर््द निवारक दवाओं की 
असंगत उपलब््धता, कुछ क्षेत्ररों मेें चिंता का विषय है।

z	 अपर््ययाप््त स्क्रीनिंग कार््यक्रम: व््यवस््थथित नवजात जाँच और 
शीघ्र पता लगाने की पहल के अभाव के परिणामस््वरूप शीघ्र 
हस््तक्षेप तथा आनुवंशिक परामर््श के अवसर चूक जाते हैैं।

z	 भौगोलिक और सामाजिक आर््थथिक बाधाएँ: भौगोलिक 
अलगाव, परिवहन की कमी तथा सामाजिक आर््थथिक कारकोों के 
कारण ग्रामीण, दूरदराज एवं आदिवासी समुदायोों को गुणवत्तापूर््ण 
स््ववास््थ््य देखभाल तक पहुुँचने मेें चुनौतियोों का सामना करना 
पड़ता है।
�	वर््ततिकाग्र और भेदभाव स््ववास््थ््य सेवाओं तक पहुुँच मेें और 

बाधा डालते हैैं।

SCD के संबंध मेें सरकारी पहल क््यया हैैं?
z	 राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन््ममूलन मिशन:

�	इसका उद्देश््य सभी सिकल सेल रोग रोगियोों के लिये देखभाल 
बढ़़ाना और स्क्रीनिंग तथा जागरूकता अभियानोों को शामिल 
करते हुए एक एकीकृत दृष्टिकोण के माध््यम से रोग की 
व््ययापकता को कम करना है।

�	वर््ष 2047 तक सार््वजनिक स््ववास््थ््य चिंता के रूप मेें सिकल 
सेल रोग के पूर््ण उन््ममूलन का लक्षष्य।

�	सिकल सेल एनीमिया मिशन के तहत, वैज्ञानिक और 
औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) SCD के 
लिये जीन-संपादन उपचार विकसित कर रहा है।

z	 राष्ट्रीय स््ववास््थ््य मिशन 2013:
�	यह भारत सरकार का एक प्रमुख कार््यक्रम है, जिसमेें सिकल 

सेल एनीमिया जैसी वंशानुगत विसंगतियोों पर विशेष ध््ययान देने 
के साथ रोग की रोकथाम और प्रबंधन के प्रावधान शामिल हैैं।

�	NHM के भीतर समर््पपित कार््यक्रम जागरूकता बढ़़ाने, शीघ्र 
पता लगाने की सुविधा और सिकल सेल एनीमिया का समय 
पर उपचार सुनिश्चित करने पर ध््ययान केेंद्रित करते हैैं।

�	NHM अपनी "आवश््यक दवाओं की सूची" मेें SCD के 
इलाज के लिये हाइड्रोक््ससीयूरिया जैसी दवाओं की सुविधा 
प्रदान करता है।
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z	 स््टटेम सेल अनुसंधान 2017 के लिये राष्ट्रीय दिशा-निर्देश:
�	यह SCD के लिये अस््थथि मज्जा प्रत््ययारोपण (BMT) को 

छोड़कर, स््टटेम सेल थेरेपी के व््ययावसायीकरण को नैदानिक 
परीक्षणोों तक सीमित करता है।

�	स््टटेम कोशिकाओं पर जीन संपादन की अनुमति केवल इन-
विट्रो अध््ययन के लिए है।

z	 जीन थेरेपी उत््पपाद विकास और नैदानिक परीक्षणोों के लिये 
राष्ट्रीय दिशा-निर्देश 2019: यह वंशानुगत आनुवंशिक विकारोों 
हेतु जीन थेरेपी के विकास और नैदानिक परीक्षणोों के लिये दिशा-
निर्देश प्रदान करता है।
�	भारत ने सिकल सेल एनीमिया उपचार के लिए CRISPR 

तकनीक विकसित करने के लिये पाँच वर््ष की परियोजना को 
भी मंज़ूरी दे दी है।

z	 मध््य प्रदेश का राज््य हीमोग््ललोबिनोपैथी मिशन:
�	इसका उद्देश््य बीमारी की जाँच और प्रबंधन मेें चुनौतियोों का 

समाधान करना है।
z	 दिव््ययाांगजन अधिकार (RPwDs) अधिनियम, 2016:

�	SCD को 21 दिव््ययाांगोों मेें शामिल किया गया है जो बेेंचमार््क 
दिव््ययाांगता वाले व््यक्तियोों और उच्च समर््थन आवश््यकताओं 
वाले लोगोों के लिये उच्च शिक्षा मेें आरक्षण (न््ययूनतम 5%), 
सरकारी नौकरियोों (न््ययूनतम 4%) तथा भूमि आवंटन 
(न््ययूनतम 5%) जैसे लाभ प्रदान करता है।

�	यह 6 से 18 वर््ष के बीच बेेंचमार््क दिव््ययाांगता वाले प्रत््ययेक 
बच्चे के लिये निःशुल््क शिक्षा का प्रावधान करता है।

नोट:
z	 हाल ही मेें अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 

सिकल सेल रोग के उन््ममूलन के लिये डिज़़ाइन की गई दो जीन 
थेरेपी को मंज़ूरी दी।

z	 उपचार हेतु स््ववीकृत जीन थेरेपी मेें Lyfgenia और 
Casgevy शामिल हैैं।
�	12 वर््ष और उससे अधिक आयु के व््यक्तियोों के लिये दोनोों 

उपचारोों को मंज़ूरी प्रदान की गई।
�	यूनाइटेड किंगडम ने भी Casgevy के उपयोग को 

मंज़ूरी प्रदान की यह विनियामक अनुमोदन प्राप््त करने 
वाली पहली CRISPR-आधारित थेरेपी है।

�	Lyfgenia CRISPR पर आधारित नहीीं है और रक्त 
स््टटेम कोशिकाओं को बदलने के लिये वायरल वेक््टर पर 
निर््भर करता है।

z	 दोनोों उपचारोों मेें रोगी के रक्त स््टटेम कोशिकाओं को एकत्र करना, 
उन््हेें सशंोधित करना और अस््थथि मज्जा मेें क्षतिग्रस््त कोशिकाओं 
को नष्ट करने के लिय ेकीमोथेरेपी की हाई डोज़ दी जाती है।

z	 उसके पश्चात् संशोधित कोशिकाओं को हेमेटोपोएटिक स््टटेम 
सेल प्रत््ययारोपण के माध््यम से रोगी मेें संचरित की जाती है।

आगे की राह
z	 शीघ्र जाँच और स्क्रीनिंग:

�	आनुवंशिक परामर््श और परीक्षण कार््यक्रमोों को सुदृढ़ कर 
उन््हेें विस््ततारित करने की आवश््यकता है।

�	तत््ककाल आवश््यकताओं के लिये हाइड्रोक््ससीयूरिया जैसे 
मूलभूत उपचार को प्राथमिकता देना आवश््यक है।

�	प्रभावित परिवारोों को आवश््यक जानकारी प्रदान करने के 
लिये प्रारंभिक अवस््थथा मेें वाहकोों की पहचान करना।

�	ज़मीनी स््तर स ेइस समस््यया का समाधान करने के लिये नदैानिक 
परीक्षणोों तक समान पहुुँच सनुिश्चित करना महत्तत्वपरू््ण है।

z	 सार््वजनिक शिक्षा और जागरूकता:
�	निरंतर जारी रहने वाली जन जागरूकता पहलोों का कार््ययान््वन 

करना।
�	समुदायोों को रोग की वंशानुगत प्रकृति और आनुवंशिक 

परीक्षण के महत्तत्व के संबंध मेें शिक्षित करना।
�	नियामक चर््चचाओं मेें जनता की भागीदारी आवश््यक है।

z	 अनुसंधान और विकास:
�	संबद्ध विषय पर जारी अनुसंधान के लिये संसाधन आवंटित 

करना।
�	अधिक प्रभावी उपचार विकल््प और संभावित इलाज विकसित 

करने के लिये SCD के आनुवंशिक तथा आणविक पहलुओं 
के संबंध मेें गहन अंतर्दृष्टि प्राप््त करने की आवश््यकता है।

�	बेहतर दीर््घकालिक स््ववास््थ््य परिणामोों के लिये व््ययापक 
स््ववास््थ््य देखभाल पहुुँच महत्तत्वपूर््ण है।

गूगल डीपमाइंड का SIMA और अल््फफाजियोमेट्री
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें Google DeepMind ने प्रिडिक््टटिव AI 
मॉडल पर आधारित विभिन्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत््पपाद प्रस््ततुत किये जिनमेें 
SIMA (स््ककेलेबल इंस्टट्रक््टटेबल मल््टटीवर््ल््ड एजेेंट) और 
अल््फफाजियोमेट्री शामिल हैैं।
z	 OpenAI के ChatGPT और गूगल के जेमिनी ने विभिन्न 

क्षेत्ररों का ध््ययान आकर््षषित किया जिससे तेल तथा गैस के साथ-साथ 
फार््ममास््ययुटिकल उद्योगोों सहित कंपनियोों एवं शोधकर्त्ताओं ने तेज़ी 
से तेल अन््ववेषण व औषधि खोज जैसे अनुप्रयोगोों के लिये जेनरेटिव 
AI अथवा प्रिडिक््टटिव AI की ओर रुख किया।

प्रिडिक््टटिव AI क््यया है?
z	 प्रिडिक््टटिव AI मॉडल एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली 

है जिसे पूर््व के डेटा, पैटर््न और रुझानोों के आधार पर भविष््य के 
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परिणामोों का पूर््ववानुमान अथवा भविष््यवाणी करने के लिये 
अभिकल््पपित किया गया है।

z	 ये मॉडल बड़़ी मात्रा मेें डेटा का विश्लेषण करने और भविष््य की 
घटनाओं अथवा व््यवहारोों के संबंध मेें सूचित पूर््ववानुमान करने के 
लिये उन्नत एल््गगोरिदम, सांख््ययिकीय तकनीकोों तथा मशीन लर््नििंग 
का उपयोग करते हैैं।

SIMA क््यया है?
z	 परिचय:

�	SIMA एक AI एजेेंट है जो OpenAI के ChatGPT 
अथवा Google जेमिनी जैसे AI मॉडल से भिन्न है।
�	AI मॉडल को विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया 

जाता है और वे स््वयं से संचालन करने मेें अक्षम होते हैैं।
�	जबकि एक AI एजेेंट डेटा संसाधित कर सकता है और 

स््वयं कार््रवाई कर सकता है।
�	यह गेमिंग मेें सहायता करने वाला AI है जो इसे गेमिंग 

अनुभव को बेहतर बनाने के लिये एक मूल््यवान परिसंपत्ति 
बनाता है।

�	SIMA को एक जेनरेलिस््ट AI एजेेंट की संज्ञा दी जा 
सकती है जो विभिन्न प्रकार के कार््य करने मेें सक्षम है।

�	यह एक आभासी मित्र की भूमिका निभाता है जो सभी प्रकार 
के आभासी परिवेश मेें निर्देशोों को समझ सकता है और उनका 
अनुपालन कर सकता है। यह प्रदत्त कार्ययों को पूरा कर सकता 
है अथवा उसे सौौंपी गई चुनौतियोों का समाधान कर सकता है।

z	 कार््यप्रणाली:
�	SIMA मनुष््य के सभी प्रकार के आदेशोों को समझने मेें 

सक्षम है क््योोंकि इसे मानव भाषा को समझने हेतु प्रशिक्षित 
किया गया है। इसलिये जब उसे आभासी परिवेश मेें महल का 
निर््ममाण करने अथवा खज़ाना ढूँढने का आदेश दिया जाता है 
तो वह उसके अनुरूप कार््य करता है।

�	इस AI एजेेंट की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि यह 
सीखने और अनुकूलन करने मेें सक्षम है। SIMA 
उपयोगकर्त्ता के साथ अपनी वार््तता के माध््यम से ऐसा करता 
है।

z	 प्रशिक्षण:
�	Google DeepMind ने टियरडाउन और नो मैन््स 

स््ककाई सहित नौ अलग-अलग वीडियो गेम पर एक AI एजेेंट 
SIMA को प्रशिक्षित/ट्रेन करने के लिये आठ गेम स््टटूडियो 
के साथ सहयोग किया।

�	SIMA ने नेविगेशन, मेन््ययू उपयोग, संसाधन खनन और 
अंतरिक्ष यान उड़़ान जैसे विभिन्न कौशल सीखेें।

�	इसने चार अनुसंधान वातावरणोों मेें SIMA का परीक्षण भी 
किया, जिनमेें से एक कंस्टट्रक््शन लैब इन यूनिटी था।

अल््फफाजियोमेट्री क््यया है?
z	 परिचय:

�	DeepMind की अल््फफाजियोमेट्री एक विशेष AI 
सिस््टम है जिसे जटिल ज््ययामिति समस््ययाओं से निपटने के 
लिये डिज़़ाइन किया गया है। 

�	OpenAI के ChatGPT या गूगल के जेमिनी जैसे 
सामान््य-उद्देश््य वाले AI मॉडल के विपरीत, अल््फफाजियोमेट्री 
को विशेष रूप से ज््ययामितीय तर््क कार्ययों के लिये तैयार किया 
गया है। 

�	यह बीजगणितीय और ज््ययामितीय तर््क मेें विशेषीकृत 
प्रतीकात््मक कटौती इंजन के साथ उन्नत तंत्रिका भाषा 
मॉडलिंग तकनीकोों को जोड़ती है।
�	तंत्रिका भाषा मॉडल तंत्रिका नेटवर््क आर््ककिटेक्चर का 

उपयोग करके बनाए जाते हैैं, जो मानव मस््ततिष््क की 
संरचना और कार््य से प्रेरित कंप््ययूटेशनल मॉडल हैैं।

�	प्रतीकात््मक कटौती तार््ककिक तर््क की एक विधि है जो 
परिसर से निष््कर््ष निकालने के लिये प्रतीकोों और 
तार््ककिक नियमोों पर काम करती है। प्रतीकात््मक कटौती 
मेें बयानोों को चर और तार््ककिक ऑपरेटरोों जैसे प्रतीकोों का 
उपयोग करके दर््शशाया जाता है तथा पूर््वनिर््धधारित अनुमान 
नियमोों के अनुसार इन प्रतीकोों मेें हेर-फेर करने हेतु 
तार््ककिक नियम लागू किये जाते हैैं।

z	 कार््यरत:
�	यह सहज ज्ञान युक्त विचार निर््ममाण और सटीक तर््क के लिये 

प्रतीकात््मक कटौती दोनोों तंत्रिका भाषा मॉडल का लाभ उठाता है।
�	जब ज््ययामिति की समस््ययाओं का सामना करना पड़ता है, तो 

अल््फफाजियोमेट्री सबसे पहले संभावित ज््ययामितीय संरचनाओं 
का सुझाव देने के लिये अपने भाषा मॉडल का उपयोग करती 
है जो समस््यया को हल करने मेें सहायता कर सकती है।

�	ये सुझाव प्रतीकात््मक कटौती इंजन को सूचित करने मेें मदद 
करते हैैं, जो फिर आगे की कटौती करता है और व््यवस््थथित 
रूप से समाधान तक पहुुँचता है।
�	अल््फफाजियोमेट्री के प्रदर््शन का मूल््ययाांकन अंतर््रराष्ट्रीय 

गणितीय ओलंपियाड (IMO) से संकलित ज््ययामिति 
समस््ययाओं के एक बेेंचमार््कििंग सेट का उपयोग करके 
किया गया था।

�	इसने प्रभावशाली परिणाम प्रदर््शशित किये प्रतिस््पर्द्धा की 
समय-सीमा के भीतर समस््ययाओं के एक महत्तत्वपूर््ण 
हिस््ससे को हल किया, ज््ययामिति मेें पिछले AI सिस््टम 
को पीछे छोड़ दिया और IMO मेें मानव स््वर््ण पदक 
विजेताओं के प्रदर््शन स््तर के करीब पहुुँच गया।
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पूर््ववानुमानित AI मॉडल कैसे लोकप्रियता हासिल कर 
रहे हैैं?
z	 ज्वालामुखीय राख की निगरानी:

�	मॉस््कको स््थथित यांडेक््स जैसी कंपनियाँ ज्वालामुखीय राख 
फैलाव की वास््तविक समय की निगरानी के लिये इंटरैक््टटिव 
मानचित्र विकसित करने हेतु उन्नत गणितीय मॉडल और 
तंत्रिका नेटवर््क का उपयोग कर रही हैैं।

�	यह अधिकारियोों और समुदायोों को सार््वजनिक सुरक्षा तथा 
बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा करते हुए, दुर््घटना पर तेज़ी से 
प्रतिक्रिया करने मेें सक्षम बनाता है।

z	 तेल एवं गैस अन््ववेषण:
�	प्रमुख तेल और गैस कंपनियाँ अपस्ट्रीम (अन््ववेषण) तथा 

मिडस्ट्रीम (पाइपलाइन और लॉजिस््टटिक््स) संचालन दोनोों के 
लिये AI रणनीतियोों मेें निवेश कर रही हैैं।

�	AI एल््गगोरिदम का उपयोग पिछले सर्वेक्षणोों और अन््ववेषणोों 
का विश्लेषण करने, डेटा मेें पैटर््न तथा सहसंबंधोों की पहचान 
करने, संभावित भंडार की भविष््यवाणी करने, निष््कर््षण 
विधियोों को अनुकूलित करने एवं लागत कम करने के लिये 
किया जाता है।
�	उदाहरण के लिये शेल और सऊदी अरामको उपसतह 

इमेजिंग को बेहतर बनाने, ड्रिलिंग योजनाओं का 
विश्लेषण करने तथा परिष््ककृत उत््पपादोों हेतु सटीक 
पूर््ववानुमान लगाने के लिये जेनरेटिव AI टूल का लाभ 
उठा रहे हैैं।

z	 औषधि अनुसंधान:
�	रासायनिक यौगिकोों के गुणोों और विशिष्ट रोगोों को लक्षित 

करने मेें उनकी संभावित प्रभावशीलता का आकलन करने के 
लिये पूर््ववानुमानित मॉडल विकसित करने हेतु दवा खोज मेें 
डीप न््ययूरल नेटवर््क का उपयोग किया जा रहा है।

�	मर््क जैसी फार््ममास््ययुटिकल कंपनियाँ दवा खोज प्रक्रियाओं को 
बढ़़ाने के लिये मशीन लर््नििंग तकनीकोों का उपयोग कर रही 

हैैं, जिससे यौगिक मूल््ययाांकन हेतु नए मॉडल का विकास हो 
रहा है।
�	यूरोपीय संघ (EU) के MELLODDY प्रोजेक््ट 

जैसी सहयोगात््मक पहल का उद्देश््य संघीय शिक्षा के 
माध््यम से पूर््ववानुमानित मॉडल मेें सुधार करना, बेहतर 
शोध परिणामोों के लिये संसाधनोों को एकत्रित करते हुए 
डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

जेनरेटिव AI के लिये भारत की पहल क््यया हैैं?
z	 जेनेरेटिव AI रिपोर््ट लॉन््च करना: भारत सरकार के राष्ट्रीय AI 

पोर््टल, INDIAai ने कई अध््ययन किये और प्रभाव की जाँच 
करने के लिये जेनेरेटिव AI, AI नीति, AI गवर्ननेंस तथा एथिक््स 
व शिक्षा जगत मेें कुछ सबसे प्रमुख समर््थनोों के साथ तीन गोलमेज़ 
चर््चचाओं की मेज़बानी की। नैतिक और नियामक प्रश्न तथा यह 
भारत के लिये अवसर लाता है।

z	 आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस पर वैश्विक साझेदारी मेें शामिल होना: 
वर््ष 2020 मेें, भारत GPAI बनाने के लिये 15 अन््य देशोों के 
साथ शामिल हुआ। इस गठबंधन का उद्देश््य उभरती प्रौद्योगिकियोों 
के ज़िम््ममेदार उपयोग हेतु फ्रेमवर््क स््थथापित करना है।

z	 देश के भीतर एक AI पारिस््थथितिकी तंत्र को बढ़़ावा देना: भारत 
सरकार अनुसंधान और विकास मेें निवेश, स््टटार््टअप तथा इनोवेशन 
हब का समर््थन करने, AI नीतियोों एवं रणनीतियोों को बनाने व 
AI शिक्षा एवं कौशल को बढ़़ावा देकर देश के भीतर एक AI 
पारिस््थथितिकी तंत्र को बढ़़ावा देने के लिये समर््पपित है।
�	कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिये राष्ट्रीय रणनीति:

�	सरकार ने आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस के अनुसंधान और 
अपनाने के लिये एक पारिस््थथितिकी तंत्र विकसित करने 
के उद्देश््य से आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस के लिये राष्ट्रीय 
रणनीति प्रकाशित की है।

�	अंतःविषय साइबर-भौतिक प्रणालियोों पर राष्ट्रीय मिशन:
�	इस मिशन के तहत, भारतीय प्रौद्योगिकी संस््थथान (IIT) 

खड़गपुर मेें आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस और मशीन लर््नििंग 
पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब (TIH) की स््थथापना की 
गई है, जिसका उद्देश््य आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस के क्षेत्र 
मेें अगली पीढ़़ी के वैज्ञानिकोों, इंजीनियरोों, तकनीशियनोों 
तथा टेक्नोक्रेट के सृजन के लिये अत््ययाधुनिक प्रशिक्षण 
एवं क्षमता निर््ममाण प्रदान करना है। 

�	आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस रिसर््च, एनालिटिक््स और नॉलेज 
एसिमिलेशन प््ललेटफॉर््म:
�	यह एक क्लाउड कंप््ययूटिंग प््ललेटफॉर््म है, जिसका लक्षष्य 

AI के मामले मेें भारत को उभरती अर््थव््यवस््थथाओं मेें 
अग्रणी बनाना और शिक्षा, स््ववास््थ््य, कृषि, शहरीकरण 
एवं गतिशीलता जैसे क्षेत्ररों मेें बदलाव लाना है।

nnn
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IPCC रिपोर््ट एवं जलवायु परिवर््तन  
शमन मेें समानता

चर््चचा मेें क््योों?
हाल ही मेें एक अध््ययन मेें जलवायु परिवर््तन पर संयुक्त राष्ट्र अंतर 

सरकारी पैनल द्वारा मूल््ययाांकन किये गए 500 से अधिक भविष््य के 
उत््सर््जन परिदृश््योों पर प्रकाश डाला गया। ये परिदृश््य दुनिया के जलवायु 
प्रक्षेपवक्र हेतु अनुमान प्रस््ततुत करते हैैं।
z	 अध््ययन के निष््कर््ष IPCC रिपोर््ट के जलवायु कार््रवाई के 

अनुमानित मार्गगों के अंर््तगत महत्तत्वपूर््ण असमानताओं पर प्रकाश 
डालते हैैं।

IPCC मूल््ययाांकन रिपोर््ट क््यया हैैं?
z	 परिचय:

�	IPCC नियमित रूप से व््ययापक मूल््ययाांकन रिपोर््ट जारी 
करती है जो जलवायु परिवर््तन पर वैज्ञानिक साहित््य का 
संश्लेषण करती है।

�	इन रिपोर्टटों मेें भौतिक विज्ञान, जलवायु अनुकूलन एवं शमन 
कार्ययों पर ध््ययान केेंद्रित करने वाले तीन कार््य समूह मूल््ययाांकन 
शामिल हैैं, साथ ही उनके निष््कर्षषों को समेकित करने वाली 
एक संश्लेषण रिपोर््ट भी शामिल है।

z	 भविष््य के परिदृश््योों का आकलन:
�	IPCC यह अनुमान लगाने के लिये 'मॉडल किये गए मार्गगों' 

का उपयोग करता है कि पृथ््ववी की सतह के तापमान को 
सीमित करने के लिये क््यया करना होगा।
�	ये मार््ग इंटीग्रेटेड असेसमेेंट मॉडल (IAM) का 

उपयोग करके तैयार किये गए हैैं जो मानव एवं पृथ््ववी 
प्रणालियोों का वर््णन करते हैैं।

�	IAM जटिल मॉडल हैैं जो ऊर््जजा एवं जलवायु प्रणालियोों 
के साथ अर््थव््यवस््थथाओं के संभावित भविष््य की जाँच 
भी करते हैैं।

�	इसके व््ययापक आर््थथिक मॉडल सकल घरेलू उत््पपाद के 
अनुमानित विकास स््तर का संकेत दे सकते हैैं; इसके ऊर््जजा 
मॉडल भविष््य की खपत का अनुमान लगा सकते हैैं। इसके 
ऊर््जजा मॉडल भविष््य की मांग का पूर््ववानुमान लगा सकते हैैं, 
वनस््पति मॉडल भूमि-उपयोग परिवर््तनोों की जाँच कर सकते 
हैैं और पृथ््ववी-प्रणाली मॉडल यह समझाने के लिये भौतिक 
नियम लागू करते हैैं कि जलवायु कैसे विकसित होती है।

�	विभिन्न विषयोों मेें इस तरह के एकीकरण के साथ, IAMs 
का उद्देश््य जलवायु कार््रवाई पर नीति-प्रासंगिक दिशा-निर्देश 
प्रदान करना है।

�	हालाँकि इन मॉडलोों मेें कमियाँ भी हैैं। वे कम-से-कम लागत 
वाले आकलन को प्राथमिकता देते हैैं।
�	उदाहरण के लिये, भारत मेें सौर संयंत्र स््थथापित करने या 

वनीकरण करने की पूर््ण लागत अमेरिका की तुलना मेें 
कम है।

�	हालाँकि विशेषज्ञञों ने देशोों को जलवायु कार््रवाई के बोझ 
को समान रूप से साझा करने मेें सक्षम बनाने के परिदृश््य 
को सुविधाजनक बनाने का सुझाव दिया है, जिसमेें 
विकसित देश त््वरित और व््ययापक शमन उपाय कर रहे 
हैैं।

नए अध््ययन के निष््कर््ष क््यया हैैं?
z	 छठी आकलन रिपोर््ट के तहत जलवायु परिवर््तन पर अंतर-सरकारी 

पैनल (Intergovernmental Panel on 
Climate Change- IPCC) के शोधकर्त्ताओं ने  556 
परिदृश््योों का विश्लेषण किया। जिसमेें अनुमान लगाया गया है, कि 
वर््ष 2050 तक, उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण, पश्चिम तथा 
पूर्वी एशिया (चीन को छोड़कर) सहित विश्व की 60% आबादी 
वाले क्षेत्ररों मेें अभी भी वैश्विक औसत प्रति व््यक्ति जीडीपी से कम 
रहेगा।
�	वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच वस््ततुओं, ऊर््जजा तथा 

जीवाश््म ईंधन की खपत मेें समान असमानताएँ विद्यमान हैैं।
z	 इसके अलावा, इन परिदृश््योों से संकेत मिलता है, कि विकासशील 

देशोों को कार््बन पृथक्करण और कार््बन कैप््चर और स््टटोरेज 
प्रौद्योगिकियोों के मामले मेें अधिक लागत वहन करना होगी।
�	यह गलत तरीके से गरीब देशोों पर शमन और कार््बन 

डाइऑक््ससाइड हटाने की ज़िम््ममेदारी डालता है।
z	 शोधकर्त्ता धनी देशोों की ऐतिहासिक ज़िम््ममेदारी की अनदेखी करने 

और विकास लक्षष्ययों को प्राप््त करने के लिये ग््ललोबल साउथ की 
ऊर््जजा ज़रूरतोों को संबोधित करने मेें विफल रहने हेतु परिदृश््योों की 
आलोचना करते हैैं।
�	यह जलवायु कार््रवाई के अनुमानित मार्गगों के भीतर महत्तत्वपूर््ण 

असमानताओं को उजागर करता है।

tSo fofo/krk vkSj i;kZoj.k
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जलवायु परिवर््तन से निपटने मेें समानता क््योों मायने 
रखती है?
z	 ऐतिहासिक ज़िम््ममेदारी: 

�	धनी देशोों, विशेष रूप से वैश्विक उत्तर मेें, ने ऐतिहासिक रूप 
से औद्योगीकरण और आर््थथिक विकास के माध््यम से 
ग्रीनहाउस गैस उत््सर््जन मेें सबसे अधिक योगदान दिया है।

�	इन ऐतिहासिक उत््सर््जनोों ने जलवायु परिवर््तन मेें असंगत रूप 
से योगदान दिया है।

�	जलवायु परिवर््तन से निष््पक्षता से निपटने के लिये इस 
ऐतिहासिक ज़िम््ममेदारी को पहचानना आवश््यक है।

z	 विकासशील देशोों की असुरक्षा: 
�	विकासशील देश, जो अक््सर ग्रीनहाउस गैस उत््सर््जन के लिये 

सबसे कम ज़िम््ममेदार होते हैैं, जलवायु परिवर््तन के प्रभावोों के 
प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैैं। उनके पास अक््सर जलवायु 
परिवर््तन से संबंधित चुनौतियोों जैसे चरम मौसम की घटनाओं, 
समुद्र के स््तर मेें वृद्धि और बदलती कृषि स््थथितियोों के अनुकूल 
संसाधनोों तथा बुनियादी ढाँचे की कमी होती है।

�	यह सुनिश्चित करने मेें समानता के विचार महत्तत्वपूर््ण हैैं कि 
कमज़ोर समुदायोों को जलवायु परिवर््तन के प्रभावोों के अनुकूल 
होने के लिये आवश््यक समर््थन और संसाधन प्राप््त होों।

z	 संसाधनोों तक पहुुँच:
�	विकसित और विकासशील देशोों के बीच शमन और अनुकूलन 

प्रयासोों के लिये संसाधनोों तक पहुुँच असमान है।
�	अमीर देशोों के पास आमतौर पर नवीकरणीय ऊर््जजा, जलवायु-

लचीला बुनियादी ढाँचे और अनुकूलन उपायोों मेें निवेश करने 
के लिये अधिक वित्तीय संसाधन, तकनीकी क्षमताएँ तथा 
बुनियादी ढाँचा होता है।

�	निष््पक्षता विकासशील देशोों को जलवायु परिवर््तन का प्रभावी 
ढंग से समाधान करने के लिये जलवायु वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी 
हस््तताांतरण और क्षमता निर््ममाण सहायता तक एकसमान पहुुँच 
सुनिश्चित करती है।

z	 सामाजिक न््ययाय:
�	जलवायु परिवर््तन देशोों के बीच मौजूदा सामाजिक 

असमानताओं और अन््ययाय को व््ययापक बनता है। हाशिए पर 
जीवन यापन करने वाले समूह, मूल निवासी और कम आय 
अर््जजित करने वाली आबादी सहित सुभेद्य समुदाय को अमूमन 
जलवायु प्रभावोों का खामियाज़ा भुगतना पड़ता है।

�	जलवायु कार््रवाई मेें समानता मेें इन सामाजिक अन््ययायोों का 
समाधान करना और जलवायु नीतियोों तथा उपायोों से समाज 
के सभी वर्गगों, विशेष रूप से जलवायु परिवर््तन से सबसे 
अधिक प्रभावित लोग का लाभ सुनिश्चित करना शामिल है।

z	 वैश्विक सहयोग:
�	जलवायु परिवर््तन से निपटने मेें सार््थक प्रगति हासिल करने के 

लिये वैश्विक सहयोग और एकजुटता की आवश््यकता है।
�	समानता के सिद््धाांत, जैसे कि एकसमान किंतु विभेदित 

उत्तरदायित््व, जलवायु परिवर््तन का समाधान करने मेें देशोों की 
अलग-अलग क्षमताओं और उत्तरदायित््व को स््ववीकार कर 
सहयोग को बढ़़ावा देते हैैं।

�	जलवायु कार््रवाई मेें समानता सुनिश्चित करने से विश्वास 
जनित होता है और साझा जलवायु लक्षष्ययों की दिशा मेें कार््य 
करने के लिये राष्ट््रों के बीच सहयोग को बढ़़ावा मिलता है।

जलवायु परिवर््तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC):
z	 परिचय:

�	जलवायु परिवर््तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) 
जलवायु परिवर््तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिये 
अंतर््रराष्ट्रीय संस््थथा है।

�	इसकी स््थथापना वर््ष 1988 मेें विश्व मौसम विज्ञान संगठन और 
संयुक्त राष्ट्र पर््ययावरण कार््यक्रम द्वारा की गई थी जिसका 
उद्देश््य नीति निर््ममाताओं को जलवायु परिवर््तन के वैज्ञानिक 
आधार, इसके प्रभावोों व भविष््य के जोखिमोों तथा अनुकूलन 
एवं शमन के विकल््पोों का नियमित आकलन प्रदान करना था।

�	IPCC के आकलन सभी स््तरोों पर सरकारोों को जलवायु-
संबंधी नीतियाँ विकसित करने के लिये एक वैज्ञानिक आधार 
प्रदान करते हैैं जिनको आधार बनाकर संयुक्त राष्ट्र जलवायु 
सम््ममेलन- जलवायु परिवर््तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर््क 
अभिसमय मेें वार््तता की जाती है।

z	 IPCC आकलन रिपोर््ट:
�	वर््ष 1988 के बाद से, IPCC ने छह मूल््ययाांकन चक्र चलाए 

हैैं और छह आकलन रिपोर्टटें दी हैैं, जो विश्व भर मेें जलवायु 
परिवर््तन के बारे मेें सबसे व््ययापक वैज्ञानिक रिपोर््ट हैैं। वे हैैं–
�	पहली आकलन रिपोर््ट (FAR) (1990) 
�	दूसरी आकलन रिपोर््ट (SAR) (1995)
�	तीसरी आकलन रिपोर््ट (TAR) (2001)
�	चौथी आकलन रिपोर््ट (AR4) (2007)
�	पाँचवीीं आकलन रिपोर््ट (AR5) (2014)
�	 छठी आकलन रिपोर््ट(AR6) (2023)
�	IPCC वर््तमान (2024) मेें अपने सातवेें आकलन 

चक्र (AR7) मेें है। 
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निष््कर््ष
z	 IPCC परिदृश््योों और UNFCCC मेें उल्लिखित सिद््धाांतोों 

का विश्लेषण विकसित तथा विकासशील देशोों के बीच जलवायु 
कार््रवाई ज़िम््ममेदारियोों मेें महत्तत्वपूर््ण असमानताओं को उजागर 
करता है।

z	 समानता और विभेदित ज़िम््ममेदारियोों के सिद््धाांतोों के बावजूद, 
वर््तमान शमन मार््ग प्रायः राष्ट््रों की ऐतिहासिक तथा आर््थथिक 
वास््तविकताओं को नज़रअंदाज़ कर देते हैैं।

z	 इसके साथ ही समानता और निष््पक्षता को प्राथमिकता देने के 
लिये जलवायु कार््रवाई रणनीतियोों को फिर से व््यवस््थथित करना 
अनिवार््य है। इसमेें विकसित देशोों के महत्तत्वपूर््ण दायित््व को 
स््ववीकार करना तथा शमन प्रयासोों के संबंध मेें अल््प विकसित 
क्षेत्ररों पर न््ययायसंगत दायित््व सुनिश्चित करना शामिल है।

वनाग््ननि
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें तमिलनाडु के नीलगिरी मेें कुन्नूर वन क्षेत्र मेें वनाग््ननि 
की घटनाएँ बढ़ रही हैैं।

z	 राज््य वन विभाग के चल रहे अग््ननिशमन प्रयासोों मेें भाग लेते हुए 
भारतीय वायु सेना ने "बांबी बकेट" ऑपरेशन करने के लिये कई 
Mi-17 V5 हेलीकॉप््टर तैनात किये।

नोट:
बांबी बकेट, जिसे हेलीकॉप््टर बकेट या हेलीबकेट भी कहा 

जाता है, एक विशेष कंटेनर है जिसे एक हेलिकॉप््टर के नीचे केबल 
द्वारा लटकाया जाता है और जिसे आग के ऊपर प्रवाहित करने से 
पहले नदी या तालाब मेें उतारा जा सकता है तथा बकेट के नीचे एक 
वाल््व खोलकर हवा मेें छोड़़ा जा सकता है।
z	 बांबी बकेट विशेष रूप से वनाग््ननि से बचने या उसका सामना 

करने मेें सहायक है, जहाँ ज़मीन से पहुुँचना मुश््ककिल या 
असंभव है। विश्व भर मेें वनाग््ननि का सामना करने के लिये 
अक््सर हेलीकॉप््टरोों का प्रयोग किया जाता है।

वनाग््ननि क््यया है?
z	 परिचय:

�	इसे बुश फायर/वेजिटेशन फायर या वनाग््ननि भी कहा जाता है, 
इसे किसी भी अनियंत्रित और गैर-निर््धधारित दहन या प्राकृतिक 
स््थथिति जैसे कि जंगल, घास के मैदान, क्षुपभूमि 
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(Shrubland) अथवा टुंड्रा मेें पौधोों/वनस््पतियोों के 
जलने के रूप मेें वर््णणित किया जा सकता है, जो प्राकृतिक ईंधन 
का उपयोग करती है तथा पर््ययावरणीय स््थथितियोों (जैसे- हवा 
तथा स््थलाकृति आदि) के आधार पर इसका प्रसार होता है।

�	वनाग््ननि के लिये तीन कारकोों की उपस््थथिति आवश््यक है और 
वे हैैं- ईंधन, ऑक््ससीजन एवं गर्मी अथवा ताप का स्रोत।

z	 वर्गीकरण:
�	सतही आग: वनाग््ननि अथवा दावानल की शुरुआत सतही आग 

(Surface Fire) के रूप मेें होती है जिसमेें वन भूमि पर 
पड़ी सूखी पत्तियाँ, छोटी-छोटी झाड़ियाँ और लकड़ियाँ जल 
जाती हैैं तथा धीरे-धीरे इनकी लपटेें फैलने लगती हैैं।

�	भूमिगत आग: कम तीव्रता की आग, जो भूमि की सतह के 
नीचे मौजूद कार््बनिक पदार्थथों और वन भूमि की सतह पर 
मौजूद अपशिष्टटों का उपयोग करती है, को भूमिगत आग के 
रूप मेें उप-वर्गीकृत किया जाता है। अधिकांश घने जंगलोों मेें 
खनिज मृदा के ऊपर कार््बनिक पदार्थथों का एक मोटा आवरण 
पाया जाता है।
�	इस प्रकार की आग आमतौर पर पूरी तरह से भूमिगत 

रूप मेें फैलती है और यह सतह से कुछ मीटर नीचे तक 
जलती है।

�	यह आग बहुत धीमी गति से फैलती है और अधिकांश 
मामलोों मेें इस तरह की आग का पता लगाना तथा उस 
पर काबू पाना बहुत मुश््ककिल हो जाता है।

�	 ये कई महीनोों तक जलते रह सकते हैैं और मृदा से 
वनस््पति तक के आवरण को नष्ट कर सकते हैैं।

�	कैनोपी या क्राउन फायर: ये तब होता है जब वनाग््ननि पेड़ों की 
ऊपरी आवरण/वितान के माध््यम से फैलती है, जो प्रायः तेज़ 
हवाओं और शुष््क परिस््थथितियोों के कारण भड़कती है। ये 
विशेष रूप से तीव्र और नियंत्रित करने मेें कठिन हो सकती 
हैैं।

�	कंट्रोल््ड डेलीबरेट फायर: कुछ मामलोों मेें, कंट्रोल््ड डेलीबरेट 
फायर, जिसे निर््धधारित वनाग््ननि या झाड़़ियोों की आगजनी के 
रूप मेें भी जाना जाता है, इच््छछित तौर पर या जानबूझकर वन 
प्रबंधन एजेेंसियोों द्वारा ईंधन भार को कम करने, अनियंत्रित 
वनाग््ननि के जोखिम को कम करने और पारिस््थथितिकी तंत्र के 
स््ववास््थ््य को बढ़़ावा देने के लिये लगाई जाती है।
�	जोखिमोों को कम करने और वन पारिस््थथितिकी तंत्र को 

अधिकतम लाभ पहुुँचाने के लिये इन नियंत्रित अग््ननि की 
सावधानीपूर््वक योजना बनाई जाती है तथा विशिष्ट 
परिस््थथितियोों मेें निष््पपादित किया जाता है।
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z	 सरकारी पहल:
�	वनाग््ननि हेतु राष्ट्रीय कार््य योजना, 2018 मेें वन सीमांत 

समुदायोों को सूचित करने, उन््हेें सक्षम करने और सशक्त बनाने 
व राज््य वन विभागोों के साथ सहयोग करने के लिये प्रोत््ससाहित 
कर वनाग््ननि को कम करने के लक्षष्य के साथ शुरू की गई थी।

�	वनाग््ननि रोकथाम और प्रबंधन योजना एकमात्र सरकार 
प्रायोजित कार््यक्रम है जो वनाग््ननि से निपटने मेें राज््योों की 
सहायता के लिये समर््पपित है।

भारत मेें वनाग््ननि कितनी आम है?
z	 वनाग््ननि का मौसम:

�	नवंबर से जून को भारत मेें वनाग््ननि का मौसम माना जाता है, 
जिसमेें प्रत््ययेक वर््ष विशेषकर फरवरी से गर्मी के आते ही 
सैकड़ों-हज़ारोों छोटी और बड़़ी वनाग््ननि की घटना होती है।
�	देश भर मेें आमतौर पर अप्रैल-मई आगजनी के सबसे 

भीषण महीने होते हैैं।
�	भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा अपनी वर््ष 2021 की रिपोर््ट मेें 

प्रकाशित द्वि-वार््षषिक भारत मेें वनोों की स््थथिति रिपोर््ट 
(ISFR) से पता चलता है कि कुल अग््ननि-प्रवण वन क्षेत्र 
वन आवरण का 35.47% है।

z	 क्षेत्र:
�	शुष््क पर््णपाती वनोों मेें भीषण आग लगती है, जबकि सदाबहार, 

अर्दद्ध-सदाबहार और पर््वतीय समशीतोष््ण वनोों मेें आग लगने 
का खतरा अपेक्षाकृत कम होता है।

�	नवंबर से जून की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, 
महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के वन आग के 
प्रति सबसे अधिक सुभेद्य होते हैैं।
�	वर््ष 2021 मेें, वन््यजीव अभयारण््योों सहित उत्तराखंड, 

हिमाचल प्रदेश, नगालैैंड- मणिपुर सीमा, ओडिशा, मध््य 
प्रदेश और गुजरात मेें वनाग््ननि की कई घटनाएँ दर््ज की 
गई।

z	 वर््तमान परिदृश््य (2024):
�	FSI आँकड़ों के अनुसार, वनाग््ननि की सबसे अधिक घटनाएँ 

मिज़ोरम (3,738), मणिपुर (1,702), असम (1,652), 
मेघालय (1,252) और महाराष्ट्र (1,215) मेें हुई हैैं।

�	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के उपग्रह डेटा से जानकारी 
प्राप््त हुई है कि मार््च 2024 की शुरुआत से महाराष्ट्र मेें कोोंकण 
बेल््ट, गिर सोमनाथ एवं पोरबंदर के साथ दक्षिण-तटीय 
गुजरात, दक्षिणी राजस््थथान एवं मध््य प्रदेश, तटीय और 

आंतरिक ओडिशा एवं निकटवर्ती झारखंड आसपास के 
दक्षिण-पश्चिमी ज़िलोों मेें वनाग््ननि बढ़ रही है।

�	दक्षिण भारत मेें, आंध्र प्रदेश, कर््ननाटक एवं तमिलनाडु के 
अधिकांश वन-आच््छछादित क्षेत्ररों मेें पिछले सप््तताह आग लगने 
की घटनाएँ देखी गई हैैं।

वनाग््ननि के कारण क््यया हैैं?
z	 मानवीय लापरवाही: 

�	वनाग््ननि की अधिकांश घटनाएँ मानवीय गतिविधियोों; जैसे- 
फेेंकी गई सिगरेट, कैम््पफायर, मलबा जलाने एवं इसी तरह 
की अन््य प्रक्रियाओं के कारण होती है।

�	बढ़ते शहरीकरण एवं वन क्षेत्ररों मेें  मानवीय गतिविधियोों  के 
कारण आकस््ममिक वनाग््ननि का खतरा भी बढ़ गया है।
�	आमतौर पर, शिकारी तथा अवैध तस््कर या तो वन 

अधिकारियोों का ध््ययान भटकाने के लिये अथवा अपने 
अपराधोों के सबूत मिटाने के लिये भी आग लगाते हैैं।

z	 मौसम की स््थथितियाँ: 
�	दक्षिणी भारत मेें विशेष रूप से गर्मी के मौसम के शुरुआती 

चरण के दौरान अनुभव की जाने वाली असाधारण गर््म तथा 
शुष््क मौसम स््थथितियाँ वनाग््ननि के लिये अनुकूल वातावरण 
तैयार करती हैैं।

�	उच्च तापमान, कम आर्दद्रता एवं शांत हवाओं से आग लगने के 
साथ इसके तेज़ी से फैलने की संभावना बढ़ जाती है।

z	 शुष््कता: 
�	दक्षिणी भारत मेें सामान््य से अधिक तापमान, स््वच््छ आसमान 

एवं वर््षषा की कमी के कारण शुष््कता मेें वृद्धि हुई है।
�	सूखी वनस््पतियाँ दहन के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैैं 

और जिससे आग के तेज़ी से फैलने की संभावना बढ़ जाती 
है।

z	 शुष््क बायोमास की प्रारंभिक उपलब््धता: 
�	गर्मी के मौसम से पहले के महीनोों मेें अनुभव किये गए 

सामान््य से अधिक तापमान के परिणामस््वरूप जंगलोों मेें शुष््क 
बायोमास की शीघ्र उपलब््धता हुई है।

�	इन सूखी वनस््पतियोों मेें, जिसमेें चीड़ की पत्तियाँ भी शामिल 
हैैं, विशेष रूप से आग लगने और फैलने का खतरा होता है।
�	चीड़ की पत्तियोों की उच्च ज्वलनशीलता वनाग््ननि की 

संभावना को बढ़़ाती है और उनकी तीव्रता को भी अधिक 
बढ़़ाती है।
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वनाग््ननि को कम करने के लिये क््यया किया जा सकता 
है?
z	 जन जागरूकता एवं शिक्षा: 

�	वनाग््ननि के कारणोों एवं परिणामोों के बारे मेें जनता को शिक्षित 
करने के साथ-साथ जंगलोों मेें ज़िम््ममेदारीपूर््ण व््यवहार को 
बढ़़ावा देने से मानव-जनित आग की घटनाओं को कम करने 
मेें मदद मिल सकती है।

�	अग््ननि सुरक्षा, सिगरेट के उचित निपटान और कैम््पफायर को 
बिना निगरानी के छोड़ने के खतरोों पर अभियान जागरूकता 
बढ़़ा सकते हैैं और साथ ही ज़िम््ममेदारीपूर््ण व््यवहार को 
प्रोत््ससाहित कर सकते हैैं।

z	 विनियमोों का कड़़ाई से प्रवर््तन: 
�	वनाग््ननि की रोकथाम स ेसबंधंित काननूोों एवं विनियमोों को लागू 

करन ेसे, जसेै कि मलब ेको जलान ेपर प्रतिबधं तथा शषु््क 

अवधि के दौरान कैम््प फायर पर प्रतिबध, आकस््ममिक आग के 
जोखिम को कम करन ेमेें सहायता प्राप््त हो सकती है।
�	गैर-उत्तरदायीपूर््ण व््यवहार की रोकथाम करने हेतु अग््ननि 

सुरक्षा नियमोों का उल्लंघन करने की दशा मेें दंड के 
प्रावधान का सख््तती से कार््ययान््वन किया जाना चाहिये।

z	 अग््ननिरोधक एवं ईंधन प्रबंधन:
�	अतिरिक्त वनस््पति का नाश करने के लिये नियंत्रित तरीके से 

दहन करने और अग््ननिरोधक/फायरब्रेक बनाने से अन््य 
उपयोगी वनस््पति के दहन की रोकथाम हेतु अवरोध उत््पन्न 
होता है और ईंधन भार कम होता है जिससे अग््ननि के संचरण 
को कम करने मेें मदद मिल सकती है।
�	उचित ईंधन प्रबंधन प्रथाएँ, जैसे घनी वनस््पतियोों का 

विरलन करना और निर्जीव काष्ठ को साफ करना, वनोों 
की अग््ननि के प्रति संवेदनशीलता को कम सकता है।
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z	 त््वरित जाँच प्रणाली:
�	अनुवीक्षण कैमरे, उपग्रह निगरानी और लुकआउट टावरोों जैसे 

त््वरित जाँच प्रणालियोों के कार््ययान््वन से अग््ननि का शुरुआती 
चरण मेें ही पता लगाने मेें मदद मिल सकती है जिससे उसका 
शमन करना आसान हो जाता है।
�	अग््ननि का त््वरित रूप से पता लगाने से इसकी व््ययापकता 

और प्रभाव को कम करते हुए त््वरित कार््रवाई करने मेें 
सहायता मिलती है।

निष््कर््ष
z	 मानवीय गतिविधियोों, मौसम की स््थथिति और शुष््कता जैसे 

प्राकृतिक कारकोों तथा ड्राय बायोमास की प्रारंभिक उपलब््धता के 
संयोजन ने इस वर््ष 2024 मेें दक्षिणी भारत मेें वनाग््ननि के जोखिम 
एवं घटनाओं को बढ़़ाने मेें योगदान दिया है।

z	 शमन रणनीतियोों को कार््ययान््ववित करने और अग््ननि सुरक्षा तथा 
अनुकूलन की संस््ककृति को बढ़़ावा देकर संबद्ध समुदाय वनाग््ननि 
के जोखिम एवं प्रभाव को कम करने के लिये मिलकर कार््य कर 
सकते हैैं।

विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर््ट 2023
चर््चचा मेें क््योों?

स््वविस संगठन IQAir द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर््ट, 2023 
जारी की गई, जिसके अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित देश 
है।
रिपोर््ट से संबंधित प्रमुख बिंदु क््यया हैैं?
z	 वायु गुणवत्ता मेें भारत की रैैंकिंग:

�	54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत वार््षषिक PM2.5 
सांद्रता के साथ विश्व के सबसे प्रदूषित देशोों मेें भारत का स््थथान 
तीसरा है।
�	रिपोर््ट के अनुसार, बांग््ललादेश और पाकिस््ततान मेें प्रदूषण 

का स््तर भारत से आधिक दर््ज किया गया तथा उन््हेें 
क्रमशः सबसे अधिक एवं दूसरे सबसे प्रदूषित देश के 
रूप मेें नामित किया गया।

�	विश्व के शीर््ष 10 सबसे प्रदूषित शहरोों मेें से 9 भारत के 
हैैं।

�	भारत की वायु गुणवत्ता विगत वर््ष की तुलना मेें और खराब 
हो गई है तथा दिल्ली निरंतर चौथी बार विश्व की सबसे 
प्रदूषित राजधानी के रूप मेें नामित की गई।

�	बिहार का बेगुसराय विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र 
रहा जहाँ औसत PM2.5 सांद्रता 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन 
मीटर है।

�	स््ववास््थ््य पर प्रभाव और WHO दिशा-निर्देश:
�	लगभग 136 मिलियन भारतीय (भारत की कुल आबादी 

का 96%) विश्व स््ववास््थ््य संगठन के 5 माइक्रोग्राम प्रति 
घन मीटर के अनुशंसित स््तर से अधिक PM2.5 सांद्रता 
(सात गुना) मेें जीवन यापन करते हैैं।

�	66% से अधिक भारतीय शहरोों मेें वार््षषिक औसत 35 
माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (µg/m3) से अधिक दर््ज की 
गई है।
�	PM2.5 प्रदूषण प्रमुख रूप से जीवाश््म ईंधन के उपयोग 

से बढ़ता है जिसके परिणामस््वरूप मनुष््योों को स््ववास््थ््य 
संबंधी गंभीर प्रभावोों के साथ दिल के दौरे, स्ट्रोक और 
ऑक््ससीडेटिव तनाव जैसी समस््ययाओं का सामना करना 
पड़ता है।

z	 वैश्विक वायु गुणवत्ता: 
�	WHO की वार््षषिक PM2.5 गाइडलाइन (वार््षषिक औसत 

5 µg/m3 या उससे कम) को पूरा करने वाले सात देशोों मेें 
ऑस्ट्रेलिया, एस््टटोनिया, फिनलैैंड, ग्रेनाडा, आइसलैैंड, 
मॉरीशस और न््ययूज़ीलैैंड शामिल हैैं।

�	रिपोर््ट मेें कहा गया है कि अफ्रीका सबसे कम प्रतिनिधित््व 
वाला महाद्वीप बना हुआ है, इसकी एक तिहाई आबादी के 
पास वायु गुणवत्ता डेटा तक पहुुँच नहीीं है।

�	चीन और चिली सहित कुछ देशोों ने PM2.5 प्रदूषण स््तर मेें 
कमी दर््ज की है, जो वायु प्रदूषण से निपटने मेें प्रगति का 
संकेत देता है।

�	प्रदूषण अपने स्रोत तक ही सीमित नहीीं रहता है, प्रचलित 
हवाएँ इसे विभिन्न क्षेत्ररों मेें वितरित करती हैैं, जिससे वायु 
गुणवत्ता के मुद्ददों के समाधान मेें अंतर््रराष्ट्रीय सहयोग की 
आवश््यकता पर बल मिलता है।

�	वायु प्रदूषण का वैश्विक प्रभाव:
�	वायु प्रदूषण के कारण विश्व भर मेें प्रतिवर््ष लगभग समय 

से पहले सात मिलियन मौतेें होती हैैं। यह विश्व भर मेें 
हर नौ मौतोों मेें से लगभग एक मेें योगदान देता है।

�	PM2.5 के संपर््क मेें आने से अस््थमा, कैैंसर, स्ट्रोक 
और मानसिक स््ववास््थ््य संबंधी जटिलताएँ जैसी स््ववास््थ््य 
समस््ययाएँ पैदा होती हैैं।

�	सूक्षष्म कणोों के ऊँचे स््तर के संपर््क मेें आने से बच्चचों मेें 
संज्ञानात््मक विकास क्षीण हो सकता है, मानसिक 
स््ववास््थ््य संबंधी समस््ययाएँ हो सकती हैैं और मधुमेह 
सहित मौजूदा बीमारियाँ जटिल हो सकती हैैं।
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WHO के वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देश क््यया हैैं?
z	 प्रदूषकोों से आच््छछादित:

�	विश्व स््ववास््थ््य संगठन सार््वजनिक स््ववास््थ््य को वायु प्रदूषण 
के मौजूदा खतरे से बचाने के लिये नियमित रूप से अपने 
साक्षष्य-आधारित वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देशोों को अद्यतन करता 
है। सबसे हालिया अपडेट वर््ष 2021 मेें हुआ, जिसमेें मूल रूप 

से वर््ष 2005 मेें प्रकाशित दिशा-निर्देशोों को संशोधित किया 
गया।

�	दिशा-निर्देश PM2.5, PM10, ओज़ोन (O3), नाइट्रोजन 
डाइऑक््ससाइड (NO2), सल््फर डाइऑक््ससाइड (SO2) 
और कार््बन मोनोऑक््ससाइड (CO) सहित पार््टटिकुलेट मैटर 
(PM) तथा गैसीय प्रदूषक दोनोों को कवर करते हैैं।

पार््टटिकुलेट मैटर (PM)
z	 पार््टटिकुलेट मैटर या PM, हवा मेें निलंबित बेहद छोटे कणोों और तरल बूंदोों के एक जटिल मिश्रण को संदर््भभित करता है। ये कण कई आकारोों 

मेें आते हैैं और सैकड़ों विभिन्न यौगिकोों से बने हो सकते हैैं।
�	PM 10 (मोटे कण) - 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व््ययास वाले कण।
�	PM 2.5 (सूक्षष्म कण) - 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व््ययास वाले कण।
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वायु प्रदूषण
z	 यह रसायनोों, भौतिक अथवा जैविक कारकोों द्वारा पर््ययावरण का 

प्रदूषण है। स्रोतोों मेें घरेलू उपकरण, वाहन, औद्योगिक सुविधाएँ 
तथा वनाग््ननि शामिल हैैं।
�	प्रमुख प्रदूषकोों मेें पार््टटिकुलेट मैटर(PM), कार््बन 

मोनोऑक््ससाइड, ओज़ोन, नाइट्रोजन डाइऑक््ससाइड एवं सल््फर 
डाइऑक््ससाइड शामिल हैैं, जो श्वसन संबंधी बीमारियोों तथा 
उच्च मृत््ययु दर का कारण बनते हैैं।

z	 WHO के आँकड़ों से पता चलता है कि वैश्विक आबादी का 
99% हिस््ससा दिशा-निर्देश सीमा से अधिक हवा मेें साँस लेता है, 
जिसमेें निम््न एवं मध््यम आय वाले देश सबसे अधिक पीड़़ित हैैं।

z	 वायु की गुणवत्ता पृथ््ववी की जलवायु एवं पारिस््थथितिक तंत्र से 
निकटता से जुड़़ी हुई है और साथ ही वायु प्रदूषण को कम करने 
की नीतियाँ जलवायु एवं स््ववास््थ््य दोनोों के लिये एक समान लाभ 
प्रदान करती हैैं।

z	 भारत के सभी 1.4 अरब लोग (देश की 100%) आबादी 
PM2.5 के अस््ववास््थ््यकर स््तर के संपर््क मेें हैैं।
�	प्रदूषण के स््ववास््थ््य प्रभाव भी अर््थव््यवस््थथा के लिये भारी 

लागत का प्रतिनिधित््व करते हैैं। समय से पहले होने वाली 
मौतोों और वायु प्रदूषण के कारण होने वाली रुग््णता से उत््पन्न 
उत््पपादन मेें 36.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर््थथिक हानि 
हुई, जो भारत के सकल घरेलू उत््पपाद का 1.36% था।

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये क््यया पहल की 
गई है?
z	 राष्ट्रीय स््वच््छ वायु कार््यक्रम
z	 भारत स््टटेज उत््सर््जन मानक
z	 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
z	 वायु गुणवत्ता और मौसम पूर््ववानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली पोर््टल
z	 वायु गुणवत्ता सूचकांक
z	 ग्रेडेड रिस््पपाांस एक््शन प््ललान
z	 राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार््यक्रम
z	 वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
z	 टर्बो हैप््पपी सीडर मशीन

आगे की राह 
z	 विनियामक सुदृढ़़ीकरण: कठोर वायु गुणवत्ता मानकोों और 

उत््सर््जन सीमाओं को लागू करने तथा साथ ही अनुपालन न करने 
पर भारी दंड का प्रावधान करने की आवश््यकता है।

z	 स््वच््छ ऊर््जजा की ओर परिवर््तन: नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोतोों को 
अपनाने मेें तेज़ी लाने, जीवाश््म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से 
समाप््त करने और इलेक्ट्रिक वाहनोों जैसे टिकाऊ परिवहन 
विकल््पोों मेें निवेश करने की आवश््यकता है।
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z	 औद्योगिक सुधार: उद्योगोों मेें स््वच््छ प्रौद्योगिकियोों को अनिवार््य 
करने, अपशिष्ट न््ययूनीकरण को बढ़़ावा देने और प्रदूषण नियंत्रण 
उपकरणोों के लिये प्रोत््ससाहन प्रदान करने की आवश््यकता है।

z	 सार््वजनिक जागरूकता और अनुसंधान: जागरूकता अभियान 
चलाने, निर््णय लेने मेें जनता को शामिल करने, नवीन प्रदूषण 
नियंत्रण प्रौद्योगिकियोों के लिये अनुसंधान मेें निवेश करने और 
सार््वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़़ावा देने की आवश््यकता है।

z	 वैश्विक सहयोग और समर््थन: सीमा पार प्रदूषण को नियंत्रित 
करने के लिये अंतर््रराष्ट्रीय स््तर पर सहयोग करने, तकनीकी 
सहायता और वित्त पोषण के साथ विकासशील देशोों का समर््थन 
करने एवं सामूहिक ज़िम््ममेदारी के रूप मेें वायु गुणवत्ता प्रबंधन को 
प्राथमिकता देने की आवश््यकता है।

वैश्विक जलवायु स््थथिति, 2023: WMO
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने वैश्विक 

जलवायु स््थथिति, 2023 रिपोर््ट जारी की है जिसमेें वर््ष 2023 मेें विश्व 
भर मेें महासागरीय ऊष््ममा अपने रिकॉर््ड स््तर पर रही।
z	 इसके अतिरिक्त, मौसमी एवं जलवायवीय खतरोों के कारण वर््ष 

2023 मेें खाद्य सुरक्षा, जनसंख््यया विस््थथापन और कमज़ोर आबादी 
पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएँ भी बढ़ गई हैैं।

रिपोर््ट के प्रमुख बिंदु क््यया हैैं?
z	 महासागरीय ऊष््ममा का रिकॉर््ड स््तर: 

�	वर््ष 2023 मेें विश्व भर मेें महासागरीय ऊष््ममा अपने रिकॉर््ड 
स््तर पर रही, जो अब तक दर््ज की गई महासागरीय ऊष््ममा का 
उच्चतम स््तर है।

�	महासागरीय ऊष््ममा मेें इस वृद्धि मेें ग्रीनहाउस गैस (GHG) 
उत््सर््जन और भूमि उपयोग मेें परिवर््तन जैसे मानवजनित 
जलवायु कारकोों की प्रमुख भूमिका रही।

z	 उत्तरी अटलांटिक मेें विरोधाभासी ताप और शीतलन पैटर््न:
�	हालाँकि विश्व के अधिकांश महासागरोों पर वार््मििंग मेें वृद्धि के 

प्रभाव देखे जा सकते हैैं, किंतु अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र, जैसे कि 
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उपध्रुवीय उत्तरी अटलांटिक महासागर मेें शीतलन का अनुभव 
कर रहे हैैं।

�	यह शीतलन महासागरीय धाराओं की प्रणाली अटलांटिक 
मेरिडियनल ओवरटर््नििंग सर््ककुलेशन की मंदी से जुड़़ा है।

�	AMOC समुद्री धाराओं की एक प्रणाली है जो अटलांटिक 

महासागर के भीतर पानी का संचार करती है, जिससे गर््म पानी 
उत्तर और ठंडा पानी दक्षिण मेें आता है।

�	जबकि विश्व के अधिकांश महासागर तापमान मेें वृद्धि का 
अनुभव कर रहे हैैं, अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र, जैसे कि उपध्रुवीय 
उत्तरी अटलांटिक महासागर, शीतलन का अनुभव कर रहे हैैं।

z	 विश्व के समुद्र का औसत सतह तापमान:
�	वैश्विक औसत समुद्र-सतह तापमान 2023 मेें रिकॉर््ड ऊँचाई 

पर था, कई महीनोों मेें पिछले रिकॉर््ड महत्तत्वपूर््ण अंतर से टूट 
गए।

�	पूर्वी उत्तरी अटलांटिक, मैक््ससिको की खाड़़ी, कैरेबियन, उत्तरी 
प्रशांत और दक्षिणी महासागर के बड़़े क्षेत्ररों सहित विभिन्न 
क्षेत्ररों मेें असाधारण गर्मी देखी गई।

z	 समुद्री हीटवेव और महासागरीय अम््ललीकरण:
�	वैश्विक महासागर मेें वर््ष 2016 मेें 23% के पिछले रिकॉर््ड 

से कहीीं अधिक 32% की औसत दैनिक समुद्री हीटवेव 
कवरेज का अनुभव हुआ।

�	वर््ष 2023 के अंत मेें, 20° दक्षिण और 20° उत्तर के बीच 
अधिकांश वैश्विक महासागर नवंबर की शुरुआत से हीटवेव 
की स््थथिति मेें था।
�	वर््ष 2023 के अंत मेें उत्तरी अटलांटिक मेें गंभीर और 

अत््यधिक समुद्री गर्मी की एक विस््ततृत शृृंखला देखी गई, 
जिसमेें तापमान औसत से 3 डिग्री सेल््ससियस अधिक था।

�	इन ताप तरंगोों का समुद्री पारिस््थथितिक तंत्र और प्रवाल भित्तियोों 
पर नकारात््मक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, महासागरोों 
द्वारा कार््बन डाइऑक््ससाइड के अवशोषण के कारण महासागरीय 
अम््ललीकरण मेें वृद्धि हुई है।

z	 वैश्विक माध््य सतह के निकट तापमान: 
�	वर््ष 2023 मेें वैश्विक औसत सतह के निकट तापमान 1.45 

± 0.12 डिग्री सेल््ससियस पूर््व-औद्योगिक 1850-1900 औसत 
से अधिक था, जिससे यह रिकॉर््ड पर सबसे गर््म वर््ष बन गया।

�	वैश्विक तापमान मेें दीर््घकालिक वृद्धि वायुमंडल मेें ग्रीनहाउस 
गैसोों की उच्च मात्रा से जुड़़ी हुई है। जून से दिसंबर तक हर 
महीना रिकॉर््ड गर्मी वाला रहा।

z	 ग््ललेशियल रिट्रीट एवं अंटार््कटिक सागर बर््फ हानि मेें तीव्रता: 
�	पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और यूरोप दोनोों मेें अत््यधिक बर््फ 

के पिघलने के कारण दुनिया भर के ग््ललेशियरोों ने रिकॉर््ड पर 
बर््फ की सबसे बड़़ी क्षति का अनुभव किया।

�	अंटार््कटिक समुद्री बर््फ का विस््ततार उपग्रह युग के लिये एक 
पूर््ण रिकॉर््ड निचले स््तर पर पहुुँच गया और आर््कटिक समुद्री 
बर््फ का विस््ततार सामान््य से काफी नीचे रहा।

z	 चरम मौसमीय की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता मेें 
वृद्धि: 
�	लू, बाढ़, सूखा, जंगल की आग और उष््णकटिबंधीय चक्रवात 

जैसी चरम मौसमीय घटनाओं का सभी बसे हुए महाद्वीपोों पर 
बड़़ा सामाजिक-आर््थथिक प्रभाव पड़़ा।
�	भूमध््यसागरीय चक्रवात डैनियल से अत््यधिक वर््षषा से 

जुड़़ी बाढ़ ने सितंबर 2023 मेें ग्रीस, बुल््गगारिया, तुर््ककिये 
और लीबिया को प्रभावित किया तथा विशेष रूप से 
लीबिया मेें भारी जानमाल की हानि हुई।
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�	फरवरी और मार््च 2023 मेें उष््णकटिबंधीय चक्रवात 
फ्रेडी दुनिया के सबसे लंबे समय तक रहने वाले 
उष््णकटिबंधीय चक्रवातोों मेें से एक था, जिसका 
मेडागास््कर, मोज़़ाम््बबिक तथा मलावी पर बड़़ा प्रभाव 
पड़़ा।

�	वर््ष 2023 मेें उष््णकटिबंधीय चक्रवात मोचा, बंगाल की 
खाड़़ी मेें अब तक देखे गए सबसे तीव्र चक्रवातोों मेें से 
एक था और इससे श्रीलंका से म््ययााँमार तक तथा भारत 
एवं बांग््ललादेश के माध््यम से उप-क्षेत्र मेें 1.7 मिलियन 
विस््थथापन हुआ व गंभीर खाद्य असुरक्षा बढ़ गई।

z	 नवीकरणीय ऊर््जजा वृद्धि: 
�	वर््ष 2023 मेें नवीकरणीय ऊर््जजा उत््पपादन मेें वृद्धि हुई, 

नवीकरणीय क्षमता मेें पिछले वर््ष की तुलना मेें लगभग 50% 
की वृद्धि हुई।

�	उत््पपादन मेें हुई इस वृद्धि से जलवायु परिवर््तन के प्रभाव को 
कम करने के लिये डीकार्बोनाइजेशन लक्षष्ययों को प्राप््त करने 
और स््वच््छ ऊर््जजा स्रोतोों के उपयोग की संभावना है। 

z	 जलवायु वित्तपोषण चुनौतियाँ:
�	वर््ष 2021/2022 मेें वैश्विक जलवायु-संबंधी वित्त प्रवाह 

लगभग 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहा जो वर््ष 2019/2020 
के स््तर की तुलना मेें लगभग दोगुना है। किंतु रिकॉर््ड किया 
गया जलवायु वित्तपोषण प्रवाह विश्व के सकल घरेलू उत््पपाद 
का मात्र 1% है। 

�	जलवायु वित्तपोषण के संबंध मेें एक बड़़ा अंतराल है। ग््ललोबल 
वार््मििंग को 1.5 डिग्री सेल््ससियस तक सीमित करने के लक्षष्य 
प्राप््तति के लिये वार््षषिक जलवायु वित्त निवेश मेें छह गुना वृद्धि 
करने की आवश््यकता है जिससे वर््ष 2030 तक कुल राशि 
लगभग 9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और वर््ष 2050 तक 10 
ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी।

�	वर््तमान परिदृश््य अनुकूलन वित्त अपर््ययाप््त बना हुआ है। 
यद्यपि वर््ष 2021-22 मंव अनुकूलन वित्त 63 बिलियन 
अमरीकी डालर के साथ अब तक का सर््ववाधिक वित्त रहा 
किंतु वैश्विक अनुकूलन वित्तपोषण अंतराल बढ़ रहा है जो 
विकासशील देशोों मेें वर््ष 2030 तक प्रति वर््ष आवश््यक 
अनुमानित 212 बिलियन अमरीकी डॉलर से काफी कम है।

मौसम और जलवायु संबंधी खतरोों के सामाजिक-
आर््थथिक प्रभाव क््यया रहे?
z	 खाद्य असुरक्षा:

�	बाढ़, सूखा और तूफान जैसी खराब मौसम की घटनाओं के 
कारण फसल तथा पशुधन उत््पपादन प्रभावित हुआ जिससे 
विश्व स््तर पर खाद्य असुरक्षा बढ़ गई।

�	वर््ष 2023 मेें तीव्र खाद्य असुरक्षा, कोविड-19 महामारी से 
पहले प्रभावित 149 मिलियन लोगोों से दोगुनी से भी अधिक 
बढ़कर वर््ष 2023 मेें 333 मिलियन हो गई।

�	कोविड-19 महामारी से पहले, 149 मिलियन लोग अत््यधिक 
खाद्य असुरक्षा से प्रभावित थे जो कि वर््ष 2023 मेें दोगुना से 
भी अधिक बढ़कर 333 मिलियन हो गई।
�	आधुनिक मानव इतिहास मेें यह संकट सबसे गंभीर है जो 

खाद्य उपलब््धता और पहुुँच पर जलवायु संबंधी घटनाओं 
के व््ययापक प्रभाव को दर््शशाता है।

z	 जनसंख््यया विस््थथापन:
�	सीरिया, लेबनान, जॉर््डन, इराक, मिस्र, सोमालिया और 

पाकिस््ततान जैसे क्षेत्ररों मेें विस््थथापन हुआ जहाँ समुदाय पहले से 
ही संघर््ष अथवा पूर््व की जलवायु-संबंधी घटनाओं के कारण 
असुरक्षित थे।

�	ये विस््थथापन मौजूदा संसाधनोों पर दबाव डालते हैैं और 
सामाजिक तनाव को बढ़़ाते हैैं जिससे प्रभावित क्षेत्ररों मेें 
अस््थथिरता की स््थथिति उत््पन्न होती है।
�	अस््थथायी आश्रयोों मेें रहने वाली विस््थथापित आबादी 

विशेष रूप से बीमारी के प्रकोप के प्रति सुभेद्य होती है 
जो पहले से ही जलवायु-संबंधी आपदाओं के प्रभावोों से 
ग्रसित स््ववास््थ््य देखभाल प्रणालियोों पर और दबाव डाल 
सकती है।

z	 आर््थथिक हानि:
�	इन क्षति मेें बुनियादी ढाँचे, कृषि उत््पपादकता और आजीविका 

संबंधी क्षति शामिल है।
�	बाढ़ और तूफान के कारण कृषि क्षेत्ररों का विनाश, साथ ही 

आपूर््तति शृृंखलाओं मेें व््यवधान, आर््थथिक सुधार मेें बाधा डालता 
है और प्रभावित क्षेत्ररों मेें गरीबी को बढ़़ाता है।

z	 असमानता:
�	 जलवायु संबंधी नुकसान और तनावोों के कारण प्रवासन एवं 

विस््थथापन लोगोों की आजीविका को प्रभावित करते हैैं जो 
विभिन्न सतत् विकास लक्षष्ययों को प्रभावित करते हैैं।
�	इनमेें गरीबी (SDG1) और भूख (SDG2), उनके 

जीवन तथा कल््ययाण के लिये सीधा खतरा (SDG 3), 
बढ़ती असमानता की खाई (SDG10), गुणवत्तापूर््ण 
शिक्षा तक सीमित पहुुँच (SDG 4), पानी एवं 
स््वच््छता ( SDG6) साथ ही स््वच््छ ऊर््जजा 
(SDG7)।

�	पहले से मौजूद लैैंगिक और सामाजिक-आर््थथिक 
असमानताओं का मतलब है कि महिलाएँ तथा लड़कियाँ 
सबसे बुरी तरह प्रभावित हैैं, जो SDG5 को प्रभावित 
कर रही है।



83    करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-2 || 2024 www.drishtiias.com/hindi

नोट :

z	 वैश्विक आर््थथिक प्रभाव:
�	जलवायु-संबंधी आपदाओं का सामाजिक-आर््थथिक प्रभाव 

अलग-अलग देशोों और क्षेत्ररों से परे जाकर वैश्विक आर््थथिक 
स््थथिरता को प्रभावित करता है।

�	खाद्य पदार्थथों की बढ़ती कीमतेें, आपूर््तति शृृंखलाओं मेें व््यवधान 
और मानवीय सहायता व््यय मेें वृद्धि से संसाधनोों पर दबाव 
पड़ता है एवं वैश्विक स््तर पर आर््थथिक अनिश्चितता मेें 
योगदान होता है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) क््यया है?
z	 विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological 

Organization- WMO) 192 सदस््य राष्ट््रों और क्षेत्ररों 
की सदस््यता वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है।
�	भारत WMO का सदस््य है।

z	 इसकी उत््पत्ति अंतर््रराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन (IMO) से 
हुई, जिसकी स््थथापना वर््ष 1873 मेें वियना अंतर््रराष्ट्रीय मौसम 
विज्ञान काॅन्ग्रेस के बाद की गई थी।

z	 23 मार््च 1950 को WMO कन््वेेंशन के अनुसमर््थन द्वारा 
स््थथापित, WMO मौसम विज्ञान (मौसम और जलवायु), 
परिचालन जल विज्ञान और संबंधित भू-भौतिकी विज्ञान के लिये 
संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेेंसी बन गई।

z	 WMO का मुख््ययालय जिनेवा, स््वविट््ज़रलैैंड मेें है।

ग््ललोबल मीथेन ट्रैकर 2024
चर््चचा मेें क््योों?

अंतर््रराष्ट्रीय ऊर््जजा एजेेंसी के ग््ललोबल मीथेन ट्रैकर 2024 के अनुसार 
वर््ष 2023 मेें ईंधन के उपयोग से मीथेन उत््सर््जन अपने उच्चतम रिकॉर््ड 
स््तर पर रहा जो वर््ष 2022 की तुलना मेें मामूली वृद्धि दर््शशाता है।
ग््ललोबल मीथेन ट्रैकर 2024 से संबंधित प्रमुख बिंदु क््यया 
हैैं?
z	 मीथेन उत््सर््जन अवलोकन: वर््ष 2023 मेें जीवाश््म ईंधन से 

उत््सर््जजित मीथेन की मात्र लगभग 120 मिलियन टन (माउंट) थी।
�	बायोएनर्जी (बड़़े पैमाने पर बायोमास उपयोग से) से उत््सर््जजित 

मीथेन 10 माउंट रहा। यह स््तर वर््ष 2019 से निरंतर बना हुआ 
है।

z	 प्रमुख मीथेन उत््सर््जन घटनाओं मेें वृद्धि: प्रमुख मीथेन उत््सर््जन 
घटनाओं मेें वर््ष 2022 की तुलना मेें वर््ष 2023 मेें 50% से अधिक 
की वृद्धि हुई।
�	इन घटनाओं मेें विश्व स््तर पर जीवाश््म ईंधन रिसाव से हुआ 

5 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक मीथेन उत््सर््जन शामिल है।

�	एक प्रमुख घटना कज़़ाखस््ततान मेें घटित हुई जहाँ एक बड़े कुँए 
मेें हुए विस््फफोट से होने वाला रिसाव 200 दिनोों तक जारी रहा।

z	 शीर््ष उत््सर््जक देश: जीवाश््म ईंधन से होने वाले मीथेन उत््सर््जन 
मेें लगभग 70% योगदान शीर््ष 10 उत््सर््जक देशोों का होता है।
�	संयुक्त राज््य अमेरिका तेल और गैस परिचालन से मीथेन का 

सबसे बड़़ा उत््सर््जक है जिसके बाद रूस का स््थथान है।
�	कोयला क्षेत्र मेें सबसे अधिक मीथेन उत््सर््जन चीन का है।

z	 मीथेन उत््सर््जन मेें कटौती का महत्तत्व: ग््ललोबल वार््मििंग को 1.5 
डिग्री सेल््ससियस तक सीमित करने के लिये वर््ष 2030 तक 
जीवाश््म ईंधन से होने वाले मीथेन उत््सर््जन मेें 75% की कटौती 
करना महत्तत्वपूर््ण है।
�	 IEA का अनुमान है कि इस लक्षष्य के लिये लगभग 170 

बिलियन अमेरिकी डॉलर खर््च करने की आवश््यकता होगी। 
यह वर््ष 2023 मेें जीवाश््म ईंधन उद्योग द्वारा उत््पन्न आय का 
5% से भी कम है।  

�	वर््ष 2023 मेें जीवाश््म ईंधन से लगभग 40% उत््सर््जन को 
बिना किसी शुद्ध लागत के टाला जा सकता था।

मीथेन क््यया है?
z	 परिचय: मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार््बन है, जिसमेें एक कार््बन 

परमाणु और चार हाइड्रोजन परमाणु (CH4) होते हैैं।
�	यह प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है, जिसमेें प्रमुख 

विशेषताएँ हैैं:

�	गंधहीन, रंगहीन और स््ववादहीन गैस।
�	हवा से भी हल््ककी गैस।
�	पूर््ण दहन मेें नीली लौ के साथ जलता है, जिससे 

ऑक््ससीजन की उपस््थथिति मेें कार््बन डाइऑक््ससाइड 
(CO2) और जल (H2O) मुक्त होता है।

z	 ग््ललोबल वार््मििंग मेें योगदान: कार््बन डाइऑक््ससाइड (CO2) 
के बाद मीथेन दूसरी सबसे महत्तत्वपूर््ण ग्रीनहाउस गैस है।
�	इसकी 20 वर्षीय ग््ललोबल वार््मििंग क्षमता (GWP) 84 है, 

जो दर््शशाता है कि यह 20 वर््ष की अवधि मेें CO2 की तुलना 
मेें प्रति द्रव््यमान इकाई 84 गुना अधिक गर्मी को अवशोषित 
करता है, जिससे यह एक प्रबल GHG बन जाता है।
�	अपनी क्षमता के बावजूद, मीथेन का वायुमंडलीय 

जीवनकाल CO2 की तुलना मेें कम होता है, इसे 
अल््पकालिक GHG के रूप मेें वर्गीकृत किया जाता 
है।

�	ग््ललोबल वार््मििंग मेें इसका बहुत बड़ा योगदान है, जो पूर््व-
औद्योगिक युग के बाद से वैश्विक तापमान मेें लगभग 30% 
वृद्धि के लिये ज़िम््ममेदार है। 
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�	मीथेन ज़मीनी स््तर पर ओज़ोन के निर््ममाण मेें भी योगदान देता 
है।

z	 मीथेन उत््सर््जन के प्रमुख स्रोत:
�	प्राकृतिक स्रोत:

�	कार््बनिक पदार्थथों के अवायवीय अपघटन के कारण 
प्राकृतिक और मानव निर््ममित दोनोों प्रकार की आर्दद्रभूमियाँ 
मीथेन उत््सर््जन के महत्तत्वपूर््ण स्रोत हैैं।

�	कृषि गतिविधियाँ:
�	बाढ़ वाले धान के खेतोों मेें अवायवीय स््थथितियोों के कारण 

बढ़ते धान के खेतोों मेें मीथेन गैस का उत््सर््जन होता है।
�	मवेशियोों और अन््य पशुओं के मल का आंत्र किण््वन 

होता है, जिससे उपोत््पपाद के रूप मेें मीथेन का उत््पपादन 
होता है।

�	दहन और औद्योगिक प्रक्रियाएँ:
�	तेल और प्राकृतिक गैस सहित जीवाश््म ईंधन के दहन से 

मीथेन का उत््सर््जन होता है।
�	लकड़़ी और कृषि अवशेष जैसे बायोमास के दहन से भी 

मीथेन स््तर मेें योगदान होता है।
�	लैैंडफिल और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र जैसी 

औद्योगिक गतिविधियाँ अवायवीय वातावरण मेें जैविक 
अपशिष्ट अपघटन के दौरान मीथेन उत््पन्न करती हैैं।

�	उर््वरक कारखाने और अन््य औद्योगिक प्रक्रियाएँ भी 
उत््पपादन तथा परिवहन के दौरान मीथेन उत््सर््जजित कर 
सकती हैैं।

z	 मीथेन उत््सर््जन से निपटने की पहल:
�	भारत:

�	 हरित धारा
�	बीएस VI उत््सर््जन मानदंड
�	जलवायु परिवर््तन पर राष्ट्रीय कार््य योजना

�	वैश्विक:
�	मीथेन अलर््ट और रिस््पपाांस सिस््टम
�	वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा
�	वैश्विक मीथेन पहल 
�	मीथेनSAT

वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा क््यया है?
z	 परिचय:

�	मीथेन उत््सर््जन मेें कमी हेतु कार््रवाई को उत्प्रेरित करने के 
लिये नवंबर 2021 मेें COP (पार््टटियोों का सम््ममेलन) 26 मेें 
वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा शुरू की गई थी। इसका नेतृत््व संयुक्त 
राज््य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने किया था। इसमेें 111 देश 

प्रतिभागी हैैं जो मानव-जनित वैश्विक मीथेन उत््सर््जन के 
45% हिस््ससे के लिये ज़िम््ममेदार हैैं।
�	 इसका अधिकांश उत््सर््जन कृषि क्षेत्र मेें देखा जा सकता 

है।
�	इस प्रतिज्ञा मेें शामिल होकर देश वर््ष 2030 तक वर््ष 

2020 के स््तर से कम-से-कम 30% मीथेन उत््सर््जन को 
सामूहिक रूप से कम करने के लिये मिलकर काम करने 
के लिये प्रतिबद्ध हैैं।

z	 इस निर््णय के मुख््य कारणोों मेें शामिल हैैं:
�	भारत का तर््क है कि जलवायु परिवर््तन मेें प्राथमिक 

योगदानकर्त्ता CO2 है, जिसका जीवनकाल 100-1000 वर््ष 
है।
�	इसने मीथेन कटौती पर ध््ययान केेंद्रित किया है, जिसका 

जीवनकाल केवल 12 वर््ष है, इस प्रकार CO2 क्षरण 
के बाद परिवर््ततित हो जाती है।

�	भारत मेें मीथेन उत््सर््जन मुख््य रूप से आंत्र किण््वन और धान 
की खेती जैसी कृषि गतिविधियोों से होता है, जो छोटे, सीमांत 
तथा मध््यम किसानोों को प्रभावित करता है जिनकी आजीविका 
प्रतिज्ञा से खतरे मेें पड़ जाएगी।
�	यह विकसित देशोों मेें प्रचलित औद्योगिक कृषि से भिन्न 

है।
�	इसके अलावा चावल उत््पपादक और निर््ययातक के रूप मेें 

भारत की महत्तत्वपूर््ण भूमिका को देखते हुए, प्रतिज्ञा पर 
हस््तताक्षर करने से व््ययापार तथा आर््थथिक संभावनाएँ 
प्रभावित हो सकती हैैं।

�	भारत दुनिया की सबसे बड़़ी पशुधन आबादी का घर है, जो 
कई लोगोों की आजीविका का समर््थन करता है।
�	हालाँकि कृषि उप-उत््पपादोों और अपरंपरागत आहार 

सामग्री से भरपूर उनके आहार के कारण वैश्विक आंत्र 
(enteric) मीथेन मेें भारतीय पशुधन का योगदान 
न््ययूनतम है।

अंतर््रराष्ट्रीय ऊर््जजा एजेेंसी क््यया है? 
z	 अंतर््रराष्ट्रीय ऊर््जजा एजेेंसी एक स््ववायत्त अंतर-सरकारी संगठन है 

जिसकी स््थथापना वर््ष 1974 मेें पेरिस, फ््रााँस मेें की गई थी।
z	 IEA मुख््य रूप से अपनी ऊर््जजा नीतियोों पर ध््ययान केेंद्रित करता 

है जिसमेें आर््थथिक विकास, ऊर््जजा सुरक्षा और पर््ययावरण संरक्षण 
शामिल है। इन नीतियोों को IEA के 3 E के रूप मेें भी जाना 
जाता है।
�	भारत मार््च 2017 मेें IEA का सहयोगी सदस््य बना।
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आगे की राह
z	 उन्नत कृषि पद्धतियाँ: सटीक खेती, संरक्षित जुताई और एकीकृत 

फसल-पशुधन प्रणाली जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियोों को प्रोत््ससाहित 
करने तथा अपनाने से कृषि गतिविधियोों से मीथेन उत््सर््जन को कम 
करने मेें मदद मिल सकती है।

z	 मीथेन-कैप््चरिंग तकनीकेें: पशुधन संचालन और लैैंडफिल मेें 
मीथेन कैप््चर प्रौद्योगिकियोों को लागू करने से वायुमंडल मेें जारी 
होने से पहले मीथेन को कैप््चर किया जा सकता है, इसे उपयोगी 
ऊर््जजा या अन््य उत््पपादोों मेें परिवर््ततित किया जा सकता है।

z	 चावल की खेती की तकनीकेें: पहले उल्लिखित चावल गहनता 
प्रणाली और चावल का प्रत््यक्ष बीजारोपण जैसी प्रथाओं को 
बढ़़ावा देने से चावल के खेतोों से मीथेन उत््सर््जन मेें काफी कमी 
आ सकती है।

z	 बायोगैस उत््पपादन: जैविक कचरे से बायोगैस के उत््पपादन और 
उपयोग को प्रोत््ससाहित करने से अपशिष्ट अपघटन से मीथेन 
उत््सर््जन को कम करते हुए एक नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोत प्रदान 
किया जा सकता है।

ग््ललोबल ई-वेस््ट मॉनिटर 2024
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस््थथान 
(UNITAR) ने ग््ललोबल ई-कचरा मॉनिटर 2024 जारी किया है, 
जिसमेें कहा गया है कि दुनिया मेें इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत््पपादन 
दस््ततावेज़ित ई-कचरा रीसाइक््लििंग की तुलना मेें पाँच गुना तेज़ी से बढ़ 
रहा है।
नोट:
z	 UNITAR संयुक्त राष्ट्र की एक प्रशिक्षण शाखा है जो 

सरकारोों, संगठनोों एवं व््यक्तियोों को वैश्विक चुनौतियोों से उबरने 
मेें सहायता करती है।

z	 UNITAR कार््यशालाओं, सेमिनारोों, सम््ममेलनोों, सार््वजनिक 
व््ययाख््ययान तथा ऑनलाइन पाठ्यक्रमोों सहित शिक्षण कार््यक्रम 
एवं समाधान प्रदान करता है। यह संगठनात््मक सलाहकार 
सेवाएँ, सम््ममेलन एवं रिट्रीट सुविधा के साथ-साथ ऑनलाइन 
शिक्षण समाधान भी प्रदान करता है।

ग््ललोबल ई-वेस््ट मॉनिटर 2024 रिपोर््ट की मुख््य 
विशेषताएँ क््यया हैैं?
z	 ई-कचरा सृजन रुझान: 

�	वैश्विक ई-कचरा उत््पपादन मेें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर््ष 
2010 मेें 34 अरब किलोग्राम से बढ़कर वर््ष 2022 मेें 62 
अरब किलोग्राम हो गया है।

�	यह प्रवृत्ति जारी रहने का अनुमान है, जो वर््ष 2030 तक 
82 अरब किलोग्राम तक पहुुँच जाएगी।

�	इस 62 अरब किलोग्राम मेें से केवल 13.8 अरब किलोग्राम 
को 'पर््ययावरण की दृष्टि से उचित तरीके से एकत्र एवं 
पुनर््नवीनीकरण' के रूप मेें प्रलेखित किया गया है।
�	62 अरब किलोग्राम ई-कचरे मेें 31 अरब किलोग्राम 

धातु, 17 अरब किलोग्राम प््ललास््टटिक तथा 14 अरब 
किलोग्राम अन््य सामग्री (खनिज, काँच, मिश्रित सामग्री 
आदि) शामिल हैैं।

z	 ई-अपशिष्ट उत््पपादन के चालक: 
�	ई-अपशिष्ट उत््पपादन मेें वृद्धि के कारकोों मेें तकनीकी प्रगति, 

उच्च खपत दर, सीमित मरम््मत विकल््प, लघु उत््पपाद जीवन 
चक्र, बढ़ता विद्युतीकरण और अपर््ययाप््त ई-अपशिष्ट प्रबंधन 
बुनियादी ढाँचा शामिल हैैं।

z	 अनौपचारिक पुनर््चक्रण क्षेत्र: 
�	अपर््ययाप््त औपचारिक ई-अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढाँचे के 

कारण ई-अपशिष्ट का एक महत्तत्वपूर््ण हिस््ससा (उच्च और 
उच्च-मध््यम आय वाले देशोों के साथ-साथ निम््न तथा निम््न-
मध््यम आय वाले देशोों मेें) अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा नियंत्रित 
किया जाता है।

z	 पर््ययावरण और स््ववास््थ््य पर प्रभाव:
�	अनौपचारिक रीसाइक््लििंग प्रथाओं सहित ई-अपशिष्ट के 

अनुचित प्रबंधन से पारा/मर््करी और ब्रोमिनेटेड फ््ललेम मंदक 
युक्त प््ललास््टटिक जैसे खतरनाक पदार््थ पर््ययावरण मेें निकलते हैैं, 
जिससे पर््ययावरण तथा सार््वजनिक स््ववास््थ््य दोनोों पर सीधा एवं 
गंभीर प्रभाव पड़ता है।
�	ब्रोमिनेटेड फ््ललेम रिटार्डडेंट एक रासायनिक यौगिक है 

जिसमेें ब्रोमीन होता है जिसे आग के प्रज्वलन और प्रसार 
को रोकने या दबाने के लिये सामग्रियोों मेें शामिल किया 
जाता है।

�	वे दहन प्रक्रिया मेें हस््तक्षेप करके, सामग्रियोों की 
ज्वलनशीलता को कम करके और आग की लपटोों के 
फैलने की दर को धीमा करके काम करते हैैं।

�	प्रतिवर््ष भारी मात्रा मेें 58,000 किलोग्राम पारा और ब्रोमिनेटेड 
फ््ललेम मंदक युक्त 45 मिलियन किलोग्राम प््ललास््टटिक पर््ययावरण 
मेें छोड़़ा जाता है।

z	 क्षेत्रीय असमानताएँ:
�	यूरोप मेें ई-अपशिष्ट के प्रलेखित औपचारिक संग्रह और 

पुनर््चक्रण की दर सबसे अधिक (42.8%) है, जबकि 
अफ्रीका कम मात्रा मेें ई-अपशिष्ट उत््पन्न करने के बावजूद 
कम पुनर््चक्रण दर (<1%) से जूझ रहा है।
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�	भारत सहित एशिया, वैश्विक ई-अपशिष्ट का एक महत्तत्वपूर््ण 
हिस््ससा उत््पन्न करता है लेकिन ई-अपशिष्ट प्रबंधन मेें सीमित 
प्रगति हुई है।
�	एशिया के देश दुनिया का लगभग आधा ई-कचरा (30 

अरब किलोग्राम) उत््पन्न करते हैैं, लेकिन उनमेें से 
अपेक्षाकृत कुछ ने कानून बनाया है या स््पष्ट ई-कचरा 
संग्रह लक्षष्य स््थथापित किये हैैं।

z	 प्रति व््यक्ति ई-अपशिष्ट उत््पपादन और पुनर््चक्रण दर: 
�	यूरोप (17.6 किग्रा.), ओशिनिया (16.1 किग्रा.) और 

अमेरिका (14.1 किग्रा.) ने 2022 मेें प्रति व््यक्ति सबसे 
अधिक मात्रा मेें ई-कचरा उत््पन्न किया।
�	उनके पास उच्चतम प्रलेखित प्रति व््यक्ति संग्रह और 

पुनर््चक्रण दर (यूरोप मेें 7.53 किलोग्राम प्रति व््यक्ति, 
ओशिनिया मेें 6.66 किलोग्राम प्रति व््यक्ति तथा अमेरिका 
मेें 4.2 किलोग्राम प्रति व््यक्ति) थी।

�	ऐसा इसलिये था क््योोंकि उनका संग्रह और पुनर््चक्रण 
बुनियादी ढाँचा सबसे उन्नत था।

z	 उपकरणोों द्वारा पुनर््चक्रण दरेें: 
�	तापमान विनिमय उपकरण और स्क्रीन तथा मॉनिटर जैसे भारी 

एवं भारी उपकरणोों के लिये संग्रह व पुनर््चक्रण दरेें सबसे 
अधिक हैैं।

�	इस प्रकार, जबकि खिलौने माइक्रोवेव ओवन, वैक््ययूम क्लीनर 
और ई-सिगरेट दुनिया के ई-कचरे का एक तिहाई (20 
बिलियन किलोग्राम) शामिल हैैं, उनके लिये रीसाइक््लििंग दर 
विश्व स््तर पर बहुत कम 12% है।
�	छोटे आईटी और दूरसंचार उपकरण लैपटॉप, मोबाइल 

फोन, जीपीएस डिवाइस तथा राउटर से 5 अरब 
किलोग्राम ई-कचरा बनता है।

�	लेकिन इसका केवल 22% ही औपचारिक रूप से 
एकत्र और पुनर््नवीनीकरण के रूप मेें प्रलेखित है।

z	 नीति अपनाना: 
�	81 देशोों ने ई-अपशिष्ट नीति, कानून या विनियमन अपनाया 

है।
�	67 देशोों मेें ई-कचरे के लिये विस््ततारित उत््पपादक उत्तरदायित््व 

पर कानूनी प्रावधान हैैं।
�	अन््य 46 मेें ई-कचरा संग्रहण दर लक्षष्य पर प्रावधान हैैं। अंततः 

36 देशोों मेें ई-कचरा पुनर््चक्रण दर लक्षष्य पर प्रावधान हैैं।

ई-अपशिष्ट क््यया है?
z	 इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट) एक सामान््य शब््द है 

जिसका प्रयोग सभी प्रकार के पुराने, खराब हो चुके या बेकार पड़़े 

विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणोों जैसे घरेलू उपकरण, कार््ययालय 
सूचना एवं संचार उपकरण आदि का वर््णन करने के लिये किया 
जाता है।
�	ई-अपशिष्ट मेें सीसा, कैडमियम, पारद और निकल जैसी 

धातुओं सहित कई विषैले रसायन होते हैैं।
z	 वर््तमान मेें वैश्विक स््तर पर भारत ई-अपशिष्ट के सबसे बड़़े 

उत््पपादकोों मेें केवल चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स््थथान पर 
है।
�	भारत मेें ई-अपशिष्ट की मात्रा मेें वर््ष 2021-22 मेें 1.6 

मिलियन टन की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
�	भारत के 65 शहर कुल उत््पन्न ई-अपशिष्ट का 60% से 

अधिक उत््पन्न करते हैैं, जबकि 10 राज््य कुल ई-अपशिष्ट 
का 70% उत््पन्न करते हैैं।

भारत मेें ई-अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध मेें क््यया प्रावधान 
हैैं?
z	 वर््ष 2011 मेें, पर््ययावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 द्वारा शासित 

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हैैंडलिंग) विनियम 2010 से संबंधित 
एक महत्तत्वपूर््ण नोटिस जारी किया गया था।
�	विस््ततारित उत््पपादक उत्तरदायित््व इसकी मुख््य विशेषता थी।

z	 ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 को नियम के दायरे मेें 
शामिल 21 से अधिक उत््पपादोों (अनुसूची-I) के साथ पेश किया 
गया था।
�	इसमेें कॉम््पपैक््ट फ््ललोरोसेेंट लैैंप (CFL) और अन््य पारा युक्त 

लैैंप, साथ ही ऐसे अन््य उपकरण शामिल थे।
z	 भारत सरकार ने ई-अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने 

और दृश््यता बढ़़ाने के प्रमुख उद्देश््य के साथ ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) 
नियम, 2022 अधिसूचित किया।
�	यह विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणोों के निर््ममाण मेें खतरनाक 

पदार्थथों (जैसे- सीसा, पारा/पारद व कैडमियम) के उपयोग 
को भी प्रतिबंधित करता है जो मानव स््ववास््थ््य एवं पर््ययावरण 
पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैैं।

z	 एक अतिरिक्त आर््थथिक साधन के रूप मेें एक जमा वापसी योजना 
भी शुरू की गई है जिसमेें निर््ममाता विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक 
उपकरणोों की बिक्री के समय जमा राशि के रूप मेें उपभोक्ता से 
एक अतिरिक्त राशि लेता है तथा उपभोक्ता द्वरा एंड-ऑफ-लाइफ 
(EOL) विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वापस कर दिये जाने 
पर जमा राशि को ब््ययाज सहित लौटा दिया जाता है।
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प््ललास््टटिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन)  
नियम, 2024

चर््चचा मेें क््योों?
भारत के पर््ययावरण, वन और जलवायु परिवर््तन मंत्रालय ने हाल ही मेें प््ललास््टटिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 के माध््यम से प््ललास््टटिक 

अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 मेें संशोधन किया।
z	 नियमोों मेें किये गए ये परिवर््तन भारत मेें प््ललास््टटिक, विशेष रूप से माइक्रोप््ललास््टटिक््स को लक्षित कर और बायोडिग्रेडेबल प््ललास््टटिक के संबंध मेें 

सख््त मानदंड निर््धधारित करके, प्रदूषण की रोकथाम करने के लिये एक महत्तत्वपूर््ण प्रयास का संकेत देते हैैं।

प््ललास््टटिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 
से सबंधित प्रमुख बिंदु क््यया हैैं?
z	 बायोडिग्रेडेबल प््ललास््टटिक:

�	संशोधन के बाद बायोडिग्रेडेबल प््ललास््टटिक को ऐसी सामग्री 
के रूप मेें परिभाषित किया गया है जो मृदा और भराव क्षेत्र 
(landfill) जैसे विशिष्ट वातावरणोों मेें जैविक प्रक्रियाओं 
द्वारा बिना कोई माइक्रोप््ललास््टटिक छोड़़े पूर््ण रूप से नष्ट होने 
मेें सक्षम है।
�	माइक्रोप््ललास््टटिक््स का तत््पपार््य जल मेें अविलेय 

(Insoluble) किसी भी ठोस प््ललास््टटिक कण से है, 
जिसका आयाम 1 माइक्रोन और 1,000 माइक्रोन (1 
माइक्रोन एक मिलीमीटर का एक हज़ारवाँ हिस््ससा है) के 
बीच है।

�	हाल के वर्षषों मेें ये नदियोों और महासागरोों को प्रभावित करने 
वाले प्रदूषण के एक प्रमुख स्रोत के रूप मेें देखे गए हैैं।

z	 माइक्रोप््ललास््टटिक््स परीक्षण:
�	अद्यतन नियमोों के तहत प््ललास््टटिक मेें माइक्रोप््ललास््टटिक््स की 

अनुपस््थथिति प्रामाणित करने वाले रासायनिक परीक्षण अथवा 
इन््हेें समाप््त करने के लिये माइक्रोप््ललास््टटिक््स की न््ययूनतम मात्रा 
के संबंध मेें जानकारी निर््ददिष्ट नहीीं की गई है।

z	 "आयातक" की विस््ततारित परिभाषा:
�	इस परिभाषा मेें अब प््ललास््टटिक से संबंधित विभिन्न सामग्रियोों 

जैसे पैकेजिंग, कैरी बैग, चादरेें, कच्चे माल और व््ययावसायिक 
उद्देश््योों के लिये प््ललास््टटिक विनिर््ममाण मेें उपयोग की जाने वाली 
मध््यवर्ती सामग्री का आयात शामिल है।
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�	इससे पूर््व "आयातक" का तात््पर््य प््ललास््टटिक पैकेजिंग, 
प््ललास््टटिक पैकेजिंग वाले उत््पपाद, कैरी बैग, बहुस््तरीय 
पैकेजिंग, प््ललास््टटिक शीट अथवा संबद्ध  वस््ततुओं का 
आयात करने वाले व््यक्ति से था।

z	 "विनिर््ममाता" की समावेशी परिभाषा:
�	विनिर््ममाता की परिभाषा मेें अब प््ललास््टटिक के कच्चे माल, 

कंपोस््टटेबल प््ललास््टटिक और बायोडिग्रेडेबल प््ललास््टटिक के 
उत््पपादन मेें सहलग््न लोगोों को शामिल किया गया है जो इस 
पद के अंतर््गत आने वाली संस््थथाओं की एक विस््ततृत शृृंखला 
को दर््शशाता है।

z	 "उत््पपादक" का विस््ततारित दायरा:
�	इस दायरे मेें प््ललास््टटिक पैकेजिंग के विनिर््ममाण के अतिरिक्त, 

प््ललास््टटिक पैकेजिंग मेें उपयोग की जाने वाली मध््यवर्ती 
सामग्रियोों का उत््पपादन और ब््राांड मालिकोों के लिये अनुबंध 
विनिर््ममाण भी शामिल किया गया है।

z	 प्रमाणन आवश््यकता:
�	विनिर््ममाताओं को कंपोस््टटेबल अथवा बायोडिग्रेडेबल प््ललास््टटिक 

से कैरी बैग और वस््ततुओं का उत््पपादन करने की अनुमति है 
तथा उन््हेें अपने उत््पपादोों के विपणन अथवा बिक्री से पूर््व 
केेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर््ड से प्रमाण-पत्र प्राप््त करना होगा।

नोट:
z	 माइक्रोप््ललास््टटिक की दो श्रेणियाँ हैैं: प्राथमिक और 

द्वितीयक।
�	प्राथमिक माइक्रोप््ललास््टटिक््स छोटे कण होते हैैं जिन््हेें 

व््ययावसायिक उपयोग के लिये डिज़़ाइन किया जाता है और 
कपड़ों तथा अन््य वस्तत्ररों के निर््ममाण मेें प्रयोग किया जाता 
है। उदाहरणार््थ व््यक्तिगत देखभाल उत््पपादोों, प््ललास््टटिक छर्ररों 
और प््ललास््टटिक फाइबर मेें पाए जाने वाले माइक्रोबीड््स।

�	द्वितीयक माइक्रोप््ललास््टटिक सूर््य के विकिरण और समुद्र की 
लहरोों जैसे पर््ययावरणीय कारकोों के संपर््क के कारण पानी 
की बोतलोों जैसे बड़़े प््ललास््टटिक सामग्रियोों के विखंडन से 
उत््पन्न होते हैैं।

z	 माइक्रोप््ललास््टटिक््स विभिन्न रसायनोों, एंटीबायोटिक-रोधी 
बैक््टटीरिया और रोगजनकोों के वाहक के रूप मेें कार््य करते हैैं 
जिससे उनके जल उपचार प्रक्रिया के संपर््क मेें आने से जलीय 
जीवन तथा मानव स््ववास््थ््य के लिये जोखिम उत््पन्न होता हैैं।

बायोडिग्रेडेबल प््ललास््टटिक और कंपोस््टटेबल प््ललास््टटिक क््यया हैैं?
बायोडिग्रेडेबल प््ललास््टटिक कम््पपोस््टटेबल प््ललास््टटिक

z	 परिभाषा z	 मृदा या लैैंडफिल जैसे विशिष्ट वातावरण मेें जैविक 
प्रक्रियाओं द्वारा गिरावट मेें सक्षम सामग्री के रूप मेें 
परिभाषित किया गया है।

z	 जैव निम््ननीकरण तापमान, सूक्षष्मजीवोों की उपस््थथिति, 
पोषक तत्तत्व, ऑक््ससीजन और नमी जैसे कारकोों पर निर््भर 
करता है।

z	 एक औद्योगिक खाद संयंत्र या एक औद्योगिक 
अवायवीय पाचन संयंत्र की स््थथितियोों मेें बाद 
के खाद चरण के साथ बायोडिग्रेड करने के 
लिये डिज़़ाइन किया गया।

z	 पर््ययावरणीय लाभ z	 यदि जैव आधारित स्रोतोों से बनाया जाए तो जीवाश््म ईंधन 
पर निर््भरता कम हो सकती है।

z	 विशिष्ट अनुप्रयोगोों जैसे टेक-आउट कंटेनरोों 
के लिये अपशिष्ट को कम करता है।

z	 संभावित नुकसान z	 यदि ठीक से प्रबंधन नहीीं किया गया, तो यह इच््छछित 
उद्देश््य के अनुसार बायोडिग्रेड नहीीं हो सकता है, जिससे 
पर््ययावरणीय क्षति हो सकती है।

z	 यदि उपयुक्त परिस््थथितियोों मेें खाद नहीीं बनाई 
गई, तो गैर-बायोडिग्रेडेबल प््ललास््टटिक के 
समान परिणाम हो सकते हैैं, जो प््ललास््टटिक 
प्रदूषण मेें योगदान देता है।

भारत मेें हाल के प््ललास््टटिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम क््यया हैैं?
z	 प््ललास््टटिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016:

�	प््ललास््टटिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, प््ललास््टटिक अपशिष्ट के उत््पपादन को कम करने, प््ललास््टटिक अपशिष्ट को फैलने से रोकने और अन््य 
उपायोों के बीच स्रोत पर अपशिष्ट का अलग भंडारण सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने पर ज़ोर देता है।
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�	PWM  नियम, 2016 मेें निर््ममाता, आयातक और ब््राांड 
मालिक पर विस््ततारित निर््ममाता ज़िम््ममेदारी  डाली गई है तथा 
EPR उपभोक्ता-पूर््व एवं उपभोक्ता-पश्चात् प््ललास््टटिक 
पैकेजिंग अपशिष्ट दोनोों पर लागू होगा।

�	प््ललास््टटिक कैरी बैग की न््ययूनतम मोटाई 40 माइक्रोन से बढ़़ाकर 
50 माइक्रोन कर दी गई और प््ललास््टटिक शीट के लिये न््ययूनतम 
मोटाई 50 माइक्रोन निर््धधारित की गई।

�	प्रयोज््यता के क्षेत्राधिकार को नगरपालिका क्षेत्ररों से ग्रामीण 
क्षेत्ररों तक विस््ततारित करना।
�	ग्रामीण क्षेत्ररों मेें नियमोों के क्रियान््वयन की ज़िम््ममेदारी 

ग्राम पंचायत को दी गई है।
�	व््यक्तिगत और थोक जनरेटरोों के लिये स्रोत पर अपशिष्ट 

पृथक्करण की शुरुआत।

z	 प््ललास््टटिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2018:
�	मल््टटी-लेयर प््ललास््टटिक (पैकेजिंग के लिये प्रयुक्त या उपयोग 

की जाने वाली सामग्री और प््ललास््टटिक की कम-से-कम एक 
परत) को चरणबद्ध तरीके से समाप््त करना अब उन 
MLP पर लागू होता है जो "गैर-पुनर््चक्रण योग््य या गैर-
ऊर््जजा पुनर्प्राप््तति योग््य या बिना किसी वैकल््पपिक उपयोग के 
हैैं।"

�	प््ललास््टटिक के उत््पपादक/आयातक/ब््राांड मालिक के पंजीकरण 
के लिये एक केेंद्रीय पंजीकरण प्रणाली निर््धधारित की गई।

�	निर््ममाता/आयातक/ब््राांड मालिक के पंजीकरण के लिए केेंद्रीय 
प्रदूषण नियंत्रण बोर््ड (CPCB) द्वारा केेंद्रीकृत पंजीकरण 
प्रणाली विकसित की जाएगी।
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�	नियमोों का उद्देश््य उत््पपादकोों, आयातकोों और ब््राांड मालिकोों के 
लिये पंजीकरण प्रक्रिया को सुव््यवस््थथित करना है, साथ ही 
गैर-पुनर््चक्रण योग््य बहुस््तरीय प््ललास््टटिक को चरणबद्ध तरीके 
से हटाने हेतु एक तंत्र भी प्रदान करना है।

z	 प््ललास््टटिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021:
�	वर््ष 2022 तक एकल-उपयोग वाली प््ललास््टटिक वस््ततुओं की 

पहचान पर प्रतिबंध लगाया गया है जिनकी उपयोगिता कम है 
और अपशिष्ट फैलाने की संभावना अधिक है।
�	1 जुलाई, 2022 से पॉलीस््टटाइनिन और विस््ततारित 

पॉलीस््टटाइनिन सहित कुछ एकल-उपयोग प््ललास््टटिक 
वस््ततुओं के निर््ममाण, आयात, स््टटॉकिंग, वितरण, बिक्री 
तथा उपयोग पर प्रतिबंध।

�	एकल-उपयोग वाली प््ललास््टटिक वस््ततुओं को चरणबद्ध तरीके 
से बंद करने से कवर नहीीं होने वाले प््ललास््टटिक पैकेजिंग 
अपशिष्ट को विस््ततारित निर््ममाता ज़िम््ममेदारी के माध््यम से 
पर््ययावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से एकत्र तथा प्रबंधित 
किया जाएगा।
�	यह ज़िम््ममेदारी प््ललास््टटिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन 

नियम, 2021 के माध््यम से कानूनी रूप से लागू की गई 
है।

�	30 सितंबर, 2021 से प््ललास््टटिक कैरी बैग की मोटाई 50 
माइक्रोन से बढ़़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर, 2022 से 
120 माइक्रोन तक बढ़़ाना।

z	 प््ललास््टटिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022:
�	प््ललास््टटिक पैकेजिंग के लिये EPR पर दिशा-निर्देश पेश किये 

गए। ये दिशा-निर्देश EPR, प््ललास््टटिक पैकेजिंग अपशिष्ट के 
पुनर््चक्रण, कठोर प््ललास््टटिक पैकेजिंग के पुन: प्रयोग एवं 
पुनर््नवीनीकृत प््ललास््टटिक सामग्री के प्रयोग के लिये अनिवार््य 
लक्षष्य निर््धधारित करते हैैं। 

�	प्रदूषणकर्त्ता भुगतान सिद््धाांत के आधार पर, EPR लक्षष्ययों को 
पूरा करने मेें विफल रहने वालोों पर पर््ययावरणीय मुआवज़ा 
लगाया जाएगा।
�	इसका उद्देश््य पर््ययावरण की रक्षा करना, उसमेें सुधार 

करना और प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना तथा इसे 
कम करना है।

�	यह सिद््धाांत पर््ययावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई 
के लिये प्रदूषकोों को ज़िम््ममेदार मानता है, भले ही उनका 
इरादा कुछ भी हो।

�	ये दिशा-निर्देश प््ललास््टटिक पैकेजिंग अपशिष्ट की चक्रीय 
अर््थव््यवस््थथा को मज़बूत करने के लिये एक फ्रेमवर््क प्रदान 
करते हैैं।

प््ललास््टटिक अपशिष्ट पर अंकुश लगाने के लिये अन््य कौन-सी पहल की गई हैैं?
z	 स््वच््छ भारत मिशन 
z	 इंडिया प््ललास््टटिक पैक््ट
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z	 प्रोजेक््ट REPLAN 
z	 अन-प््ललास््टटिक कलेक््टटिव
z	 GoLitter पार््टनरशिप प्रोजेक््ट

केेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर््ड 
z	 CPCB का गठन वर््ष 1974 मेें जल (प्रदूषण की रोकथाम और 

नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत किया गया था।
z	 CPCB को वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) 

अधिनियम, 1981 के तहत शक्तियाँ और कार््य भी सौौंपे गए थे।
�	यह एक फील््ड फॉर्मेशन के रूप मेें कार््य करता है और 

पर््ययावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ प्रदान करता 
है।

z	 इसके प्रमुख कार्ययों मेें जलस्रोतोों और कुओं की सफाई को बढ़़ावा 
देना, वायु की गुणवत्ता मेें सुधार करना तथा जल एवं वायु प्रदूषण 
को रोकना, नियंत्रित करना या कम करना शामिल है।

सुंदरबन

चर््चचा मेें क््योों?
सुंदरबन को स््वच््छ जल की कमी, माइक्रोप््ललास््टटिक््स और रसायनोों 

से प्रदूषण तथा तटीय कटाव सहित कई पर््ययावरणीय चुनौतियोों का 
सामना करना पड़ता है, जिससे इसकी सुरक्षा के लिये स््थथायी समाधान 
तलाशना महत्तत्वपूर््ण हो जाता है।

सुंदरबन क््यया है?
z	 परिचय:

�	सुंदरबन विश्व के सबसे बड़़े मैैंग्रोव वनोों का आवास है, जो 
बंगाल की खाड़़ी पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियोों के 
डेल््टटा पर स््थथित है।
�	मैैंग्रोव पारिस््थथितिकी तंत्र उष््णकटिबंधीय और 

उपोष््णकटिबंधीय क्षेत्ररों मेें भूमि तथा समुद्र के बीच एक 
विशेष वातावरण है।

z	 वनस््पति जीव:
�	यह वनस््पतियोों की 84 प्रजातियोों को आश्रय प्रदान करता है, 

जिनमेें 26 मैैंग्रोव प्रजातियाँ, जीवोों की 453 प्रजातियाँ, 
मछलियोों की 120 प्रजातियाँ, पक्षियोों की 290 प्रजातियाँ, 
स््तनधारियोों की 42 प्रजातियाँ, 35 सरीसृप और आठ उभयचर 
प्रजातियाँ शामिल हैैं। 12 मिलियन से अधिक लोग - भारत मेें 

4.5 मिलियन और बांग््ललादेश मेें 7.5 मिलियन - इस डेल््टटा 
पारिस््थथितिकी तंत्र पर निर््भर करते हैैं।

�	सुंदरबन मेें कई जानवरोों की प्रजातियाँ प्राकृतिक रूप से 
निवास करती हुई पाई गई हैैं, जहाँ वे भोजन करते हैैं, प्रजनन 
करते हैैं और आश्रय पाते हैैं।
�	यह कई दुर््लभ और विश्व स््तर पर खतरे वाली वन््यजीव 

प्रजातियोों का आवास है, जैसे एश्चुरिन क्रोकोडाइल, 
वॉटर मॉनिटर लिज़ार््ड, गंगा डॉल््फफिन तथा ओलिव 
रिडले कछुआ आदि।

z	 संरक्षण:
�	सुंदरबन का 40% हिस््ससा भारत मेें और शेष बांग््ललादेश मेें 

स््थथित है। सुंदरबन को वर््ष 1987 (भारत) और 1997 
(बांग््ललादेश) मेें यूनेस््कको विश्व धरोहर स््थल नामित किया गया 
था।

�	जनवरी 2019 मेें रामसर कन््वेेंशन के तहत भारत के सुंदरबन 
वेटलैैंड को 'अंतर््रराष्ट्रीय महत्तत्व के वेटलैैंड' के रूप मेें मान््यता 
दी गई थी।

�	प्रोजेक््ट टाइगर: प्रोजेक््ट टाइगर सुंदरबन के अद्वितीय 
पारिस््थथितिकी तंत्र के संरक्षण मेें सबसे महत्तत्वपूर््ण कदमोों मेें से 
एक है, क््योोंकि इसने रॉयल बंगाल टाइगर की आबादी को 
संरक्षित करके संपूर््ण जंगल की रक्षा की है।

�	सुंदरबन के संरक्षण पर भारत और बांग््ललादेश के बीच समझौता 
ज्ञापन: वर््ष 2011 मेें भारत और बांग््ललादेश दोनोों ने सुंदरबन 
की निगरानी तथा संरक्षण की आवश््यकता को पहचानते हुए 
सुंदरबन के संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस््तताक्षर 
किये।

�	बायोस््फफीयर रिज़र््व:
�	सुंदरबन एक बायोस््फफीयर रिज़र््व (BR) भी है, जिसके 

अंदर राष्ट्रीय उद्यान और वन््यजीव अभयारण््य सहित 
कई संरक्षित क्षेत्र हैैं, वे हैैं,

�	सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान (भारत)
�	सुंदरवन पूर्वी वन््यजीव अभयारण््य (भारत)
�	सुंदरवन दक्षिण वन््यजीव अभयारण््य (भारत)
�	सुंदरवन पश्चिम वन््यजीव अभयारण््य (भारत)
�	सुंदरवन रिज़र््व वन (बांग््ललादेश)
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सुंदरबन के सामने क््यया चुनौतियाँ हैैं?
z	 ताज़े जल की कमी: 

�	नदियोों की मुख््य रूप से खारी प्रकृति के कारण सुंदरबन मेें 
मीठे पानी की कमी का अनुभव होता है, जिससे पारिस््थथितिकी 
तंत्र और निवासियोों की आजीविका दोनोों प्रभावित होती हैैं।
�	विशेषज्ञञों की टिप््पणियोों के अनुसार, ताज़ा भूजल 250 

मीटर से अधिक गहराई मेें पाया जा सकता है और कुछ 
मामलोों मेें, सुंदरबन मेें भूजल प्रकृति मेें खारा है।

z	 प्रदूषण और कटाव:
�	माइक्रोप््ललास््टटिक््स, औद्योगिक गतिविधियोों से रसायन और 

अपशिष्ट निपटान सहित विभिन्न स्रोतोों से प्रदूषण, सुंदरबन के 
नाज़ुक पारिस््थथितिकी तंत्र तथा इसके निवासियोों के स््ववास््थ््य 
को खतरे मेें डालता है।
�	कुछ अध््ययन रिपोर्टटों मेें यह पाया गया कि बांग््ललादेश 

और भारत की विभिन्न नदियोों से प्रति वर््ष चार मिलियन 
टन माइक्रोप््ललास््टटिक बंगाल की खाड़़ी तथा सुंदरबन मेें 
छोड़़ा जाता है।

�	सुंदरबन मैैंग्रोव प्रणाली मेें बहुत कम ताज़़ा (मीठा) पानी 
प्रवेश करता है। प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक नदी 
कटाव और वन संसाधनोों का दोहन हैैं।

�	इसके अलावा मैैंग्रोव वनीकरण के लिये गैर-वन भूमि का 
उपयोग स््थथिति को और भी खराब कर देता है।

z	 समुद्री स््तर मेें वृद्धि:
�	अन््य तटीय क्षेत्ररों की तुलना मेें सुंदरबन को समुद्र के स््तर मेें 

लगभग दोगुनी वृद्धि का सामना करना पड़ता है।
�	साथ ही इस क्षेत्र मेें चक्रवातोों की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता 

इसकी कार््बन पृथक्करण क्षमता तथा इस मैैंग्रोव वन की अन््य 
पारिस््थथितिकी तंत्र सेवाओं के लिये एक गंभीर खतरा पैदा 
करती है।

�	बढ़ते तापमान, समुद्र का स््तर और जलवायु परिवर््तन के 
कारण जैवविविधता मेें परिवर््तन सुंदरबन पारिस््थथितिकी तंत्र 
तथा इसके निवासियोों पर अतिरिक्त दबाव डाल रहे हैैं।

z	 मानव-वन््यजीव संघर््ष:
�	मनुष््योों और जानवरोों के बीच संघर््ष, विशेष रूप से बाघ जैसी 

प्रजातियोों के साथ, संरक्षण प्रयासोों तथा स््थथानीय समुदायोों की 
सुरक्षा दोनोों के लिये एक महत्तत्वपूर््ण चुनौती है।

z	 संदूषण:
�	बांग््ललादेश के मोोंगला बंदरगाह और भारत के लेदर एस््टटेट के 

कारण हाइड्रोकार््बन तथा समुद्री पेेंट जैसे रसायन नदियोों एवं 
जल पारिस््थथितिकी तंत्र को प्रदूषित करते हैैं।
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सुंदरबन की सुरक्षा हेतु क््यया किया जा सकता है?
z	 स्ट्रीमबैैंक की सुरक्षा:

�	वेटिवर जैसी गैर-स््थथानीय प्रजातियोों को शामिल करने के 
बजाय, वाइल््ड राइस (पोर्टेरेसिया कोर््कटाटा), मायरियोस््टटैच््यया 
वाइटियाना, बिस््ककिट ग्रास (पास््पलम वेजिनाटम) और साल््ट 
काउच ग्रास (स््पपोरोबोलस वर््जजिनिकस) जैसी देशी घास 
प्रजातियोों की खेती करने से स्ट्रीमबैैंक को स््थथिर करने तथा 
कटाव को रोकने मेें मदद मिल सकती है।
�	वेटिवर स््थथानीय प्रजातियाँ नहीीं हैैं और न ही लवण-

सहिष््णणु (Salt-Tolerant) हैैं।
z	 सतत् कृषि को बढ़़ावा देना:

�	मृदा-सहिष््णणु (Soil-Tolerant) धान की किस््मोों जैसे 
दरसल, नोना बोकरा, तालमुगुर आदि की खेती को प्रोत््ससाहित 
करना और जैविक कृषि प्रथाओं को बढ़़ावा देना पर््ययावरणीय 
प्रभाव को कम करते हुए कृषि उत््पपादकता को बढ़़ा सकता है।

�	इसके अतिरिक्त जैविक कृषि को बढ़़ावा देने से किसानोों को 
पर््ययावरणीय स््ववास््थ््य बनाए रखते हुए अपनी आय बढ़़ाने मेें 
मदद मिल सकती है।
�	वर््षषा जल संचयन और वाटरशेड विकास पहलोों को लागू 

करने से कृषि उत््पपादन मेें तथा वृद्धि होगी।
z	 गैर-काष्ठ वन संसाधनोों का उपयोग:

�	आर््थथिक विकास के लिये गैर-काष्ठ वन संसाधनोों का उपयोग 
प्राकृतिक संसाधनोों के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए सतत् 
विकास को बढ़़ावा दे सकता है।
�	मैैंग्रोव जलवायु संरक्षक और आजीविका के स्रोत हो 

सकते हैैं। इस क्षेत्र मेें बायेन, गर््जन, गोलपाटा, होगला, 
हेतल, कांकरा, कुंभी, कायोरा, नोना झाऊ, पोसुर, गोरान, 
गेवोया, सुंदरी आदि कई मैैंग्रोव हैैं।

�	इन मैैंग्रोवोों का आर््थथिक के साथ-साथ औषधीय महत्तत्व 
भी है। हेतल, कायोरा और गोलपाटा के ऐसे फल 
व््ययावसायिक बाज़ारोों मेें बेचे जा सकते हैैं।

�	होगला के फूलोों का उपयोग खाद्य उद्योग मेें स््ववादिष्ट व््ययंजन 
बनाने के लिये किया जा सकता है और सूखी पत्तियोों से 
रस््ससियाँ तैयार की जा सकती हैैं।

z	 अपशिष्ट जल का उपचार:
�	अपशिष्ट जल उपचार के लिये लैक््टटिक एसिड बैक््टटीरिया 

और प्रकाश संश्लेषक बैक््टटीरिया सहित प्राकृतिक प्रक्रियाओं 
तथा सूक्षष्मजीवोों का उपयोग, पानी की गुणवत्ता एवं 
पारिस््थथितिकी तंत्र के स््ववास््थ््य को बनाए रखने मेें मदद कर 
सकता है।

z	 जैवविविधता संरक्षण:
�	मेजर कार््प जैसी स््वदेशी मछली प्रजातियोों सहित जैवविविधता 

के संरक्षण को बढ़़ावा देना, सुंदरबन के पारिस््थथितिकी तंत्र के 
स््ववास््थ््य को बहाल करने और बनाए रखने मेें सहायता कर 
सकता है।

z	 भारत-बांग््ललादेश सहयोग:  
�	भारत-बांग््ललादेश संयुक्त कार््य समूह (Joint Working 

Group - JWG) को सुंदरबन की जलवायु लचीलेपन 
और इस पारिस््थथितिकी तंत्र पर निर््भर समुदायोों के कल््ययाण की 
योजना बनाने तथा लागू करने के लिये एक संयुक्त उच्च शक्ति 
बोर््ड एवं अंतःविषय विशेषज्ञञों के एक समूह मेें परिवर््ततित 
किया जा सकता है।

�	संस््थथागत तंत्र को कई क्षेत्ररों मेें काम करने के लचीलेपन के 
साथ मिश्रित किया जाना चाहिये, जिससे ज़मीनी मुद्ददों को 
प्रभावी ढंग से निपटने के लिये स््थथानीय लोगोों को शामिल 
किया जा सके।
�	दोनोों देश अमेज़़ॅन सहयोग संधि संगठन और सेनेगल नदी 

बेसिन विकास संगठन जैसी कई अंतर््रराष्ट्रीय पहलोों से 
सीख सकते हैैं।

निष््कर््ष
z	 ये प्रकृति-आधारित समाधान सुंदरबन पारिस््थथितिकी तंत्र के सामने 

आने वाली जटिल चुनौतियोों का समाधान करने के लिये प्रकृति 
के विरुद्ध नहीीं, बल््ककि उसके साथ काम करने के महत्तत्व पर ज़ोर 
देते हैैं।

z	 विकास योजनाओं और नीतियोों मेें प्रकृति आधारित दृष्टिकोण को 
एकीकृत करके, हितधारक सुंदरबन तथा इसके निवासियोों के 
दीर््घकालिक स््ववास््थ््य एवं स््थथिरता को बढ़़ावा दे सकते हैैं।

क्लाइमेट फाइनेेंस रोड से COP29 तक
चर््चचा के क््योों?

शर््म अल-शेख, मिस्र मेें आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर््तन 
सम््ममेलन ने विकासशील देशोों मेें जलवायु आपदा क्षतिपूर््तति के लिये एक 
लॉस एंड डैमेज फंड की स््थथापना की। 
z	 UNFCCC COP 28 (दुबई)- 2023 ने वर््ष 2030 तक 

नवीकरणीय ऊर््जजा क्षमता को तीन गुना करने का वादा करते हुए 
जीवाश््म ईंधन से संक्रमण पर ध््ययान केेंद्रित किया।

z	 जैसे-जैसे बाकू मेें COP29 की तैयारी तेज़ होती जा रही है, ध््ययान 
अब वित्त संबंधी चर््चचाओं, विशेष रूप से नए सामूहिक मात्रात््मक 
लक्षष्य (NCQG) पर केेंद्रित किया जा रहा है।
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नया सामूहिक मात्रात््मक लक्षष्य क््यया है?
z	 NCQG एक नया वार््षषिक वित्तीय लक्षष्य है जिसे विकसित देशोों 

द्वारा विकासशील देशोों को जलवायु वित्त प्रदान करने के लिये वर््ष 
2025 से पूरा करना होगा।
�	यह प्रति वर््ष 100 बिलियन अमरीकी डॉलर की पिछली 

प्रतिबद्धता का स््थथान लेगा जिसे विकसित देशोों ने वर््ष 2009 
मेें देने का वादा किया था लेकिन पूरा करने मेें विफल रहे।

z	 नवंबर 2024 मेें बाकू, अज़रबैजान मेें COP29 शिखर सम््ममेलन 
मेें अंतिम NCQG राशि वार््तता का केेंद्रीय बिंदु होने की उम््ममीद 
है।

�	NCQG वार््तता का उद्देश््य एक उच्च सामूहिक राशि निर््धधारित 
करना है जिसे विकसित देशोों को जलवायु परिवर््तन के प्रभावोों 
के प्रति संवेदनशील गरीब देशोों मंर शमन, अनुकूलन एवं अन््य 
जलवायु कार््रवाई प्रयासोों के लिये सालाना जुटाने की 
आवश््यकता होगी।

z	 विकासशील देशोों के लिये पर््ययाप््त NCQG आँकड़़ा सुरक्षित 
करना बेहद महत्तत्वपूर््ण है, क््योोंकि पर््ययाप््त जलवायु वित्त की कमी 
प्रभावी जलवायु योजनाओं को लागू करने एवं ग््ललोबल वार््मििंग के 
प्रभावोों के विरुद्ध आघातसह बनाने मेें एक बड़़ी बाधा रही है।

प्रभावी जलवायु कार््रवाई के लिये कितने धन की आवश््यकता है?
z	 विशेषकर विकासशील देशोों मेें अपर््ययाप््त वित्तपोषण के कारण, वैश्विक जलवायु कार््रवाई मेें एक महत्तत्वपूर््ण बाधा का सामना करना पड़ रहा है।
z	 वार््षषिक जलवायु वित्त प्रवाह वर््ष 2020 के बाद से विकसित देशोों द्वारा 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के वादे से काफी कम है।
z	 यदि वह राशि उपलब््ध भी होती, तो यह विश्व को वर््ष 2030 तक 1.5°C मार््ग पर रखने के लिये आवश््यक धनराशि का केवल एक छोटा-सा 

अंश होगा।
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z	 वर््तमान आकलन से पता चलता है कि वार््षषिक वित्तीय 
आवश््यकताएँ कई खरबोों डॉलर की हैैं।
�	सयंकु्त राष्ट्र जलवाय ुपरिवर््तन रिपोर््ट- 2021 मेें अनुमान लगाया 

गया है कि विकासशील दशेोों को अपनी जलवायु कार््य योजनाओं 
को लाग ूकरन े के लिये वर््ष 2030 तक सालाना लगभग 6 
ट्रिलियन अमरेिकी डॉलर की आवश््यकता होगी। अद्यतन 
रिपोर्टटों स ेयह आकँड़़ा बहुत हद तक बढ़ने की उम््ममीद है।

�	शर््म अल-शेख मेें अंतिम समझौते मेें यह रेखांकित किया गया 
कि कम कार््बन वाली अर््थव््यवस््थथा मेें परिवर््तन के लिये वर््ष 
2050 तक वार््षषिक 4-6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की 
आवश््यकता हो सकती है।

z	 अंतर््रराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर््जजा संघ के अनुसार, दुबई मेें सहमति 
के अनुसार नवीकरणीय ऊर््जजा क्षमता को तीन गुना करने पर वर््ष 
2030 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आने का 
अनुमान है।

z	 इन अनुमानोों को मिलाकर 5-7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की 
वार््षषिक आवश््यकता का पता चलता है, जो वैश्विक सकल घरेलू 
उत््पपाद के लगभग 5-7% के बराबर है, जो निष्क्रियता की बढ़ती 
लागत को उजागर करता है।

एक यथार््थवादी नए वार््षषिक जलवायु वित्त लक्षष्य की 
संभावनाएँ
z	 परिचर््चचा के तहत सटीक मात्रा वर््तमान मेें जनता के लिये गोपनीय 

है। पिछले प्रदर््शन को देखते हुए, यह अपेक्षा कि विकसित देश 
काफी अधिक मात्रा मेें निवेश हेतु प्रतिबद्ध हैैं, अवास््तविक मानी 
जाती है।

z	 भारत ने NCQG को मुख््य रूप से अनुदान और रियायती वित्त 
मेें प्रतिवर््ष कम-से-कम 1 ट्रिलियन अमेरीकी डॉलर निवेश करने 
हेतु कहा है।
�	हालाँकि यह संभावना नहीीं है कि विकसित देश मूल््ययाांकन की 

गई आवश््यकताओं के करीब राशि के लिये प्रतिबद्ध होोंगे, 
क््योोंकि वे वार््षषिक 100 बिलियन अमरीकी डॉलर भी जुटाने 
मेें विफल रहे हैैं।

z	 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर््तन के कार््यकारी सचिव ने विकसित 
देशोों से जलवायु वित्त को "बड़़ा और बेहतर" बनाने का आग्रह 
किया है, जिसमेें "अरबोों नहीीं बल््ककि खरबोों" की आवश््यकता पर 
ज़ोर दिया गया है।

जलवायु वित्त के संबंध मेें चुनौतियाँ क््यया हैैं?
z	 अपर््ययाप््त कोष:

�	जलवायु परिवर््तन से निपटने हेतु आवश््यक धनराशि और 
जलवायु-संबंधित परियोजनाओं तथा पहलोों के लिये उपलब््ध 
वास््तविक संसाधनोों के बीच एक महत्तत्वपूर््ण अंतर है।

�	कई विकासशील देशोों और कमज़ोर समुदायोों के पास जलवायु 
वित्त तक सीमित पहुुँच है, जिससे अनुकूलन तथा शमन 
उपायोों को लागू करने की उनकी क्षमता मेें बाधा आती है।

�	UNFCCC जैसे कई संगठन वर््तमान मेें आधे से भी कम 
वित्त पोषित बजट के साथ गंभीर वित्तीय चुनौतियोों का सामना 
कर रहे हैैं।

z	 महत्त्वाकांक्षा का अभाव:
�	विकसित देश जलवायु संकट से निपटने के लिये, विशेष रूप 

से विकासशील देशोों को अनुदान और रियायती वित्त प्रदान 
करने हेतु, आवश््यक वित्त पोषण के पैमाने पर प्रतिबद्ध होने 
के लिये अनिच््छछुक रहे हैैं।

z	 पारदर््शशिता और जवाबदेही:
�	जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं की वितरण की निगरानी और 

माप के लिये पारदर्शी तथा समावेशी प्रक्रियाओं की 
आवश््यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि धन समान रूप 
से वितरित किया जाए एवं प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।

z	 समानता और न््ययाय सुनिश्चित करना:
�	जलवायु वित्त के वितरण और उपयोग मेें सबसे कमज़ोर 

समुदायोों तथा हाशिए पर रहने वाले समूहोों की ज़रूरतोों एवं 
प्राथमिकताओं को ध््ययान मेें रखते हुए समानता व न््ययाय को 
प्राथमिकता दी जानी चाहिये, जो जलवायु परिवर््तन से असमान 
रूप से प्रभावित हैैं।

z	 निजी वित्त जुटाना:
�	जबकि विकसित देशोों से सार््वजनिक वित्त महत्तत्वपूर््ण है, निजी 

क्षेत्र के निवेश को जुटाना और नवीन वित्तीय साधनोों का लाभ 
उठाना जलवायु वित्त को बढ़़ाने मेें चुनौतियाँ बनी हुई हैैं।

z	 क्षमता निर््ममाण और प्रौद्योगिकी हस््तताांतरण: 
�	विकासशील देशोों द्वारा जलवायु कार््रवाई को प्रभावी ढंग से 

लागू करने और निम््न-कार््बन उत््सर््जन वाले देशोों के रूप मेें 
स््वयं को स््थथापित करने मेें सक्षम बनाने के लिये जलवायु 
वित्तपोषण मेें न केवल मौद्रिक समर््थन अपितु क्षमता निर््ममाण 
और प्रौद्योगिकी हस््तताांतरण पर भी ध््ययान केेंद्रित किया जाना 
चाहिये।

z	 ऋण का बोझ:
�	जलवायु वित्त आवश््यकताओं के कारण कई विकासशील 

देशोों का ऋण बोझ और अधिक बढ़ जाता है जिससे जलवायु 
कार््रवाई के लिये आवश््यक निधि प्राप््त करने तथा उसे चुकाने 
की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।

z	 आर््थथिक प्रभाव:
�	वैश्विक आर््थथिक मंदी और प्रतिस््पर्द्धी प्राथमिकताएँ विकसित 

देशोों के लिये जलवायु वित्त के लिये महत्तत्वपूर््ण संसाधन 
आवंटित करना चुनौतीपूर््ण बना सकती हैैं।

nnn
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अवैध प्रवासन का संकट
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें इंटरनेशनल ऑर््गनाइज़ेशन फॉर माइग्रेशन 
(International Organization for Migration- 
IOM) ने कहा है कि वर््ष 2023 मेें विश्व भर मेें थल और समुद्री मार्गगों 
पर कुल 8,565 प्रवासियोों की मृत््ययु हो गई।
z	 IOM ने बताया कि वर््ष 2022 की तुलना मेें वर््ष 2023 मेें प्रवासी 

मौतोों की संख््यया लगभग 20% बढ़ गई।
z	 IOM द्वारा वर््ष 2014 मेें स््थथापित "लापता प्रवासी" परियोजना 

इन आँकड़ों पर नज़र रखती है और इसे भूमध््य सागर मेें मौतोों मेें 
वृद्धि तथा इतालवी द्वीप लैम््पपेडुसा पर प्रवासियोों की आमद के बाद 
शुरू किया गया था।

अंतर््रराष्ट्रीय प्रवासन संगठन क््यया है?
z	 परिचय: 

�	द्वितीय विश्व युद्ध की उथल-पुथल के बाद यूरोप से प्रवासियोों 
के आंदोलन के लिये अनंतिम अंतर सरकारी समिति 
(PICMME) के रूप मेें वर््ष 1951 मेें अंतर््रराष्ट्रीय प्रवासन 
संगठन की शुरुआत हुई।

�	वर््ष 1952 मेें इसका नाम PICMME से बदलकर 
इंटरगवर््नमेेंटल कमेटी फॉर यूरोपियन माइग्रेशन (ICEM), 
वर््ष 1980 मेें इंटरगवर््नमेेंटल कमेटी फॉर माइग्रेशन (ICM) 
और अंततः वर््ष 1989 मेें इंटरनेशनल ऑर््गनाइजेशन फॉर 
माइग्रेशन कर दिया गया, जो एक प्रवासन एजेेंसी के रूप मेें 
इसके विकास को दर््शशाता है।

�	वर््ष 2016 मेें, IOM ने संयुक्त राष्ट्र के साथ एक समझौता 
किया, जो एक संबंधित संगठन बन गया।

z	 सदस््य: वर््तमान मेें इसके 175 सदस््य राज््य और 8 राज््य पर््यवेक्षक 
का दर््जजा प्राप््त हैैं। भारत 18 जून 2008 को IOM सदस््य राज््य 
बन गया।

z	 संकटग्रस््त प्रबंधन: अपने पूरे इतिहास मेें, IOM ने विभिन्न 
संकटोों जैसे वर््ष 1956 मेें हंगरी, वर््ष 1968 मेें चेकोस््ललोवाकिया, 
वर््ष 1973 मेें चिली, वर््ष 1975 मेें वियतनामी बोट पीपल, वर््ष 
1990 मेें कुवैत, वर््ष 1999 मेें कोसोवो और तिमोर तथा वर््ष 
2004/2005 के एशियाई सुनामी एवं पाकिस््ततान भूकंप पर 
प्रतिक्रिया दी है।

विश्व मेें प्रवासन की स््थथिति क््यया है?
z	 परिचय: प्रवासन से तात््पर््य लोगोों के एक स््थथान से दूसरे स््थथान 

पर जाने से है, जिसमेें आमतौर पर निवास मेें परिवर््तन शामिल 
होता है।
�	यह आंदोलन एक देश के भीतर (आंतरिक प्रवासन) या देशोों 

के बीच (अंतर््रराष्ट्रीय प्रवासन) हो सकता है।
�	यह व््यक्ति के इरादोों और परिस््थथितियोों के आधार पर अस््थथायी 

या स््थथायी हो सकता है।
�	अंतर््रराष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार, प्रवासी वर््तमान मेें 

वैश्विक आबादी का 36% हिस््ससा हैैं।
z	 प्रमुख कारण: 

�	आर््थथिक कारण: लोग अक््सर बेहतर रोज़गार के अवसरोों, उच्च 
वेतन, बेहतर जीवन स््तर और शिक्षा तथा स््ववास््थ््य देखभाल 
जैसी आवश््यक सेवाओं तक पहुुँच की तलाश मेें पलायन 
करते हैैं।

�	संघर््ष और युद्ध: सशस्तत्र संघर््ष, गृह युद्ध और राजनीतिक 
अस््थथिरता लोगोों को अपने क्षेत्ररों से पलायन तथा सुरक्षित क्षेत्ररों 
या देशोों मेें शरण लेने के लिये मजबूर कर सकती है।

�	पर््ययावरणीय कारक: प्राकृतिक आपदाएँ जैसे- बाढ़, सूखा, 
तूफान, भूकंप और जलवायु परिवर््तन से संबंधित प्रभाव 
आबादी को विस््थथापित कर सकते हैैं, जिससे प्रवासन हो 
सकता है।

�	सामाजिक और राजनीतिक कारक: भेदभाव, उत््पपीड़न, 
मानवाधिकारोों का उल्लंघन, स््वतंत्रता की कमी और 
राजनीतिक उत््पपीड़न व््यक्तियोों या समुदायोों को शरण लेने या 
अधिक अनुकूल परिस््थथितियोों वाले देशोों मेें जाने के लिये 
मजबूर कर सकते हैैं।

�	शहरीकरण और ग्रामीण-शहरी प्रवासन: ग्रामीण निवासी 
रोज़गार, शिक्षा, स््ववास््थ््य देखभाल और बेहतर जीवन स््तर की 
तलाश मेें शहरी क्षेत्ररों मेें जा सकते हैैं, जो शहरीकरण की 
प्रवृत्ति मेें योगदान देता है।

z	 अवैध प्रवासियोों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियाँ: 
�	शारीरिक जोखिम और खतरे: अवैध प्रवासियोों (जैसे- डंकी 

फ््ललाइट का विकल््प चुनने वाले) को पूरी यात्रा के दौरान कई 
शारीरिक खतरोों का सामना करना पड़ता है, जिसमेें डेरियन 
गैप जैसे खतरनाक इलाके, साफ पानी की कमी, जंगली 
जानवर और आपराधिक गिरोहोों से हिंसा का खतरा शामिल 
है।

Hkwxksy
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�	इससे यात्रा के दौरान चोट, बीमारी या यहाँ तक कि मृत््ययु 
भी हो सकती है।

�	कानूनी स््थथिति और अधिकार: गैर-दस््ततावेज़ प्रवासियोों या 
अनियमित स््थथिति वाले लोगोों को अक््सर कानूनी बाधाओं का 
सामना करना पड़ता है, मौलिक अधिकारोों और सेवाओं तक 
पहुुँच की कमी होती है तथा निर््ववासन, हिरासत या शोषण के 
लगातार खतरे मेें रहते हैैं।

�	भेदभाव और ज़़ेनोफोबिया: प्रवासियोों को उनकी राष्ट्रीयता, 
जातीयता, धर््म, भाषा या सांस््ककृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर 
भेदभाव, पूर््ववाग्रह और शत्रुता का सामना करना पड़ सकता है, 
जिससे सामाजिक बहिष््ककार, वंचितता तथा असमान व््यवहार 
हो सकता है।

�	तस््करी और शोषण: प्रवासियोों, विशेष रूप से महिलाओं और 
बच्चचों जैसे कमज़ोर समूहोों को मानव तस््करी, शोषण, 
दुर््व््यवहार तथा जबरन श्रम का खतरा है, खासकर अनौपचारिक 
या अनिश्चित कार््य सेटिंग््स मेें।

नोट:
z	 डंकी फ््ललाइट (Donkey flight):  

�	एक शब््द है जिसका उपयोग संयुक्त राज््य अमेरिका, 

	 कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशोों मेें 
अनधिकृत प्रवेश चाहने वाले लोगोों द्वारा अपनाई जाने वाली 
अवैध आप्रवासन तकनीक का वर््णन करने के लिये किया 
जाता है।
�	अमेरिकी सीमा शुल््क और सीमा सुरक्षा 

(USCBP) के अनुसार, भारतीय दक्षिण पश्चिम 
सीमा से अमेरिका मेें प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियोों 
का 5वाँ सबसे बड़़ा स्रोत हैैं।

�	अक्तूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 96,917 
भारतीयोों को अवैध रूप से अमेरिका मेें सीमा पार 
करते हुए पकड़़ा गया।

z	 डेरियन गैप (Darién Gap):
�	डेरीन के इस््तमुस या पनामा के इस््तमुस मेें एक भौगोलिक 

क्षेत्र जो मध््य अमेरिका के भीतर अमेरिकी महाद्वीपोों को 
जोड़ता है, जिसमेें पनामा के डेरियन प््राांत और कोलंबिया 
के चोको विभाग के उत्तरी भाग मेें एक बड़़ा जलक्षेत्र, 
जंगल तथा पहाड़ शामिल हैैं।
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आगे की राह 
z	 सुरक्षित, व््यवस््थथित और नियमित प्रवासन हेतु ग््ललोबल कॉम््पपैक््ट 

(GCM): सरकारोों, नागरिक समाज और अन््य हितधारकोों को 
शामिल करते हुए एक सहकारी, जन-केेंद्रित दृष्टिकोण के माध््यम 
से प्रवासन चुनौतियोों को संबोधित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र के 
नेतृत््व वाले ढाँचे मेें GCM मेें उल्लिखित उद्देश््योों तथा 
प्रतिबद्धताओं को लागू करना।

z	 कानूनी और सुरक्षित रास््तते का विस््ततार:  प्रवासन के लिये 
कानूनी और सुरक्षित रास््तते बढ़़ाना, जिसमेें शरणार््थथियोों हेतु पुनर््ववास 
कार््यक्रम, परिवार पुनर््ममिलन तंत्र, श्रमिक प्रवासन योजनाएँ तथा 
मानवीय वीजा शामिल हैैं।
�	इससे डंकी फ््ललाइट जैसे खतरनाक और अवैध मार्गगों पर 

निर््भरता कम हो सकती है।
z	 मानव तस््करी का मुकाबला करना: मानव तस््करी एवं 

प्रवासियोों का शोषण करने वाले तस््करी नेटवर््क से निपटने हेतु 
कानून प्रवर््तन तथा अंतर््रराष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करना।

z	 क्षेत्रीय सहयोग: प्रवास प्रबंधन, सूचना साझाकरण एवं क्षमता 
निर््ममाण के लिये संयुक्त रणनीति विकसित करने हेतु मूल, पारगमन 
और गंतव््य के देशोों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़़ावा देना।

z	 वापस लौटने वालोों को सहायता प्रदान करना: सहायता 
कार््यक्रम जो लौटने वाले प्रवासियोों को उनके समुदायोों मेें पुन: 
एकीकरण मेें सहायता करते हैैं, जिसमेें शिक्षा, व््ययावसायिक 
प्रशिक्षण, स््ववास््थ््य देखभाल एवं मनोसामाजिक सहायता तक 
पहुुँच शामिल है।

एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन
चर््चचा मेें क््योों? 

काठमांडू स््थथित इंटरनेशनल सेेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेेंट 
(ICIMOD) तथा ऑस्ट्रेलियाई जल साझेदारी द्वारा जारी एक 
हालिया रिपोर््ट मेें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियोों के प्रभावी एकीकृत 
नदी बेसिन प्रबंधन के लिये बहुपक्षीय संधियोों की आवश््यकता पर ज़ोर 
दिया गया है।

रिपोर््ट की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं?
z	 एकीकृत नदी घाटी प्रबंधन: 

�	यह रिपोर््ट एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन के महत्तत्व पर ज़ोर देती 
है, जिसमेें नदी नियोजन के लिये घाटी-व््ययापी दृष्टिकोण 
शामिल हैैं, जो सभी हितधारकोों के बीच जल की उपलब््धता, 
जैवविविधता तथा प्रदूषण पर गुणवत्ता डेटा साझा करने से 
समर््थथित है।

z	 बहुपक्षीय संधियोों की आवश््यकता: 
�	जल डेटा साझाकरण पर मौजूदा द्विपक्षीय संधियोों एवं समझौतोों 

के बावजूद, क्षेत्र मेें नदी प्रबंधन हेतु बहुपक्षीय समझौतोों की 
अनुपस््थथिति है, जो प्रभावी शासन के लिये एक चुनौती है।
�	यह सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियोों के प्रभावी प्रबंधन हेतु 

बहुपक्षीय संधियाँ स््थथापित करने की आवश््यकता पर 
ज़ोर देती है।

z	 महत्तत्वपूर््ण नदियोों पर निर््भरता: 
�	भारत, तिब््बत (चीन), पाकिस््ततान, अफगानिस््ततान, नेपाल 

एवं भूटान मेें लाखोों लोग भोजन तथा जल उपलब््धता हेतु 
सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियोों पर निर््भर हैैं, जिससे व््ययापक 
प्रबंधन रणनीतियाँ अनिवार््य हो गई हैैं।
�	सभी तीन घाटियाँ सिंधु-गंगा-ब्रह्मपुत्र (IGB) मैदान 

का भाग हैैं, जो एक विशाल जलोढ़ मैदान है और भारत, 
पाकिस््ततान, बांग््ललादेश तथा नेपाल के कुछ भागोों तक 
विस््ततृत है।

�	गंगा नदी घाटी:
�	इस बेसिन क्षेत्र मेें 600 मिलियन भारतीय, 29 मिलियन 

नेपाली लोगोों के साथ-साथ लाखोों की संख््यया मेें 
बांग््ललादेशी भी रहते हैैं।

�	इसको लेकर नेपाल, भारत एवं बांग््ललादेश के बीच कोई 
समझौता नहीीं है।

�	सिंधु नदी घाटी:
�	इसकी घाटी मेें रहने वाले 268 मिलियन लोगोों के लिये 

जीवनरेखा है।
�	ब्रह्मपुत्र नदी घाटी:

�	जल, विद्युत, भोजन, कृषि एवं मछली पकड़ने के लिये 
लगभग 114 मिलियन लोग इस पर निर््भर हैैं।

z	 अनुशंसाएँ:
�	प्रभावी संकट प्रबंधन के लिये स््थथानीय समुदायोों के ज्ञान को 

पहचानना और उसका उपयोग करना।
�	स््थथानीय समुदायोों की समुत््थथानशीलता बढ़़ाने के लिये 

संसाधनोों और प्रौद्योगिकी के साथ उन््हेें सशक्त बनाने की 
आवश््यकता है।

�	बेहतर प्रबंधन और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियोों के लिये नदी 
घाटियोों मेें जल की उपलब््धता, जैवविविधता एवं प्रदूषण से 
संबंधित डेटा अंतराल को समाप््त करने की आवश््यकता है।

�	एक समग्र 'संपूर््ण बेसिन' अनुसंधान दृष्टिकोण को अपनाने 
की आवश््यकता जो डेटा-साझाकरण, रणनीतिक योजना, 
जलवायु परिवर््तन प्रभावोों को समझने और विश्वसनीय जल 
आपूर््तति सुनिश्चित करने की सुविधा प्रदान करता है।
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�	सीमा-पार जल मुद्ददों पर विश्वास कायम करने और संवाद को 
बढ़़ावा देने के लिये विभिन्न देशोों के शोधकर्त्ताओं के बीच 
'हाइड्रो-सॉलिडैरिटी' एवं जलवायु कूटनीति को बढ़़ावा देने 
की आवश््यकता है।
�	'हाइड्रो-सॉलिडैरिटी' साझा जल संसाधनोों के प्रबंधन मेें 

राष्ट््रों के बीच सहयोग और एकजुटता को बढ़़ावा देने के 
बारे मेें है। इसमेें जल संसाधनोों के संबंध मेें देशोों की 
परस््पर निर््भरता और जल संबंधी चुनौतियोों से निपटने के 
लिये सामूहिक कार््रवाई की आवश््यकता का अभिनिर््धधारण 
शामिल है।

�	इसमेें निष््पक्ष जल-संधियोों को लागू करना, सहयोगात््मक 
शासन को बढ़़ावा देना, जल अवसंरचना मेें निवेश करना और 
जल-ऊर््जजा-खाद्य गठजोड़ को प्रोत््ससाहित करना शामिल है।
�	जलवायु परिवर््तन के कारण होने वाले जल तनाव को दूर 

करने मेें जलवायु कूटनीति महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाती है 
और जल कूटनीति को जलवायु कूटनीति के साथ 
एकीकृत करने से जल की कमी एवं जलवायु परिवर््तन 
की परस््पर जुड़़ी चुनौतियोों से निपटने मेें मदद मिल 
सकती है।

गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी/बेसिन के बारे मेें 
मुख््य तथ््य क््यया हैैं?
z	 गंगा नदी बेसिन:

�	स्रोत और हेडवाटर््स:
�	गंगा का उद्गम भागीरथी के रूप मेें उत्तराखंड के गंगोत्री 

ग््ललेशियर (3,892 मीटर की ऊँचाई पर)  से होता है।
�	कई छोटी-छोटी धाराएँ गंगा की जलधाराओं मेें समाहित 

हैैं। इनमेें अलकनंदा, धौलीगंगा, पिंडर, मंदाकिनी और 
भिलंगना प्रमुख हैैं।

�	देवप्रयाग मेें जहाँ अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है, वहाँ 
इसे गंगा के रूप मेें जाना जाता है। बंगाल की खाड़़ी मेें बहने 
से पहले यह 2525 किमी. की दूरी तय करती है।

�	मार््ग और प्रमुख सहायक नदियाँ
�	बांग््ललादेश मेें प्रवेश करने से पूर््व भारत मेें उत्तराखंड, उत्तर 

प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज््योों से 
होकर बहती है।

�	गंगा नदी बेसिन का लगभग 80% भाग भारत मेें है, शेष 
भाग नेपाल, तिब््बत (चीन) और बांग््ललादेश मेें है।

�	प्रमुख सहायक नदियोों मेें यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक 
और कोसी नदियाँ शामिल हैैं।

�	यह अपने उपजाऊ जलोढ़ मैदानोों के लिये प्रसिद्ध है, 
जहाँ सदियोों से कृषि और मानव बस््ततियोों को सहारा 
मिला है।

�	डेल््टटा और बहिर््ववाह
�	लगभग 2,510 किलोमीटर की यात्रा के बाद, गंगा नदी 

बांग््ललादेश मेें ब्रह्मपुत्र नदी मेें विलीन हो जाती है और  इसे 
पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है।

�	पद्मा नदी बाद मेें मेघना नदी मेें मिलती है और मेघना मुहाना 
के माध््यम से बंगाल की खाड़़ी मेें मिल जाती है।

z	 सिंधु नदी बेसिन:
�	उद्गम:

�	सिंधु (तिब््बती-सेेंगगे चू, 'लायन नदी'), दक्षिण एशिया 
की एक प्रमुख नदी, ट््राांस-हिमालय मेें मानसरोवर झील 
के पास तिब््बत से निकलती है।

�	यह नदी तिब््बत, भारत और पाकिस््ततान से होकर बहती 
है तथा इसके जल निकासी बेसिन के क्षेत्र मेें लगभग 
200 मिलियन लोग निवास करते हैैं।
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�	सिंधु जल संधि भारत और पाकिस््ततान के बीच एक संधि 
है जिस पर सिंधु नदी प्रणाली के पानी के उपयोग के 
संबंध मेें प्रत््ययेक देश के अधिकारोों एवं ज़िम््ममेदारियोों को 
परिभाषित करने के लिये वर््ष 1960 मेें हस््तताक्षर किये गए 
थे। इस संधि की मध््यस््थता विश्व बैैंक ने की थी।

�	मार््ग और प्रमुख सहायक नदियाँ:
�	यह नदी लद्दाख के माध््यम से भारत मेें प्रवेश करती है 

और पाकिस््ततान के गिलगित-बाल््टटिस््ततान क्षेत्र मेें पहुुँचने 
से पहले जम््ममू-कश््ममीर से होकर बहती है।

�	सिंधु नदी की प्रमुख बाएँ किनारे की सहायक नदियाँ 
ज़स््कर, सुरू, सोन, झेलम, चिनाब, रावी, ब््ययास, 
सतलज और पंजनाद नदियाँ हैैं। इसके दाहिने किनारे की 

प्रमुख सहायक नदियाँ श््ययोक, गिलगित, हुुंजा, स््ववात, 
कुन्नार, कुर््रम, गोमल और काबुल नदियाँ हैैं।

�	सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ इस क्षेत्र मेें कृषि 
और जल आपूर््तति के लिये महत्तत्वपूर््ण हैैं, विशेष रूप से 
पाकिस््ततान मेें जहाँ यह देश की अर््थव््यवस््थथा हेतु 
लाइफलाइन के रूप मेें कार््य करती है।

�	डेल््टटा और बहिर््ववाह:
�	सिंधु नदी दक्षिणी पाकिस््ततान मेें कराची शहर के पास 

अरब सागर मेें गिरती है।
�	यह नदी एक विशाल डेल््टटा का निर््ममाण करती है जिसे सिंधु 

डेल््टटा के नाम से जाना जाता है।
�	डेल््टटा अनेक खाड़़ियोों, दलदलोों और मैैंग्रोव वनोों का 

आवास है।

z	 ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन:
�	उद्गम:

�	इसे उत््पत्ति स््थल पर सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश पर््वत के चेमायुंगडुंग 
(Chemayungdung) ग््ललेशियर से होता है। औसत निर््वहन के मामले मेें ब्रह्मपुत्र दुनिया मेें पाँचवेें स््थथान पर है।

�	यह बेसिन तिब््बत (चीन), भारत, भूटान और बांग््ललादेश के कुछ हिस््सोों मेें फैले लगभग 580,000 वर््ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर 
करता है।
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�	ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ क्षेत्र मेें कृषि, 
जल विद्युत उत््पपादन एवं परिवहन के लिये महत्तत्वपूर््ण हैैं।

�	मार््ग और प्रमुख सहायक नदियाँ:
�	इसे तिब््बत मेें यारलुंग सांगपो (Yarlung 

Tsangpo) के नाम से जाना जाता है तथा यह 
हिमालय से होकर पूर््व की ओर प्रवाहित होते हुए भारत 
के अरुणाचल प्रदेश मेें प्रवेश करती है।

�	भारत मेें असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज््योों से 
प्रवाहित होते हुए यह अंततः बांग््ललादेश मेें प्रवेश करती 
है।

�	भारत मेें सुबनसिरी, कामेेंग, मानस और धनसिरी जैसी 
नदियाँ तथा बांग््ललादेश मेें तीस््तता नदी इसकी प्रमुख 
सहायक नदियाँ हैैं।

�	डेल््टटा और बहिर््ववाह:
�	ब्रह्मपुत्र नदी बांग््ललादेश मेें गंगा नदी से मिलकर पद्मा 

नदी बनाती है।
�	पद्मा नदी अंततः मेघना नदी से मिल जाती है और मेघना 

ज्वारनदमुख (Estuary) के माध््यम से बंगाल की खाड़़ी 
मेें प्रवाहित हो जाती है।

समुद्री तल के खनन स््पर्द्धा मेें श्रीलंका के साथ भारत भी शामिल
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें भारत ने कोबाल््ट-समृद्ध अफानसी निकितिन सीमाउंट (AN सीमाउंट) सहित अपने अधिकार क्षेत्र से परे हिंद महासागर के समुद्र 
तल का अन््ववेषण करने के अधिकार के लिये आवेदन किया था। 
z	 इस क्षेत्र पर अधिकारोों का दावा श्रीलंका द्वारा पहले ही कानूनोों के एक अलग समूह के तहत किया जा चुका है।
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अफानसी निकितिन सीमाउंट (AN सीमाउंट) क््यया 
है?
z	 AN सीमाउंट मध््य भारतीय बेसिन मेें एक संरचनात््मक विशेषता 

(400 किमी. लंबी और 150 किमी. चौड़़ी) है, जो भारत के तट 
से लगभग 3,000 किमी. दूर स््थथित है।

z	 लगभग 4,800 किमी. की समुद्री गहराई से यह लगभग 1,200 
मीटर तक बढ़ जाता है और यह कोबाल््ट, निकल, मैैंगनीज तथा 
ताँबे के भंडार से समृद्ध है।

z	 निष््कर््षण के साथ आगे बढ़ने के लिये इच््छछुक पार््टटियोों/देशोों को 
पहले अंतर््रराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (ISA) को अन््ववेषण 
लाइसेेंस हेतु आवेदन करना होगा। यह संगठन समुद्री कानून पर 
संयुक्त राष्ट्र कन््वेेंशन (UNCLOS) के तहत स््ववायत्त रूप से 
संचालित होता है।

z	 ये अधिकार उन क्षेत्ररों के लिये विशिष्ट हैैं जो खुले महासागर का 
हिस््ससा हैैं। विश्व के लगभग 60% समुद्र खुले महासागर हैैं और 
हालाँकि विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा से समृद्ध माना जाता है, 
लेकिन निष््कर््षण की लागत तथा चुनौतियाँ निषेधात््मक हैैं।

किन देशोों को अन््ववेषण लाइसेेंस प्रदान किये गए हैैं? 
z	 भारत, फ््रााँस, रूस, जर््मनी, चीन, सिंगापुर और UK की राज््य-स््ववामित््व वाली तथा सरकार-प्रायोजित दोनोों कंपनियोों ने खुले समुद्र मेें खनिजोों 

की खोज के लिये अनुमति मांगी थी।
z	 लाइसेेंस प्रदान किया गया:

�	प्रशांत महासागर के लिये चार लाइसेेंस दिये गए हैैं, हवाई और मैक््ससिको के बीच क्लेरियन क्लिपरटन ज़़ोन तथा उत्तर-पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र मेें 
मैगलन सीमाउंट।

�	दो लाइसेेंस हिंद महासागर रिज के लिये हैैं, जबकि एक दक्षिणी अटलांटिक मेें रियो ग््राांडे राइज हेतु है।
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z	 भारत के अन््ववेषण अनुप्रयोग: AN सीमाउंट के लिये आवेदन 
के साथ, भारत ने 3,00,000 वर््ग किमी. मेें फैले एक अन््य क्षेत्र 
का पता लगाने की अनुमति हेतु भी आवेदन किया है, जिसे 
पॉलीमेटैलिक सल््फफाइड की जाँच के लिये मध््य हिंद महासागर मेें 
कार््ल््सबर््ग रिज को कहा जाता है, जो हाइड्रोथर््मल वेेंट के पास बड़़े 
धूम्रपान माउंड हैैं जो कथित तौर पर ताँबे, जस््तता, सोने और चाँदी 
से समृद्ध हैैं।

z	 पिछले अन््ववेषण प्रयास: भारत ने पहले मध््य हिंद महासागर मेें 
दो अन््य बड़़े बेसिनोों मेें अन््ववेषण अधिकार सुरक्षित कर लिया है 

और समुद्री अन््ववेषण तथा संसाधन मूल््ययाांकन के प्रति अपनी 
प्रतिबद्धता प्रदर््शशित करते हुए इन क्षेत्ररों मेें सर्वेक्षण किया है।
�	भारत लगभग दो दशकोों से राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस््थथान 

(National Institute of Oceanography- 
NIO) और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस््थथान (Na-
tional Institute of Ocean Technology- 
NIOT) जैसे संस््थथानोों के माध््यम से समुद्र तल का अध््ययन 
तथा परीक्षण कर रहा है।

समुद्र तल मेें खनन क््यया है?
z	 समुद्र तल मेें खनन मेें सतह से 200 से 6,500 मीटर की गहराई 

तक समुद्र तल से मूल््यवान खनिज भंडार निकालना शामिल है।
�	इन खनिज भंडारोों मेें ताँबा, कोबाल््ट, निकल, जस््तता, चाँदी, 

सोना और दुर््लभ पृथ््ववी तत्तत्व जैसी सामग्रियाँ शामिल हैैं।
�	NIO ने 512 मीटर की गहराई तक गहरे समुद्र मेें खनन 

प्रणालियोों का परीक्षण किया है और 6,000 मीटर तक की 
प्रणालियोों पर काम कर रहा है।

z	 समुद्र तल मेें खदानेें स््थथापित करना पहले भूमि आधारित खनन की 
तुलना मेें अधिक महँगा माना जाता था।

z	 पेट्रोलियम उद्योग के अंडरवाटर रोबोटिक््स मेें नवाचारोों ने समुद्र 
तल मेें खनन की संभावनाओं मेें सुधार किया है।

विभिन्न समुद्री क्षेत्र क््यया हैैं?
z	 आधार रेखा (Baseline):   

�	आधार रेखा (Baseline) एक रेखा को संदर््भभित करती है, 
जो अक््सर समुद्र तट के साथ होती है, जो किसी राज््य के 
क्षेत्रीय समुद्र और अन््य समुद्री क्षेत्ररों, जैसे कि उसके विशेष 
आर््थथिक क्षेत्र की बाहरी सीमाओं को मापने के लिये एक संदर््भ 
बिंदु के रूप मेें कार््य करती है।

�	आमतौर पर यह आधार रेखा तटीय राज््य के कम पानी के 
निशान को प्रतिबिंबित करती है। ऐसे मामलोों मेें जहाँ समुद्र तट 
गहराई से इंडेेंटेड है, इसमेें किनारे के करीब द्वीप हैैं या 
महत्तत्वपूर््ण अस््थथिरता प्रदर््शशित करते हैैं, इसके बजाय सीधी 
आधार रेखाएँ स््थथापित की जा सकती हैैं।
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z	 आंतरिक जल:
�	आंतरिक जल वे जल होते हैैं जो आधार रेखा के भू-भाग पर 

स््थथित होते हैैं और जिससे प्रादेशिक समुद्र की चौड़़ाई मापी 
जाती है।

�	प्रत््ययेक तटीय देश की अपने भूमि क्षेत्र की तरह अपने आंतरिक 
जल पर पूर््ण संप्रभुता होती है। आंतरिक जल के उदाहरणोों मेें 
खाड़़ी, बंदरगाह, इनलेट, नदियाँ और यहाँ तक कि समुद्र से 
जुड़़ी झीलेें भी शामिल हैैं।

�	आंतरिक जल से इनोसेेंट पैसेज के गुज़रने का कोई अधिकार 
नहीीं है।

�	इनोसेेंट पैसेज का तात््पर््य उन जल से गुज़रना है जो शांति 
और सुरक्षा के प्रतिकूल नहीीं हैैं। हालाँकि राष्ट््रों को इसे 
निलंबित करने का अधिकार है।

z	 प्रादेशिक सागर:
�	प्रादेशिक समुद्र अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 

नॉटिकल मील (NM) तक विस््ततृत होता है।   
�	प्रादेशिक समुद्र पर तटीय देशोों की संप्रभुता और 

न््ययायाधिकार का क्षेत्र है। ये अधिकार न केवल समुद्री 
सतह पर बल््ककि समुद्री आधार, हवाई क्षेत्र तक विस््ततृत 
होते हैैं।

z	 सन्निहित क्षेत्र (Contiguous Zone):
�	सन्निहित क्षेत्र का विस््ततार आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील 

तक विस््ततृत होता है।
�	यह प्रादेशिक समुद्र और उच्च समुद्र के बीच स््थथित एक 

मध््यस््थ क्षेत्र होता है।
�	तटीय देशोों को अपने क्षेत्र के भीतर राजकोषीय, आव्रजन, 

स््वच््छता और सीमा शुल््क कानूनोों के उल्लंघन को रोकने तथा 
दंडित करने का अधिकार होता है।

�	प्रादेशिक समुद्र के विपरीत, सन्निहित क्षेत्र पर संबद्ध देश का 
क्षेत्राधिकार केवल समुद्र की सतह और तल तक सीमित होता 
है। यह क्षेत्राधिकार वातावरण और वायुमंडल पर लागू नहीीं 
होता है।
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z	 अपवर््जक आर््थथिक क्षेत्र (Exclusive Economic 
Zone- EEZ):
�	प्रत््ययेक तटीय राज््य अपने क्षेत्रीय समुद्र से परे और उसके 

निकट आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर तक विस््ततृत 
EEZ का दावा कर सकता है।

�	EEZ के भीतर एक तटीय राज््य को निम््नलिखित अधिकार 
प्राप््त होते हैैं:
�	समुद्र तल और उपमृदा के सजीव अथवा निर्जीव 

प्राकृतिक संसाधनोों का अन््ववेषण, दोहन, संरक्षण तथा 
प्रबंधन करने का संप्रभु अधिकार।

�	संबद्ध क्षेत्र के जल, धाराओं और वायु से ऊर््जजा के 
उत््पपादन करने जैसी गतिविधियोों का अधिकार।  

�	प्रादेशिक समुद्र और सन्निहित क्षेत्र के विपरीत, EEZ केवल 
उपर््ययुक्त संसाधन अधिकारोों की अनुमति देता है। यह किसी 
तटीय राज््य को बहुत सीमित अपवादोों के अधीन नौवहन 
अथवा ओवरफ््ललाइट की स््वतंत्रता को प्रतिबंधित अथवा 
सीमित करने का अधिकार नहीीं देता है।

z	 महाद्वीपीय शेल््फ:
�	महाद्वीपीय शेल््फ का तात््पर््य समुद्र के नीचे स््थथित महाद्वीप के 

किनारे से है। महाद्वीपीय शेल््फ का विस््ततार महाद्वीप के समुद्र 
तट से एक ड्रॉप-ऑफ बिंदु तक होता है जिसे शेल््फ अवकाश 
(Shelf Break) कहा जाता है।
�	ब्रेक से, शेल््फ गभीर महासागरीय तली (Deep 

Ocean Floor) की ओर विस््ततृत होता है जिसे 
महाद्वीपीय ढाल (Continental Slope) कहा 
जाता है।

z	 हाई सीज़ (High Seas):
�	EEZ से अलग समुद्र की सतह और जल स््ततंभ को ‘हाई 

सीज़’ कहा जाता है।
�	इसे "सभी मानव जाति की साझा विरासत" के रूप मेें माना 

जाता है और यह किसी भी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे है।
�	देश इन क्षेत्ररों मेें गतिविधियोों का संचालन तब तक कर सकते 

हैैं जब तक कि वे शांतिपूर््ण उद्देश््योों के लिये होों, जैसे कि 
पारगमन, समुद्री विज्ञान और समुद्र की सतह के नीचे की 
खोज।

महाद्वीपीय शेल््फ से संबंधित दावे और अन््ववेषण अधिकार 
क््यया हैैं?
z	 महाद्वीपीय शेल््फ पर विशेष अधिकार: देशोों के पास उनकी 

सीमाओं से 200 नॉटिकल मील तक विस््ततृत क्षेत्र पर विशेष 
अधिकार होते हैैं जिसमेें अंतर््ननिहित समुद्र तल भी शामिल है। यह 

क्षेत्राधिकार संबद्ध क्षेत्र के भीतर संसाधनोों की खोज और उनके 
दोहन की अनुमति प्रदान करते हैैं।

z	 महाद्वीपीय शेल््फ विस््ततार: समुद्र की सीमा से लगे कुछ राज््योों 
मेें 200 नॉटिकल मील से अधिक विस््ततृत एक प्राकृतिक भूमि 
संरचना हो सकती है जो उनकी सीमा को गहरे समुद्र के किनारे 
से जोड़ती है। इस विस््ततार को महाद्वीपीय शेल््फ के नाम से जाना 
जाता है।

z	 विशेष प्रावधान: बंगाल की खाड़़ी के किनारे से लगने वाले देशोों 
को अपने महाद्वीपीय शेल््फ की सीमा पर दावा करने के लिये 
अलग मानदंड लागू करने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया 
है।
�	उदाहरण: विशेष प्रावधान का उपयोग करते हुए श्रीलंका ने 

अपने महाद्वीपीय शेल््फ को 500 नॉटिकल मील तक विस््ततृत 
करने का दावा किया जो निर््धधारित 350 नॉटिकल मील की 
सामान््य सीमा से अधिक है।     

z	 दावे के लिये तर््कसंगत समर््थन: 200 नॉटिकल मील से अधिक 
महाद्वीपीय शेल््फ पर विशेष अधिकार का दावा करने के लिये 
संबद्ध देश को समुद्र के नीचे के मानचित्ररों और सर्वेक्षणोों द्वारा 
समर््थथित एक विस््ततृत वैज्ञानिक तर््क प्रदान करना होगा। यह 
जानकारी अंतर््रराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी (ISBA) द्वारा नियुक्त 
एक वैज्ञानिक आयोग को प्रस््ततुत की जाती है।
�	यदि दावा आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो देश को 

विस््ततारित महाद्वीपीय शेल््फ के भीतर सजीव और निर्जीव 
दोनोों संसाधनोों की खोज करने तथा उनका दोहन करने की 
अनुमति प्रदान की जाती है।

डीप सी माइनिंग का क््यया महत्तत्व है?
z	 संसाधन की उपलब््धता: गहरे समुद्र मेें खनन के माध््यम से 

तीव्रता से दुर््लभ होते जा रहे मूल््यवान संसाधनोों का अन््ववेषण किया 
जा सकता है। इन संसाधनोों मेें पॉलीमेटैलिक नोड्यूल््स, 
पॉलीमेटैलिक सल््फफाइड और कोबाल््ट-समृद्ध फेरोमैैंगनीज क्रस््ट 
शामिल हैैं जिनमेें ताँबा, निकल, कोबाल््ट तथा दुर््लभ मृदा तत्तत्ववों 
जैसे खनिजोों की उच्च सांद्रता होती है।
�	समय के साथ स््थलीय भंडारोों के समाप््त होने की दशा मेें गहरे 

समुद्र मेें खनन महत्तत्वपूर््ण खनिजोों की उपलब््धता का एक 
वैकल््पपिक स्रोत प्रदान करता है।

z	 तकनीकी प्रगति: गहरे समुद्र मेें खनन के लिये प्रौद्योगिकियोों का 
विकास नवाचार और तकनीकी उन्नति के अवसर प्रस््ततुत करता 
है। इसमेें उच्च दाब, अंधेरे और निम््न तापमान जैसी विषम समुद्री 
परिस््थथितियोों मेें कार््य करने मेें सक्षम विशेष उपकरणोों को डिज़़ाइन 
करना शामिल है।
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�	कुशल और सुरक्षित खनन कार्ययों के लिये रोबोटिक््स, दूर से 
संचालित वाहन (ROV) तथा ऑटोनोमस अंडरवॉटर 
व््हहीकल््स (AUV) मेें उन्नति करना आवश््यक है।

z	 आर््थथिक क्षमता: गहरे समुद्र मेें खनन से माध््यम से संबद्ध देश 
और कंपनियाँ एक महत्तत्वपूर््ण आर््थथिक लाभ अर््जजित कर सकते हैैं।
�	समुद्र तल से मूल््यवान खनिजोों का निष््कर््षण आर््थथिक विकास 

को प्रोत््ससाहित कर सकता है, रोज़गार के अवसर सृजित कर 
सकता है और करोों, रॉयल््टटी तथा संसाधन-साझाकरण 
समझौतोों के माध््यम से राष्ट्रीय राजस््व मेें योगदान कर सकता 
है। 

डीप सी माइनिंग से संबंधित चिंताएँ क््यया हैैं?
z	 समुद्री पारितंत्र की क्षति: गहरे समुद्र मेें खनन करने से समुद्री 

पारितंत्र को नुकसान हो सकता है। खनन से होने वाली क्षति मेें 
शोर, कंपन और प्रकाश प्रदूषण, साथ ही खनन प्रक्रिया मेें उपयोग 
किये जाने वाले ईंधन तथा अन््य रसायनोों के संभावित रिसाव एवं 
फैलाव शामिल हो सकते हैैं।
�	यह समुद्री जैवविविधता और पारिस््थथितिकी तंत्र को गंभीर रूप 

से नुकसान पहुुँचा सकता है।
z	 तलछट प््लम का निर््ममाण: खनन से समुद्र तल पर महीन तलछट 

की उत््पत्ति हो सकती है जिससे निलंबित कणोों के प््लम का 
निर््ममाण होगा। खनन द्वारा मूल््यवान सामग्री के निष््कर््षण के पश्चात् 
गारा तलछट के ढेर को कभी-कभी वापस समुद्र मेें डाल दिया 
जाता है।
�	यह प्रवाल और स््पपंज जैसी फिल््टर-फीडिंग प्रजातियोों को 

नुकसान पहुुँचा सकता है और कुछ अन््य प्राणियोों को प्रभावित 
कर सकता है।

z	 समुद्री जीवोों पर व््ययापक प्रभाव: गहरे समुद्र मेें खनन से समुद्र 
तल को नुकसान पहुुँचने के अतिरिक्त, मछलियोों की संख््यया, समुद्री 
स््तनपायी जीवोों और जलवायु को विनियमित करने मेें गहरे समुद्र 
के पारिस््थथितिक तंत्र की भूमिका पर व््ययापक प्रभाव पड़ेगा।

z	 खुदाई और मापन: मशीनोों द्वारा समुद्र तल की खुदाई और मापन 
गहन समुद्र की पारिस््थथितिकी को बदल या नष्ट कर सकता है एवं 
गहन समुद्र मेें निवास करने वाली अज्ञात प्रजातियोों को नुकसान 
पहुुँचा सकता है।

समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन््वेेंशन, 1982
z	 परिचय:

�	UNCLOS एक अंतर््रराष्ट्रीय संधि है जो विश्व के समुद्ररों 
और महासागरोों के उपयोग के लिये एक नियामक फ्रेमवर््क 
प्रदान करती है।

�	यह विश्व के महासागरोों और समुद्ररों मेें कानून एवं व््यवस््थथा 
की एक व््ययापक व््यवस््थथा स््थथापित करता है तथा महासागरोों व 
उनके संसाधनोों के सभी उपयोगोों को नियंत्रित करने वाले 
नियम स््थथापित करता है।

�	यह इस धारणा को स््थथापित करता है कि महासागर क्षेत्र की 
सभी समस््ययाएँ आपस मेें घनिष्ठ रूप से जुड़़ी हुई हैैं और इन््हेें 
समग्र रूप से हल करने की आवश््यकता है।

z	 अनुसमर््थन:
�	यह कन््वेेंशन दिसंबर 1982 मेें मोोंटेगो बे, जमैका मेें हस््तताक्षर 

के लिये आयोजित किया गया था।
�	कन््वेेंशन को 168 पार््टटियोों द्वारा अनुमोदित किया गया है, 

जिसमेें 167 राज््य (164 संयुक्त राष्ट्र (UN) सदस््य देश 
और संयुक्त राष्ट्र पर््यवेक्षक राज््य फिलिस््ततीन, साथ ही कुक 
आइलैैंड््स तथा नीयू) एवं यूरोपीय संघ शामिल हैैं। अतिरिक्त 
14 संयुक्त राष्ट्र सदस््य देशोों ने सम््ममेलन पर हस््तताक्षर किए हैैं, 
लेकिन इसकी पुष्टि नहीीं की है।

�	जबकि भारत ने वर््ष 1995 मेें संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून का 
अनुमोदन किया था, अमेरिका अब तक ऐसा करने मेें विफल 
रहा है।

z	 भारतीय कानून:
�	भारत के प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल््फ, विशिष्ट आर््थथिक 

क्षेत्र और अन््य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 के अनुसार:
�	सभी विदेशी जहाज़ोों (पनडुब््बबियोों और अन््य ऐसे वाहनोों 

सहित युद्धपोतोों के अलावा) को क्षेत्रीय जल के माध््यम 
से सरल मार््ग का अधिकार प्राप््त होगा।

�	सरल मार््ग: यह वह मार््ग है जो भारत की शांति, अच््छछी 
व््यवस््थथा या सुरक्षा के लिये प्रतिकूल नहीीं है। 

अन््य ब््ललू इकॉनमी पहल क््यया हैैं?
z	 सतत् विकास हेतु 'ब््ललू इकॉनमी' पर भारत-नॉर्वे टास््क फोर््स 
z	 सागरमाला परियोजना
z	 O-SMART 
z	 एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन
z	 राष्ट्रीय मत््स््य पालन नीति

आगे की राह 
z	 नियामक ढाँचे मेें वृद्धि: ज़िम््ममेदार और टिकाऊ गहन समुद्र मेें 

खनन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिये नियमोों तथा अंतर््रराष्ट्रीय 
समझौतोों को मज़बूत करना आवश््यक है। इसमेें शोर, कंपन और 
प्रकाश प्रदूषण के लिये कड़़े दिशा-निर्देश स््थथापित करना, साथ ही 
खनन उप-उत््पपादोों तथा रसायनोों के प्रबंधन एवं निपटान के लिये 
सख््त प्रोटोकॉल शामिल हैैं।
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z	 पर््ययावरणीय प्रभाव आकलन: खनन लाइसेेंस देने से पहले 
संपूर््ण पर््ययावरणीय प्रभाव आकलन करना महत्तत्वपूर््ण है। इन 
आकलनोों मेें समुद्री पारिस््थथितिक तंत्र, जैवविविधता और आवासोों 
को संभावित नुकसान के साथ-साथ मछली की जीव-संख््यया एवं 
समुद्री स््तनधारियोों पर दीर््घकालिक प्रभावोों का मूल््ययाांकन किया 
जाना चाहिये।

z	 शमन उपाय: गहन समुद्र मेें खनन गतिविधियोों के प्रभाव को कम 
करने के लिये प्रभावी शमन उपायोों को लागू करना महत्तत्वपूर््ण है। 
इसमेें ध््वनि और प्रकाश प्रदूषण को कम करने के लिये उन्नत 

प्रौद्योगिकियोों का उपयोग करना, निलंबित कणोों के प्रसार को 
रोकने के लिये तलछट नियंत्रण उपायोों को नियोजित करना एवं 
अपशिष्ट प्रबंधन व निपटान के लिये नवीन तरीकोों का विकास 
करना शामिल हो सकता है।

z	 निगरानी और प्रवर््तन: गहरे समुद्र मेें खनन कार्ययों के पर््ययावरणीय 
प्रभाव को ट्रैक करने के लिये मज़बूत निगरानी तंत्र स््थथापित करना 
आवश््यक है। नियमोों के नियमित निरीक्षण और प्रवर््तन से 
पर््ययावरण मानकोों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है एवं 
किसी भी उल्लंघन के मामले मेें त््वरित हस््तक्षेप किया जा सकता 
है।

nnn
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SHG के माध््यम से महिला-सशक्तीकरण पर 
SBI का अध््ययन

चर््चचा मेें क््योों? 
भारतीय स््टटेट बैैंक (SBI) ने हाल ही मेें भारत मेें स््वयं सहायता 

समूहोों की उभरती गतिशीलता पर प्रकाश डालते हुए एक शोध अध््ययन 
का अनावरण किया।
z	 यह अध््ययन SHG, उनके सदस््योों और 'लखपति दीदी' के नाम 

से जाने जाने वाले उभरते समूह के बीच ऋण उपयोग एवं डिजिटल 
व््यवहार के पैटर््न पर प्रकाश डालता है।

अध््ययन के मुख््य तथ््य क््यया हैैं?
z	 SHG और लखपति दीदी का उदय:

�	भारत मेें स््वयं सहायता समूह, जिनकी संख््यया लगभग 8.5 
मिलियन है और जिनमेें लगभग 92.1 मिलियन सदस््य हैैं, एक 
परिवर््तनकारी क््राांति का नेतृत््व कर रहे हैैं।
�	इस गति का एक उल्लेखनीय परिणाम लखपति दीदियोों 

का बढ़ता अनुपात है।
�	लखपति दीदी एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश््य SHG 

मेें महिलाओं को स््थथायी आजीविका प्रथाओं के माध््यम से 
प्रति वर््ष कम-से-कम 1,00,000 रुपए कमाने के लिये सशक्त 
बनाना है।

�	यह कार््यक्रम वर््ष 2023 मेें 2 करोड़ महिलाओं के प्रारंभिक 
लक्षष्य के साथ शुरू किया गया था, लेकिन सत्र 2024-25 मेें 
लक्षष्य को बढ़़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है।
�	यह गति सकल मूल््य वर्दद्धन और आर््थथिक उत््पपादन मेें 

महिलाओं के बढ़ते योगदान को रेखांकित करता है। 
�	औपचारिकीकरण पहल के माध््यम से, औपचारिक क्षेत्र 

मेें महिलाओं की बढ़ती भागीदारी स््पष्ट है, जैसा कि 
बढ़ती महिला श्रम बल भागीदारी दर मेें परिलक्षित होता 
है।

z	 बैैंक लिंकेज और क्रेडिट पहुुँच:
�	SHG बैैंक लिंकेज प्रोग्राम, एक गेम-चेेंजर के रूप मेें 

स््थथापित हुआ है, जिसमेें लगभग 97.5% SHG के अब 
बैैंक खाते हैैं।

�	यह मज़बूत बैैंकिंग संबंध समय पर ऋण पहुुँच को सक्षम 
बनाता है, जो आर््थथिक मूल््यवर्दद्धन के लिये महत्तत्वपूर््ण है। 
कम ब््ययाज दरोों पर इष्टतम फंड के साथ, SHG 
बाधाओं पर नियंत्रण कर अपनी पूरी मार्केटिंग क्षमता का 
उपयोग करते हैैं।

�	अनुसूचित वाणिज््ययिक बैैंकोों का SHG पोर््टफोलियो 
अब लगभग 2 ट्रिलियन रुपए है।

z	 क्रेडिट उपयोग और पुनर््भभुगतान:
�	वित्त वर््ष 2019 की तुलना मेें वित्त वर््ष 2024 मेें SHG को 

स््ववीकृत औसत सीमा 2.2 गुना बढ़ा दी गई है।
�	क्रेडिट पुनर््भभुगतान मेें काफी सुधार हुआ है, वित्त वर््ष 2019 

की तुलना मेें वित्त वर््ष 2024 मेें औसत पुनर््भभुगतान 3.9 गुना 
बढ़ गया है, जो विवेकपूर््ण और समय पर पुनर््भभुगतान को 
दर््शशाता है।

z	 डिजिटल समावेशन:
�	बैैंक मित्र और डिजिटल दीदी अभूतपूर््व पैमाने पर वित्तीयकरण 

को सक्षम कर रहे हैैं।
�	सरस मेला जैसी पहल सराहनीय हैैं, लेकिन इन््हेें ओपन 

नेटवर््क फॉर डिजिटल कॉमर््स जैसे डिजिटल प््ललेटफॉर््म पर 
शामिल करके इसे और बढ़़ाया जा सकता है।

�	सभी क्षेत्ररों मेें आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध््यम से व््यय 
FY23 से FY24 मेें कम-से-कम 3 गुना बढ़ गया।

z	 आय वृद्धि:
�	FY19-FY24 के दौरान महिला SHG सदस््योों की आय 

तीन गुना हो गई है, शहरी सदस््योों की आय मेें 4.6 गुना वृद्धि 
देखी गई है।

�	FY24 बनाम FY19 मेें लगभग 65% ग्रामीण SHG 
सदस््योों की सापेक्ष आय मेें वृद्धि हुई है।

z	 राज््यवार प्रगति:
�	जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना SHG मेें अग्रणी हैैं, 

तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल, पंजाब तथा गुजरात जैसे अन््य 
राज््योों ने भी महिला SHG आय मेें उल्लेखनीय वृद्धि की है।
�	FY27 तक भारत के प्रत््ययेक राज््य मेें लखपति दीदीयोों 

की संख््यया मेें वृद्धि होकर इनकी संख््यया लाखोों मेें होने की 
उम््ममीद है।

lkekftd U;k;
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स््वयं सहायता समूह (SHG)
z	 स््वयं सहायता समूह (SHG) समान सामाजिक-आर््थथिक 

पृष्ठभूमि वाले व््यक्तियोों के अनौपचारिक संघ हैैं जिनका लक्षष्य 
निर््धनता, अशिक्षा और कौशल की कमी जैसे सामान््य मुद्ददों का 
सामूहिक रूप से समाधान करना है।

z	 ये समूह हाशिये पर जीवन यापन करने वाले समुदायोों के भीतर 
स््व-रोज़गार और निर््धनता उन््ममूलन को बढ़़ावा देते हुए स््व-शासन 
तथा सहकर्मी समर््थन को प्रोत््ससाहन देते हैैं।

z	 भारत मेें SHG मॉडल प्रोफेसर यूनुस के ग्रामीण बैैंक मॉडल  से 
प्रेरित होकर वर््ष 1984 मेें प्रस््ततुत किया गया था।
�	केरल मेें कुदुंबश्री, महाराष्ट्र मेें महिला आर््थथिक विकास 

महामंडल और लूम््स ऑफ लद्दाख सफल SHG के कुछ 
उदाहरण हैैं।
�	लूम््स ऑफ लद्दाख एक 427 महिला SHG सदस््योों 

वाला एक पश््ममीना ब््राांड है जिसका बिक्री वित्त वर््ष 
2022-23 मेें 34 लाख रुपए और वर््ष 2023-24 के 
प्रारंभिक 10 माह मेें 42 लाख रुपए रही जो इसके विक्रय 
मेें हुई तीव्र वृद्धि को दर््शशाता है।

SHG-बैैंक लिंकेज प्रोग्राम (SHG-BLP)
z	 वर््ष 1989 मेें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैैंक (नाबार््ड) 

द्वारा शुरू किया गया SHG-BLP, वर््ष 1992 तक एक एक््शन 
रिसर््च से एक पायलट प्रोजेक््ट मेें बदल गया।

�	भारतीय रिज़र््व बैैंक और नाबार््ड के समर््थन से SHG, बैैंकोों 
तथा गैर सरकारी संगठनोों के बीच इस सहयोगात््मक प्रयास 
का उद्देश््य वंचित गरीब परिवारोों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान 
करना है।

�	समय के साथ यह विश्व की सबसे बड़़ी माइक्रोफाइनेेंस 
परियोजना बन गई है जो लगभग 16.19 करोड़ परिवारोों, मुख््य 
रूप से महिला समूहोों लाभान््ववित कर समग्र देश मेें महिलाओं 
को सशक्त बनाता है।

�	नाबार््ड के प्रयासोों मेें नीति समर््थन, प्रशिक्षण कार््यक्रम और 
सभी हितधारकोों के लिये क्षमता निर््ममाण शामिल हैैं जो इस 
बचत-आधारित माइक्रोफाइनेेंस मॉडल की सफलता मेें 
योगदान दे रहे हैैं।

SHG के सम््ममुख क््यया चुनौतियाँ हैैं?
z	 सीमित संसाधन:

�	SHG साधारणतः सीमित वित्तीय संसाधनोों के साथ कार््य 
करते हैैं, जिससे परिचालन क्षमता  मेें वृद्धि करने हेतु आवश््यक 
बुनियादी ढाँचे, विपणन और वितरण चैनलोों मेें निवेश करना 
मुश््ककिल हो जाता है।

z	 गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण:
�	विशेषकर सीमित संसाधनोों और तकनीकी विशेषज्ञता के साथ 

छोटे पैमाने पर कार््य करते हुए उत््पपादोों अथवा सेवाओं की 
गुणवत्ता मेें निरंतरता तथा मानकीकरण सुनिश्चित करना 
SHG के लिये एक चुनौती हो सकती है।
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z	 प्रौद्योगिकी तक पहुुँच:
�	डिजिटल प््ललेटफॉर््म, ई-कॉमर््स समाधान और स््वचालित 

उत््पपादन प्रक्रियाओं जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियोों तक सीमित 
पहुुँच, SHG की कुशलतापूर््वक स््ककेल करने तथा व््ययापक 
बाज़ारोों तक पहुुँच की क्षमता मेें बाधा डाल सकती है।

z	 बाज़ार तक सीमित पहुुँच:
�	बाज़ार की जानकारी के अभाव, सीमित वितरण चैनल और 

स््थथापित व््यवसायोों से प्रतिस््पर्द्धा जैसे कारकोों के कारण 
SHG अमूमन अपने स््थथानीय समुदायोों के अतिरिक्त व््ययापक 
बाज़ार तक पहुुँच प्राप््त करने  मेें संघर््ष करते हैैं।

z	 सामाजिक-सांस््ककृतिक बाधाएँ:
�	कुछ समुदायोों मेें SHG को सामाजिक-सांस््ककृतिक बाधाओं 

का सामना करना पड़ सकता है, जैसे- लैैंगिक भेदभाव, 
परिवार के सदस््योों से समर््थन की कमी अथवा परिवर््तन का 
प्रतिरोध जो उनके विकास और स््ववीकृति मेें बाधा बन सकता 
है।

SHG से संबंधित पहल क््यया हैैं?
z	 दीनदयाल अंत््ययोदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका 

मिशन: इसे ग्रामीण गरीब महिलाओं को स््वयं सहायता समूहोों 
(SHG) मेें संगठित करने के लिये मिशन मोड मेें लागू किया 
गया है।
�	इसका उद्देश््य SHG की आय मेें वृद्धि और जीवन की 

गुणवत्ता मेें सुधार करने हेतु उन््हेें सहायता प्रदान करना है।
�	स््टटार््ट-अप ग्राम उद्यमिता कार््यक्रम और महिला किसान 

सशक्तीकरण परियोजना इसकी उप-योजनाएँ हैैं।
�	SVEP का लक्षष्य गैर-कृषि क्षेत्ररों मेें ग्रामीण स््तर पर 

उद्यम स््थथापित करने मेें SHG सदस््योों की सहायता 
करना है।

�	MKSP देशभर मेें लगभग 1.77 करोड़ महिला 
किसानोों को कवर करते हुए कृषि मेें महिलाओं को 
सशक्त बनाता है।

z	 सूक्षष्म उद्यम विकास कार््यक्रम (MEDPs):
�	नाबार््ड, वर््ष 2006 से परिपक्व SHG के लिये आवश््यकता-

आधारित कौशल विकास कार््यक्रमोों (MEDP) का 
समर््थन कर रहा है जिनके पास पहले से ही बैैंकोों से वित्त तक 
पहुुँच है।
�	MEDP एक ऑन-लोकेशन कौशल विकास प्रशिक्षण 

कार््यक्रम है जो कौशल की कमी को पूरा करने अथवा 
SHG सदस््योों द्वारा पहले से अपनाई गई उत््पपादन 
गतिविधियोों के अनुकूलन को सुविधाजनक बनाने का 
प्रयास करता है।

z	 भारत के पिछड़़े और वामपंथी उग्रवाद ज़िलोों मेें महिला स््वयं 
सहायता समूहोों (WSHGs) को बढ़़ावा देने की योजना:
�	इस योजना का लक्षष्य एंकर एजेेंसियोों की सहायता से स््थथायी 

WSHG स््थथापित करना, बैैंकोों के साथ क्रेडिट लिंकेज की 
सुविधा प्रदान करना, आजीविका के लिये सहायता प्रदान 
करने के साथ ऋण भुगतान सुनिश्चित करना भी है।

आगे की राह 
z	 दूरदराज़ के क्षेत्ररों और वंचित समुदायोों तक एसएचजी-बीएलपी 

की पहुुँच का विस््ततार करना।
�	क्रेडिट आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ ही 

SHG की विभिन्न आवश््यकताओं के अनुरूप वित्त प्रदान 
करना।

z	 SHG तथा बड़़े निगमोों, खुदरा शृृंखलाओं एवं ई-कॉमर््स 
प््ललेटफार्ममों के बीच बाज़ार संपर््क को सुविधाजनक बनाना।
�	प्रदर््शनियोों, व््ययापार मेलोों एवं ऑनलाइन बाज़़ारोों मेें भागीदारी 

के माध््यम से SHG उत््पपादोों की ब््राांडिंग और मार्केटिंग को 
बढ़़ावा देना।

z	 SHG गतिविधियोों का समर््थन करने के लिये भंडारण सुविधाओं, 
परिवहन नेटवर््क एवं सामान््य उत््पपादन केेंद्ररों जैसे बुनियादी ढाँचे 
के विकास मेें निवेश करना।

z	 स््वयं सहायता समूहोों के समग्र विकास के लिये संसाधनोों, 
विशेषज्ञता तथा नेटवर््क का लाभ उठाने हेतु सार््वजनिक-निजी 
भागीदारी को प्रोत््ससाहित करना।

लैैंगिक समानता मेें भारत की प्रगति
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें UNDP द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर््ट 2023-24 
मेें लैैंगिक असमानता सूचकांक (Gender Inequality 
Index- GII), 2022 जारी किया गया है।
z	 GII मेें, भारत 0.437 स््ककोर के साथ 193 देशोों मेें से 108वेें स््थथान 

पर है।

लैैंगिक असमानता सूचकांक क््यया है?
z	 परिचय: GII तीन आयामोों का उपयोग करते हुए लैैंगिक 

असमानता का एक समग्र मीट्रिक है: प्रजनन स््ववास््थ््य, सशक्तीकरण 
और श्रम बाज़ार।
�	यह इन क्षेत्ररों मेें महिला और परुुष उपलब््धधियोों के बीच असमानता 

के कारण मानव विकास क्षमता मेें अंतर को दर््शशाता है।
�	GII मान 0 (समानता) से 1 (अत््यधिक असमानता) तक 

होता है।
�	कम GII मान महिलाओं और पुरुषोों के बीच कम 

असमानता तथा अधिक GII मान महिलाओं एवं पुरुषोों 
के बीच अधिक असमानता को को इंगित करता है।
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z	 भारत की प्रगति:
�	लैैंगिक असमानता सूचकांक- 2021 मेें भारत 0.490 स््ककोर के 

साथ 191 देशोों मेें से 122वेें स््थथान पर रहा। 
�	वर््तमान डेटा GII वर््ष 2021 की तुलना मेें GII वर््ष 2022 

पर 14 रैैंक का उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
�	पिछले 10 वर्षषों मेें, GII मेें भारत की रैैंक लगातार बेहतर हुई 

है, जो देश मेें लैैंगिक समानता हासिल करने मेें प्रगतिशील 
सुधार का संकेत देती है।

नोट:
z	 मातृ मृत््ययु अनुपात: प्रति 100,000 जीवित शिशुओं के जन््म पर 

गर््भभावस््थथा से संबंधित कारणोों से होने वाली मृत््ययु की संख््यया।
z	 किशोर जन््म दर: संबंधित आयु वर््ग मेें प्रति 1,000 महिलाओं 

पर 10-14 अथवा 15-19 वर््ष की महिलाओं मेें जन््म की 
वार््षषिक संख््यया।

z	 श्रम बल भागीदारी दर: कामकाजी उम्र की आबादी (15 वर््ष 
और उससे अधिक उम्र) का अनुपात, जो या तो काम करके 
या सक्रिय रूप से काम की तलाश हेतु श्रम बाज़ार से जुड़े हुए 
है, कामकाजी उम्र की आबादी के प्रतिशत के रूप मेें व््यक्त 
किया जाता है।

भारत मेें लैैंगिक असमानता से संबंधित प्रमुख मुद्दे क््यया 
हैैं?
z	 लैैंगिक हिंसा: भारत मेें महिलाओं और लड़कियोों को अमूमन 

घरेलू हिंसा, यौन उत््पपीड़न, बलात््ककार, दहेज़ संबंधी हिंसा तथा 
ऑनर किलिंग सहित विभिन्न प्रकार की हिंसा का सामना करना 
पड़ता है।
�	ये मुद्दे लैैंगिक असमानता परिदृश््य मेें प्रमुख रूप से योगदान 

देते हैैं।

�	राष्ट्रीय परिवार स््ववास््थ््य सर्वेक्षण-5 की रिपोर््ट के अनुसार 
भारत मेें लगभग एक-तिहाई महिलाओं को शारीरिक अथवा 
यौन हिंसा का सामना करना पड़ा।

z	 शिक्षा तक असमान पहुुँच: शिक्षा पहुुँच मेें सुधार के प्रयासोों के 
बावजूद, नामांकन, प्रतिधारण और शिक्षा पूर््णता दर के मामले मेें 
लड़कोों तथा लड़कियोों के बीच असमानताएँ अभी भी मौजूद हैैं।
�	सांस््ककृतिक मानदंड, आर््थथिक बाधाएँ और सुरक्षा संबंधी 

चिंताएँ अमूमन लड़कियोों की शिक्षा को बाधित करती हैैं।
z	 अवैतनिक श्रम: भारत मेें महिलाएँ अमूमन घरेलु काम, बच्चचों की 

देखभाल और बुजुर्गगों की देखभाल करने जैसे कई अवैतनिक 
देखभाल कार््य करती हैैं जिसे अक््सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता 
है तथा अन््य कार्ययों की तुलना मेें कम महत्तत्व दिया जाता है जो 
उनकी आर््थथिक निर््भरता एवं समय की गरीबी (Time 
Poverty) मेें योगदान देता है।

z	 लैैंगिक वेतन अंतराल: भारत मेें महिलाओं को सामान््यतः पुरुषोों 
की भाँति समान कार््य के लिये पुरुषोों की तुलना मेें कम वेतन दिया 
जाता है जो एक गंभीर लैैंगिक वेतन अंतराल को दर््शशाता है।
�	यह वेतन अंतराल विभिन्न क्षेत्ररों और रोज़गार के स््तरोों पर 

प्रचलित है।
�	विश्व असमानता रिपोर््ट 2022 के अनुसार भारत मेें पुरुष श्रम 

आय का 82% अर््जजित करते हैैं जबकि महिलाओं को इसका 
मात्र 18% प्राप््त होता है।

z	 बाल विवाह: बाल विवाह लड़कियोों को प्रतिकूल रूप से 
प्रभावित करता है, उन््हेें शैक्षिक और आर््थथिक अवसरोों से वंचित 
करता है तथा उनके स््ववास््थ््य संबंधी जोखिमोों के प्रति सुभेद्य बनाता 
है।
�	UNESCO के अनुसार विश्व की तीन मेें से एक बालिका 

वधु का संबंध भारत से है।

आयाम और संकेतक:  
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�	बाल वधुओं मेें 18 वर््ष से कम आयु की लड़कियाँ 
शामिल हैैं जिनकी पहले से ही शादी हो चुकी है और 
साथ ही इसमेें वे सभी उम्र की महिलाएँ भी शामिल हैैं 
जिनका पहला विवाह बचपन मेें हुआ था।

�	बाल विवाह का प्रचलन वर््ष 2006 मेें 47% था जो वर््ष 
2019-21 (NFHS-5) के दौरान घटकर लगभग आधा, 
23.3% हो गया।
�	हालाँकि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, राजस््थथान, 

तेलंगाना, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज््योों मेें 
बाल विवाह का प्रचलन राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

लैैंगिक समानता को बढ़़ावा देने हेतु भारत सरकार की 
पहल क््यया हैैं? 
z	 बेटी बचाओ बेटी पढ़़ाओ बालिकाओं की सुरक्षा, अस््ततित््व एवं 

शिक्षा सुनिश्चित करता है।
z	 महिला शक्ति केेंद्र का लक्षष्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास 

और रोज़गार के अवसरोों के माध््यम से सशक्त बनाना है।
z	 राष्ट्रीय क्रेच (शिशुगृह) योजना बच्चचों के लिये सुरक्षित वातावरण 

प्रदान करती है, जिससे महिलाओं को रोज़गार प्राप््त करने मेें सक्षम 
बनाया जाता है।

z	 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर््भवती और स््तनपान कराने वाली 
माताओं को मातृत््व लाभ प्रदान करती है।

z	 प्रधानमंत्री आवास योजना महिलाओं के नाम के तहत आवास 
सुनिश्चित करती है।

z	 सुकन््यया समृद्धि योजना बैैंक खातोों के माध््यम से लड़कियोों को 
आर््थथिक रूप से सशक्त बनाती है।

z	 वर््ष 2005 से जेेंडर बजट को भारत के केेंद्रीय बजट का हिस््ससा 
बना दिया गया है और साथ ही इसमेें महिला समर््पपित कार््यक्रमोों 
एवं योजनाओं के लिये धन आवंटन भी शामिल है।
निर््भया फंड फ्रेमवर््क देश मेें महिलाओं की सुरक्षा बढ़़ाने के उद्देश््य 

से पहल के कार््ययान््वयन के लिये एक गैर-व््यपगत कॉर््पस फंड प्रदान 
करता है।

वन स््टटॉप सेेंटर हिंसा की शिकार महिलाओं के लिये चिकित््ससा एवं 
कानूनी सहायता तथा परामर््श सहित एकीकृत सेवाएँ प्रदान करते हैैं।

संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 लोकसभा, राज््य 
विधानसभाओं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा मेें 
महिलाओं के लिये सभी सीटोों मेें से एक तिहाई सीटेें आरक्षित करता है, 
जिसमेें SC और ST के लिये आरक्षित सीटेें भी शामिल हैैं।

महिलाओं के लिये पंचायती राज संस््थथाओं मेें 33% सीटेें पहले से 
ही आरक्षित हैैं।

विज्ञान ज््ययोति कार््यक्रम का उद्देश््य लड़कियोों को STEM 
(विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित) मेें उच्च शिक्षा के साथ-
साथ करियर बनाने के लिये प्रोत््ससाहित करना है, विशेषकर उन क्षेत्ररों मेें 
जहाँ महिलाओं की भागीदारी कम है ताकि सभी क्षेत्ररों मेें लिंग अनुपात 
को संतुलित किया जा सके।

स््टैैंड-अप इंडिया, महिला ई-हाट, उद्यमिता एवं कौशल विकास 
कार््यक्रम (ESSDP) तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी अन््य पहल 
महिला उद्यमियोों को बढ़़ावा देती हैैं।

ग््ललोबल जेेंडर गैप रिपोर््ट (विश्व आर््थथिक मंच):
z	 ग््ललोबल जेेंडर गैप इंडेक््स सालाना चार प्रमुख आयामोों (आर््थथिक 

भागीदारी एवं अवसर, शैक्षिक प्राप््तति, स््ववास््थ््य एवं अस््ततित््व, तथा 
राजनीतिक सशक्तीकरण) मेें लैैंगिक समानता की वर््तमान स््थथिति 
और विकास को मापता है।
�	यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला सूचकांक है, जो वर््ष 

2006 मेें अपनी स््थथापना के बाद से समय के साथ इन अंतरालोों 
को कम करने की दिशा मेें प्रगति की निगरानी करता है।

�	जेेंडर गैप रिपोर््ट, 2023 मेें भारत 146 देशोों मेें से 127वेें स््थथान 
पर था।

आगे की राह
z	 व््ययापक कानूनी सुधार: लिंग आधारित हिंसा, बाल विवाह और 

कार््यस््थल भेदभाव से संबंधित मौजूदा कानूनोों को मज़बूत करना 
तथा लागू करना।
�	न््ययायमूर््तति वर््ममा समिति (2013) की सिफारिशोों के अनुसार 

भारतीय न््ययाय संहिता मेें वैवाहिक बलात््ककार से संबंधित 
प्रावधानोों का परिचय।

z	 लिंग-संवेदनशील शिक्षा: लैैंगिक समानता को बढ़़ावा देने, 
रूढ़़िवादिता को चुनौती देने और लड़कियोों के लिये गुणवत्तापूर््ण 
शिक्षा तक समान पहुुँच सुनिश्चित करने हेतु स््ककूलोों तथा कॉलेजोों 
मेें लिंग-संवेदनशील पाठ्यक्रम एवं नीतियाँ लागू करना।

z	 फ्रीलांसिंग प््ललेटफॉर््म: फ्रीलांसिंग प््ललेटफॉर््म और ऑनलाइन 
मार्केटप््ललेस तक पहुुँच को बढ़़ावा देना तथा सुविधा प्रदान करना 
जहाँ गृहिणियाँ सामग्री लेखन, ग्राफिक डिज़ाइन, वर््चचुअल 
सहायता, सोशल मीडिया प्रबंधन एवं ऑनलाइन ट्यूशन जैसे क्षेत्ररों 
मेें अपने कौशल व सेवाएँ प्रदान कर सकती हैैं।

z	 अवैतनिक देखभाल कार््य के लिये सहायता: महिलाओं द्वारा 
किये जाने वाले अवैतनिक देखभाल कार्ययों को पहचानने और 
महत्तत्व देने तथा घरोों के भीतर साझा ज़िम््ममेदारियोों को बढ़़ावा देने 
की आवश््यकता है। देखभाल और घरेलू ज़िम््ममेदारियोों मेें पुरुषोों 
की भागीदारी को प्रोत््ससाहित करना।
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z	 समान वेतन और कार््यस््थल नीतियाँ: समान कार््य नीतियोों के 
लिये समान वेतन लागू करना, नेतृत््व पदोों मेें लिंग विविधता को 
बढ़़ावा देना और कार््यस््थल नीतियोों को लागू करना जो कार््य-
जीवन संतुलन तथा उत््पपीड़न एवं भेदभाव से मुक्त सुरक्षित कार््य 
वातावरण का समर््थन करते हैैं।

लाभ एवं गरीबी: बलात् श्रम का अर््थशास्तत्र
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें अंतर््रराष्ट्रीय श्रम संगठन ने 'लाभ एवं गरीबी: बलात् श्रम 
का अर््थशास्तत्र' शीर््षक से एक रिपोर््ट जारी की, जिसमेें पाया गया कि 
बलात् श्रम प्रति वर््ष 36 बिलियन अमरीकी डाॅलर का अवैध लाभ प्राप््त 
किया है।

बलात् श्रम क््यया है? 
z	 ILO के अनुसार बलात् या अनिवार््य श्रम "सभी कार््य या सेवा 

है जो किसी भी व््यक्ति से किसी दंड के खतरे के तहत लिया जाता 
है एवं जिसके लिये उक्त व््यक्ति ने स््ववेच््छछा से स््वयं को प्रस््ततुत नहीीं 
किया है"।

z	 माप के प्रयोजनोों हेतु बलात् श्रम को ऐसे कार््य के रूप मेें परिभाषित 
किया गया है जो अनैच््छछिक तथा दंड या दंड (बलात्) के खतरे 
के अधीन होते हैैं।

�	अनैच््छछिक कार््य से तात््पर््य कार््यकर्त्ता की स््वतंत्र तथा सूचित 
सहमति के बिना किये गए किसी भी कार््य से है।

�	बलात् से तात््पर््य उन साधनोों से है जिनका उपयोग किसी को 
उनकी स््वतंत्र तथा सूचित सहमति के बिना काम करने हेतु 
मजबूर करने के लिये किया जाता है।

रिपोर््ट की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं?
z	 अवैध लाभ मेें वृद्धि: 

�	बलात् श्रम से प्रतिवर््ष 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अवैध 
रूप से लाभ होता है, जो वर््ष 2014 के बाद से 37% की वृद्धि 
दर््शशाता है।

�	इस वृद्धि का कारण श्रम के लिये मजबूर लोगोों की संख््यया मेें 
वृद्धि और लाभ दोनोों ही होते हैैं।

z	 अवैध लाभ का क्षेत्रीय वितरण: 
�	बलात् श्रम  से होने वाला कुल वार््षषिक अवैध लाभ यूरोप तथा  

मध््य एशिया (84 बिलियन अमेरिकी डॉलर) मेें सबसे 
अधिक है, इसके बाद एशिया और प्रशांत (62 बिलियन 
अमेरिकी डॉलर), अमेरिका (52 बिलियन अमेरिकी डॉलर), 
अफ्रीका (20 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तथा अरब देशोों 
(18 अरब अमेरिकी डॉलर) का स््थथान है।

z	 प्रति पीड़़ित लाभ सृजन: 
�	अनुमान है कि तस््कर और अपराधी प्रति पीड़़ित लगभग 

10,000 अमेरिकी डॉलर कमाते हैैं, जो एक दशक पूर््व 8,269 
अमेरिकी डॉलर के आँकड़ोों से अधिक है।

�	निजी तौर पर लगाए गए श्रम मेें पीड़़ितोों की कुल संख््यया का 
केवल 27% होने के बावजूद, बलात् वाणिज््ययिक यौन शोषण 
कुल अवैध मुनाफे का दो-तिहाई (73%) से अधिक है।

z	 सर््ववाधिक अवैध लाभ वाले क्षेत्र: 
�	बलात् व््ययावसायिक यौन शोषण के बाद, बलात् श्रम से सबसे 

अधिक वार््षषिक अवैध लाभ के क्षेत्र उद्योग (35 बिलियन 
अमेरिकी डॉलर) है, इसके बाद सेवा क्षेत्र (20.8 बिलियन 
अमेरिकी डॉलर), कृषि (5.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर) 
और घरेलू काम (2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हैैं।
�	उद्योग क्षेत्र मेें खनन एवं उत््खनन, विनिर््ममाण, निर््ममाण 

और उपयोगिताएँ शामिल हैैं।
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�	सेवा क्षेत्र मेें थोक एवं व््ययापार, आवास और खाद्य सेवा 
गतिविधियाँ, कला तथा मनोरंजन, व््यक्तिगत सेवाएँ, 
प्रशासनिक व सहायता सेवाएँ, शिक्षा, स््ववास््थ््य एवं 
सामाजिक सेवाएँ और परिवहन तथा भंडारण से संबंधित 
गतिविधियाँ शामिल हैैं।

�	कृषि क्षेत्र मेें वानिकी, शिकार के साथ-साथ फसलोों की 
खेती, पशुपालन और मत््स््यन शामिल है।

�	घरेलू कार््य तृतीय पक्ष के घरोों मेें किया जाता है।
z	 बलात् मज़दूरी कराने वाले लोगोों की संख््यया मेें वृद्धि:

�	वर््ष 2021 मेें किसी भी दिन 27.6 मिलियन लोग बलात् श्रम 
मेें लगे हुए थे, जो वर््ष 2016 के बाद से 2.7 मिलियन की 
वृद्धि दर््शशाता है।

z	 सिफारिशेें:
�	व््ययापक दृष्टिकोण की आवश््यकता: रिपोर््ट अवैध लाभ प्रवाह 

को रोकने और अपराधियोों को जवाबदेह ठहराने के लिये 
प्रवर््तन उपायोों मेें निवेश की तत््ककाल आवश््यकता पर बल देती 
है।
�	यह वैधानिक फ्रेमवर््क को सुदृढ़ करने, प्रवर््तन 

अधिकारियोों के लिये प्रशिक्षण प्रदान करने, उच्च जोखिम 
वाले क्षेत्ररों मेें श्रम निरीक्षण का विस््ततार करने और श्रम 
एवं आपराधिक कानून प्रवर््तन के बीच बेहतर समन््वय 
के महत्तत्व को रेखांकित करती है।

�	मूल कारणोों से निपटना: हालाँकि कानून प्रवर््तन उपाय 
महत्तत्वपूर््ण हैैं, रिपोर््ट इस बात पर बल देती है कि बलात् श्रम 
को केवल प्रवर््तन कार्ययों के माध््यम से समाप््त नहीीं किया जा 
सकता है। यह एक व््ययापक दृष्टिकोण का हिस््ससा होना चाहिये 
जो मूल कारणोों का पता लगाकर पीड़़ितोों की सुरक्षा को 
प्राथमिकता देता है।

�	निष््पक्ष भर्ती प्रक्रियाओं को बढ़़ावा देना: निष््पक्ष भर्ती 
प्रक्रियाओं को बढ़़ावा देना महत्तत्वपूर््ण माना जाता है क््योोंकि 
बलात् श्रम के मामले अमूमन भर्ती के दुरुपयोग से संबंधित हो 
सकते हैैं। बलात् श्रम से निपटने के लिये श्रमिकोों की सामूहिक 
रूप से जुड़ने और सौदेबाज़ी करने की स््वतंत्रता सुनिश्चित 
करना भी आवश््यक है।

बलात् श्रम से निपटने के लिये भारत की क््यया पहल हैैं?
z	 अनुच््छछेद 23:

�	यह मानव तस््करी पर रोक लगाता है जिसमेें बलात् श्रम, 
गुलामी अथवा शोषण के उद्देश््य से की जाने वाली तस््करी भी 
शामिल है।

�	यह अनुच््छछेद उक्त प्रथाओं के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करते 
हुए व््यक्तियोों की गरिमा और अधिकारोों को मान््यता प्रदान 
करता है।

z	 संविधान का अनुच््छछेद 24:
�	इस अनुच््छछेद के अनुसार चौदह वर््ष से कम आयु के किसी 

भी बच्चे को किसी कारखाने अथवा खदान मेें कार््य करने 
अथवा किसी अन््य हानिकारक रोज़गार मेें नियोजित नहीीं 
किया जाएगा।

z	 पेेंसिल पोर््टल, 2017 नो चाइल््ड लेबर हेतु प्रभावी प्रवर््तन 
मंच:
�	यह एक इलेक्ट्रॉनिक प््ललेटफॉर््म है जिसका उद्देश््य बाल श्रम 

मुक्त समाज के लक्षष्य को प्राप््त करने मेें केेंद्र, राज््य, ज़िला, 
सरकार, नागरिक समाज और आम जनता को शामिल करना 
है।

�	इसे बाल श्रम अधिनियम और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 
(NCLP) योजना के प्रभावी कार््ययान््वयन के लिये शुरू 
किया गया था।

z	 बँधुआ मज़दूर प्रणाली (उत््ससादन) अधिनियम 1976:
�	यह अधिनियम समग्र भारत मेें लागू होता है किंतु संबंधित 

राज््य सरकारोों द्वारा कार््ययान््ववित किया जाता है। यह सतर््कता 
समितियोों के रूप मेें ज़िला स््तर पर एक संस््थथागत तंत्र का 
प्रावधान करता है।
�	सतर््कता समितियाँ ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) को इस 

अधिनियम के प्रावधानोों का प्रभावी कार््ययान््वन सुनिश्चित 
करने हेतु सलाह देती हैैं।

�	राज््य सरकारोों/संघ राज््य क्षेत्र के एक कार््यकारी मजिस्ट्रेट को 
इस अधिनियम के तहत अपराधोों की सुनवाई के लिये प्रथम 
श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न््ययायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान 
की गई हैैं। 

z	 बँधुआ मज़दूरोों के पुनर््ववास के लिये केेंद्रीय क्षेत्र योजना 
(2021):
�	श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने वर््ष 2021 मेें बँधुआ मज़दूरोों के 

पुनर््ववास (2016) की योजना को नया रूप दिया, जिससे 
बचाए गए व््यक्ति को ज़िला प्रशासन द्वारा 30,000 रुपए की 
तत््ककाल वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

�	यह योजना ज़िला स््तर पर एक बँधुआ मज़दूर पुनर््ववास कोष 
के निर््ममाण का भी प्रावधान करती है, जिसमेें ज़िला मजिस्ट्रेट 
के निपटान मेें कम-से-कम 10 लाख रुपए का स््थथायी कोष 
होगा।
�	मुक्त कराए गए बँधुआ मज़दूरोों को तत््ककाल मदद पहुुँचाने 

के लिये इस कोष का नवीनीकरण किया जा सकता है।
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अंतर््रराष्ट्रीय श्रम संगठन क््यया है?
z	 परिचय:

�	अंतर््रराष्ट्रीय श्रम संगठन वर््ष 1919 से संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र 
त्रिपक्षीय संस््थथा है। यह श्रम मानक निर््धधारित करने, नीतियाँ 
को विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषोों के लिये 
सभ््य कार््य को बढ़़ावा देने वाले कार््यक्रम तैयार करने हेतु 187 
सदस््य देशोों की सरकारोों, नियोक्ताओं और श्रमिकोों को एक 
साथ लाता है।

z	 स््थथापना:
�	वर््ष 1919 मेें वर््ससाय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध 

एजेेंसी के रूप मेें इसकी स््थथापना हुई।
�	वर््ष 1946 मेें यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेेंसी 

बन गया।
z	 मुख््ययालय: जेनेवा, स््वविट््ज़रलैैंड।
z	 संस््थथापक मिशन: वैश्विक एवं स््थथायी शांति हेतु सामाजिक न््ययाय 

आवश््यक है।
�	अंतर््रराष्ट्रीय स््तर पर मान््यता प्राप््त मानवाधिकारोों एवं श्रमिक 

अधिकारोों को बढ़़ावा देता है।
z	 नोबेल शांति पुरस््ककार:

�	वर््ष 1969 मेें निम््नलिखित कार्ययों के लिये नोबेल शांति 
पुरस््ककार प्रदान किया गया-

z	 विभिन्न सामाजिक वर्गगों के मध््य शांति स््थथापित करने हेतु
z	 श्रमिकोों के लिये सभ््य कार््य एवं न््ययाय का पक्षधर 
z	 अन््य विकासशील राष्ट््रों को तकनीकी सहायता प्रदान करना

स््ववास््थ््य और देखभाल के लिये उचित अंश रिपोर््ट
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें विश्व स््ववास््थ््य संगठन (WHO) ने वैश्विक स््ववास््थ््य 
सेवा मेें लैैंगिक अंतर को समाप््त करने की दिशा मेें एक नई रिपोर््ट जारी 
की, जिसका शीर््षक है- Fair Share for Health and 
Care report अर््थथात् स््ववास््थ््य और देखभाल के लिये उचित अंश 
रिपोर््ट।

रिपोर््ट के मुख््य तथ््य क््यया हैैं?
z	 स््ववास््थ््य और देखभाल कार््यबल मेें लैैंगिक असमानताएँ:

�	भुगतान प्राप््त वैश्विक स््ववास््थ््य एवं देखभाल कार््यबल मेें 
67% महिलाएँ शामिल हैैं। इसके अतिरिक्त, वे सभी 
अवैतनिक देखभाल गतिविधियोों का अनुमानित 76% प्रदर््शन 
करते हैैं।

�	यह वैतनिक और अवैतनिक देखभाल कार््य दोनोों मेें महत्तत्वपूर््ण 
लैैंगिक असमानताओं को उजागर करता है।

�	निम््न या मध््यम आय वाले देशोों मेें महिलाओं की आय 9 
ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बेहतर हो सकती है यदि उनका 
वेतन और वैतनिक काम तक पहुुँच पुरुषोों के बराबर हो।

z	 निर््णय लेने पर अपर््ययाप््त प्रतिनिधित््व:
�	निर््णणायक मामलोों मेें महिलाओं का पर््ययाप््त प्रतिनिधित््व नहीीं है। 

महिलाओं को निचले दर्जे की भूमिकाओं मेें अधिक 
प्रतिनिधित््व दिया गया है, इनमेें अधिकांश नर्ससें और मिडवाइफ 
शामिल हैैं।

�	हालाँकि नेतृत््वकारी भूमिकाओं मेें उनका प्रतिनिधित््व कम है। 
चिकित््ससा विशिष्टताओं मेें अभी भी पुरुषोों का वर््चस््व है। 
रिपोर््ट के अनुसार 35 देशोों मेें डॉक््टरोों मेें 25% से 60% 
महिलाएँ हैैं, लेकिन नर््सििंग स््टटाफ मेें 30% से 100% के बीच 
महिलाएँ हैैं।

z	 स््ववास््थ््य प्रणालियोों मेें कम निवेश:
�	स््ववास््थ््य और देखभाल क्षेत्र मेें लगातार कम निवेश के कारण 

अवैतनिक देखभाल कार्ययों का एक दुष््चक्र शुरू हो गया है, 
जिससे वैतनिक श्रम बाज़ारोों मेें महिलाओं की भागीदारी कम 
हो गई है, इससे आर््थथिक सशक्तीकरण एवं लैैंगिक समानता मेें 
बाधा उत््पन्न हुई है।

z	 देखभाल का अवमूल््यन:
�	मुख््य रूप से महिलाओं द्वारा की जाने वाली देखभाल को कम 

महत्तत्व दिया जाता है, जिससे कम वेतन, खराब कामकाजी 
स््थथिति, उत््पपादकता मेें कमी और संबद्ध क्षेत्र पर नकारात््मक 
आर््थथिक प्रभाव पड़ता है।

z	 लैैंगिक वेतन अंतर के निहितार््थ:
�	वेतन अंतराल महिलाओं की अपने परिवार और समुदाय मेें 

निवेश करने की क्षमता को सीमित करता है।
�	विश्व स््तर पर औसतन महिलाओं द्वारा अर््जजित आय के 90% 

का व््यय अपने परिवार की देखभाल के लिये किया जाता है 
जबकि पुरुषोों की आय का केवल 30-40% ही उक्त संबंध 
मेें व््यय किया जाता है।
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z	 हिंसा का उच्च स््तर:
�	स््ववास््थ््य देखभाल क्षेत्र मेें महिलाओं को असमान रूप से 

लैैंगिक हिंसा के उच्च स््तर का सामना करना पडा।
�	अनुमानोों के अनुसार विश्व के सभी क्षेत्ररों मेें कार््यस््थल पर होने 

वाली हिंसा मेें स््ववास््थ््य देखभाल क्षेत्र मेें होने वाली हिंसा का 
योगदान एक-चौथाई है।
�	स््ववास््थ््य सेवा क्षेत्र के सभी कर््मचारियोों मेें से कम-से-

कम आधे कर््मचारियोों को कार््यस््थल पर किसी न किसी 
क्षण पर हिंसा का सामना करना पड़ा।

z	 भारतीय परिदृश््य:
�	भारत मेें महिलाएँ अपने कुल दैनिक कार््य समय का लगभग 

73% (अर््थथात् राष्ट्रीय दैनिक समय-उपयोग सर्वेक्षणोों के 
माध््यम से दर््ज किये गए अवैतनिक और भुगतान किये गए 
कार्ययों हेतु नियोजित किया गया संयुक्त औसत समय) 
अवैतनिक कार्ययों पर खर््च करती हैैं जबकि पुरुषोों के दैनिक 
कार््य समय मेें अवैतनिक कार््य का अंश केवल 11% है।

�	यूनाइटेड किंगडम मेें लगभग 4.5 मिलियन लोगोों ने कोविड-
19 के दौरान अवैतनिक कार््य किया, जिनमेें महिलाओं की 
भागीदारी 59% अर््थथात् लगभग 3 मिलियन थी।

z	 स््ववास््थ््य देखभाल का वैश्विक संकट:
�	रिपोर््ट के अनुसार स््ववास््थ््य और देखभाल कार्ययों मेें निवेश 

दशकोों से अपर््ययाप््त रहा जिससे विश्व स््तर पर संबद्ध क्षेत्र 
अत््यधिक प्रभावित हुआ।

�	यूनिवर््सल हेल््थ कवरेज (UHC) की दिशा मेें प्रगति मेें 
बाधा के कारण अरबोों लोग आवश््यक स््ववास््थ््य सेवाओं तक 
पहुुँच सुनिश्चित करने से वंचित रहे, जिससे महिलाओं पर 
अवैतनिक देखभाल कार््य का बोझ बढ़ गया।

z	 प्रमुख अनुशंसाएँ:
�	सभी प्रकार के स््ववास््थ््य और देखभाल कार्ययों, विशेष रूप से 

अत््यधिक नारीवादी व््यवसायोों के लिये कार््य स््थथितियोों मेें 
सुधार करना।

�	वेतनभोगी श्रम कार््यबल मेें महिलाओं को अधिक न््ययायसंगत 
रूप से शामिल करना।

�	स््ववास््थ््य और देखभाल कार््यबल मेें कार््य स््थथिति मेें सुधार कर 
वेतन वृद्धि करना एवं समान कार््य के लिये समान वेतन 
सुनिश्चित करना।

�	स््ववास््थ््य देखभाल क्षेत्र मेें लैैंगिक अंतराल का समाधान करते 
हुए गुणवत्तापूर््ण देखभाल कार््य का अनुसमर््थन करना और 
देखभाल कर््ममियोों के अधिकारोों का संरक्षण कर उनका कल््ययाण 
सुनिश्चित करना।

�	राष्ट्रीय आँकड़ोों मेें सभी स््ववास््थ््य और देखभाल कार्ययों का 
लेखा-जोखा, मापन एवं मूल््य निर््धधारण सुनिश्चित करना।

�	सार््वजनिक स््ववास््थ््य प्रणालियोों मेें निवेश करना।
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लैैंगिक असमानता का समाधान करने के लिये सरकार की पहल क््यया हैैं?
z	 आर््थथिक भागीदारी और स््ववास््थ््य एवं उत्तरजीविता:

�	बेटी बचाओ बेटी पढ़़ाओ: यह बालिकाओं की सुरक्षा, अस््ततित्तत्व और शिक्षा सुनिश्चित करने मेें मदद करता है।
�	महिला शक्ति केेंद्र: इसका उद्देश््य ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोज़गार के अवसरोों के साथ सशक्त बनाना है।
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�	महिला पुलिस स््वयंसेवक: इसमेें राज््योों/केेंद्रशासित प्रदेशोों मेें 
महिला पुलिस स््वयंसेवकोों की भागीदारी की परिकल््पना की 
गई है जो पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़़ी के रूप मेें 
कार््य करती हैैं तथा संकट मेें महिलाओं की सहायता करती 
हैैं।

�	राष्ट्रीय महिला कोष: यह एक शीर््ष सूक्षष्म-वित्त संगठन है जो 
गरीब महिलाओं को विभिन्न आजीविका और आय सृजन 
गतिविधियोों के लिये रियायती शर्ततों पर सूक्षष्म ऋण प्रदान करता 
है।

�	सुकन््यया समृद्धि योजना: इस योजना के तहत लड़कियोों के बैैंक 
खाते खुलवाकर उन््हेें आर््थथिक रूप से सशक्त बनाया गया है।

�	महिला उद्यमिता: महिला उद्यमिता को बढ़़ावा देने के लिये 
सरकार ने स््टैैंड-अप इंडिया और महिला ई-हाट (महिला 
उद्यमियोों/SHG/NGO का समर््थन करने हेतु ऑनलाइन 
मार्केटिंग प््ललेटफॉर््म), उद्यमिता तथा कौशल विकास कार््यक्रम 
(ESSDP) जैसे कार््यक्रम शुरू किये हैैं।

�	कस््ततूरबा गांधी बालिका विद्यालय: इन््हेें शैक्षिक रूप से पिछड़़े 
ब््ललॉकोों (EBB) मेें खोला गया है।

z	 राजनीतिक आरक्षण: सरकार ने महिलाओं के लिये पंचायती 
राज संस््थथाओं मेें 33% सीटेें आरक्षित की हैैं।
�	निर््ववाचित महिला प्रतिनिधियोों का क्षमता निर््ममाण: यह 

महिलाओं को शासन प्रक्रियाओं मेें प्रभावी ढंग से भाग लेने के 
लिये सशक्त बनाने के उद्देश््य से आयोजित किया जाता है।

कोविड-19 संबंधित टीकाकरण व््यवधानोों का 
स््ववास््थ््य पर प्रभाव

चर््चचा मेें क््योों?
"वर््ष 2020-30 की अवधि मेें 112 देशोों मेें कोविड-19 संबंधित 

टीकाकरण व््यवधानोों के स््ववास््थ््य प्रभावोों का आकलन: एक मॉडलिंग 
अध््ययन" शीर््षक से एक हालिया अध््ययन द लैैंसेट ग््ललोबल हेल््थ 
पत्रिका मेें प्रकाशित हुआ था। यह इस बात पर ज़ोर देता है कि कैसे 
कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक टीकाकरण मेें गिरावट आई, 
जिससे बीमारी का प्रकोप और बोझ बढ़ गया।

रिपोर््ट की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं?
z	 वैश्विक टीकाकरण मेें गिरावट:

�	कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक टीकाकरण कवरेज 
मेें गिरावट आई, जिससे विभिन्न देशोों मेें बीमारी का बोझ एवं 
इसके विस््ततार का खतरा बढ़ गया।

�	यह अनुमान लगाया गया है कि खसरा, रूबेला, HPV 
(ह्यूमन पैपिलोमावायरस), हेपेटाइटिस B, मेनिनजाइटिस A 
तथा येलो फीवर के टीकाकरण मेें व््यवधान के कारण वर््ष 
2020-2030 के दौरान लगभग 49,119 अतिरिक्त मौतेें हो 
सकती हैैं, इस मृत््ययु दर की वृद्धि मेें खसरा मुख््य योगदानकर्त्ता 
है। 
�	वर््ष 2020-2030 के लिये सभी 14 रोगजनकोों के 

टीकाकरण कवरेज मेें व््यवधान के परिणामस््वरूप 
दीर््घकालिक प्रभाव मेें 2.66% की कमी हो सकती है, 
जिससे होने वाली मौतोों की संख््यया 37,378,194 से 
घटकर 36,410,559 हो सकती है।

z	 कैच-अप टीकोों का महत्तत्व: 
�	सरकार द्वारा विशेष रूप से खसरा और येलो फीवर जैसी 

बीमारियोों के लिये कैच-अप टीकोों के महत्तत्व पर ज़ोर दिया 
गया है, जिनमेें महामारी के बाद तत््ककाल वृद्धि देखी गई है।

�	कैच-अप गतिविधियाँ मौतोों को रोकने मेें प्रभावी पाई गईं, 
जिनमेें खसरा, रूबेला, HPV, हेपेटाइटिस-B और येलो 
फीवर  से संबंधित लगभग 79% मौतोों को रोकने की क्षमता 
थी।

z	 DTP वैक््ससीन कवरेज पर प्रभाव: 
�	इस महामारी ने डिप््थथीरिया, टेटनस और पर््टटुसिस (DTP) 

टीकोों के कवरेज को प्रभावित किया, जिसके परिणामस््वरूप 
वैश्विक स््तर पर 2021 मेें अतिरिक्त 6 मिलियन बच्चे 
टीकाकरण से वंचित रह गए।

z	 खसरे के मामलोों का पुनरुत््थथान:
�	कई देशोों मेें खसरे के मामले फिर से सामने आए हैैं, जिनमेें 

यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज््य अमेरिका जैसे देश भी 
शामिल हैैं, जहाँ पहले खसरे को समाप््त माना गया था।
�	वर््ष 2021 मेें 18 देशोों मेें टीकाकरण अभियानोों मेें 

कोविड-19 से संबंधित देरी के कारण लगभग 61 
मिलियन खसरे के टीके की खुराक स््थगित कर दी गई।

�	इसके अलावा वर््ष 2022 मेें वर््ष 2021 के स््तर की तुलना 
मेें वैश्विक स््तर पर खसरे के मामलोों और मौतोों मेें वृद्धि 
हुई, क््योोंकि नाइजीरिया, पाकिस््ततान एवं भारत जैसे देशोों 
मेें लाखोों बच्चचों को टीके की खुराक नहीीं मिली।

z	 सिफारिशेें:
�	कैच-अप गतिविधियोों की प्रभावशीलता: अध््ययन ने सुझाव 

दिया कि कैच-अप टीकाकरण गतिविधियोों को लागू करने से 
कैलेेंडर वर््ष 2023 और 2030 के बीच संभावित रूप से 
78.9% अतिरिक्त मौतोों को रोका जा सकता है।
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�	इसका मतलब यह है कि सक्रिय कैच-अप प्रयासोों मेें 
वैक््ससीन-कवरेज व््यवधानोों के प्रतिकूल प्रभावोों को 
महत्तत्वपूर््ण रूप से कम करने की क्षमता है।

�	कैच-अप गतिविधियोों के कार््ययान््वयन और लक्षष्य निर््धधारण का 
महत्तत्व: विशिष्ट समूहोों और व््यवधानोों से सबसे अधिक 
प्रभावित क्षेत्ररों के अनुरूप कैच-अप टीकाकरण गतिविधियाँ 
समय पर कार््ययान््वयन के लिये महत्तत्वपूर््ण है।
�	यह योजनाबद्ध दृष्टिकोण टीका कवरेज को बेहतर बनाने 

और अल््प प्रतिरक्षण के प्रतिकूल प्रभावोों को कम करने 
मेें मदद कर सकता है।

�	टीकाकरण के निरंतर प्रयासोों का महत्तत्व: विशेष रूप से 
HPV जैसे टीकोों के लिये निरंतर टीकाकरण प्रयास 
महत्तत्वपूर््ण है जो गर््भभाशय ग्रीवा के कैैंसर को रोकने मेें अहम 
भूमिका निभाते हैैं।
�	यह दीर््घकालिक सार््वजनिक स््ववास््थ््य लाभ सुनिश्चित 

करने के लिये व््यवधानोों की स््थथिति मेें भी जारी टीकाकरण 
अभियान की आवश््यकता को रेखांकित करता है।

टीकाकरण से संबंधित प्रमुख पहल क््यया हैैं?
z	 वैश्विक:

�	टीकाकरण प्रतिरक्षण एजेेंडा 2030 (IA2030): यह 2021-
2030 के दशक के लिये टीकोों और प्रतिरक्षा के लिये एक 
महत्त्वाकांक्षी, व््ययापक प्रतिरक्षण रणनीति- 2030,वैश्विक 
दृष्टि एवं  रणनीति निर््धधारित करता है।
�	दशक के अंत तक IA2030 का लक्षष्य:

�	किसी भी प्रकार का टीका प्राप््त न कर पाने वाले बच्चचों की 
संख््यया मेें 50% की कमी करना।

�	निम््न और मध््यम आय वाले देशोों मेें 500 नए अथवा कम 
उपयोग किये जाने वाले टीकोों की शुरुआत का लक्षष्य प्राप््त 
करना।

�	बचपन के आवश््यक टीकोों के लिये 90% कवरेज प्राप््त 
करना।

�	विश्व टीकाकरण सप््तताह: यह प्रत््ययेक वर््ष अप्रैल के अंतिम 
सप््तताह मेें मनाया जाता है।

�	बिग कैच-अप पहल: इसे WHO, UNICEF, बिल 
एंड मेलिंडा गेट््स फाउंडेशन द्वारा टीकाकरण एजेेंडा 2030 
एवं कई अन््य वैश्विक और राष्ट्रीय स््ववास््थ््य भागीदारोों की 
सहायता से लॉन््च किया गया था, जो कि कोविड 19 महामारी 
के बाद बच्चचों के टीकाकरण मेें वृद्धि करने हेतु लक्षित एक 
वैश्विक प्रयास है। 

z	 भारतीय पहल:
�	सार््वभौमिक टीकाकरण कार््यक्रम (UIP):

�	यह कार््यक्रम टीकाकरण के माध््यम से रोकी जा सकने 
वाली 12 व््ययाधियोों के लिये मुफ््त टीकाकरण सुनिश्चित 
करता है।

�	राष्ट्रीय स््तर पर 9 बीमारियोों के खिलाफ: डिप््थथीरिया, 
पर््टटुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन के 
तपेदिक का गंभीर रूप, हेपेटाइटिस B और हेमोफिलस 
इन््फ्ललूएंज़ा टाइप-B के कारण होने वाला मेनिनजाइटिस 
एवं निमोनिया। 

�	उप-राष्ट्रीय स््तर पर 3 बीमारियोों के खिलाफ: रोटावायरस 
डायरिया, न््ययूमोकोकल निमोनिया और जापानी 
इंसेफ््ललाइटिस।

�	UIP की दो प्रमुख उपलब््धधियाँ: वर््ष 2014 मेें पोलियो 
का उन््ममूलन और वर््ष 2015 मेें मातृ व नवजात टेटनस 
का उन््ममूलन।

�	मिशन इंद्रधनुष:
�	स््ववास््थ््य एवं परिवार कल््ययाण मंत्रालय (MOHFW) 

द्वारा UIP के तहत सभी टीकाकरण से वंचित और 
आंशिक टीकाकरण वाले बच्चचों का टीकाकरण करने के 
लिये वर््ष 2014 मेें मिशन इंद्रधनुष (MI) शुरू किया 
गया था।

�	इसे कई चरणोों मेें क्रियान््ववित किया जा रहा है।
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भारत का बासमती चावल का कृषि विवाद और 
चावल का प्रत््यक्ष बीजारोपण

चर््चचा मेें क््योों?
हाल ही मेें पूसा-1121 और पूसा-1509 बासमती जैसी भारत की 

बेशकीमती बासमती चावल की किस््मेें पाकिस््ततान मेें नए नामोों के साथ 
पाई गई हैैं, जिससे भारतीय कृषि अनुसंधान संस््थथान (IARI) के 
वैज्ञानिकोों के बीच इसको लेकर चिंता बढ़ गई है और उन््होोंने भारतीय 
किसानोों तथा निर््ययातकोों की सुरक्षा के लिये कानूनी कार््रवाई किये जाने 
का आग्रह किया है।
z	 यह भारतीय किसानोों की सुरक्षा और न््ययायसंगत व््ययापार प्रथाओं 

को बनाए रखने के लिये एकीकृत कार््रवाई की तात््ककालिकता पर 
प्रकाश डालता है।

z	 फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया (FSII) और 
सथगुरु कंसल््टेेंट््स ने चावल की कृषि मेें सहयोगात््मक प्रयासोों की 
आवश््यकता पर ज़ोर दिया है, जिसमेें चावल के प्रत््यक्ष बीजारोपण 
(DSR) तकनीकोों पर विशेष ध््ययान दिया गया है।

पाकिस््ततान मेें भारतीय बासमती किस््मोों की अवैध खेती 
कैसे की जाती है?
z	 अवैध खेती:

�	पाकिस््ततान मेें भारतीय बासमती किस््मोों की खतेी पसूा बासमती-
1121 (PB-1121) स ेशरुू हुई, जो आधिकारिक तौर पर 
पाकिस््ततान मेें 'PK-1121 एरोमटैिक' के रूप मेें पजंीकृत है।
�	पूसा बासमती-6 (PB-6) और PB-1509 जैसी अन््य 

लोकप्रिय IARI-प्रजनित किस््मोों को भी पाकिस््ततान मेें 
उगाया गया है और उनका नाम बदल दिया गया है, जो 
भारतीय कृषि अधिकारियोों के लिये एक महत्तत्वपूर््ण 
चुनौती प्रस््ततुत करती है।

�	पूसा बासमती-1847 (PB-1847), PB-1885 और PB-
1886 जैसी हालिया किस््मोों की पहचान भी पाकिस््ततानी खेतोों 
मेें की गई है, जो बैक््टटीरियल ब््ललाइट एवं चावल ब््ललास््ट फंगल 
संक्रमण का प्रतिरोध करने के लिये तैयार की गई हैैं।

z	 आशय:
�	पाकिस््ततान मेें भारतीय बासमती किस््मोों की अनधिकृत कृषि 

बीज अधिनियम, 1966 और पौधोों की किस््मोों तथा कृषक 
अधिकार संरक्षण (PPV एवं FR अधिनियम) अधिनियम, 
2001 के तहत संरक्षित भारतीय किसानोों तथा प्रजनकोों के 
अधिकारोों को कमज़ोर करती है।

�	भारत मेें अधिनियमित पौधोों की किस््मोों और कृषक 
अधिकारोों का संरक्षण अधिनियम 2001, पंजीकृत 
किस््मोों से उत््पपादित बीज/अनाज को बोने, बचाने, दोबारा 
बोने, विनिमय करने या साझा करने के भारतीय किसानोों 
के अधिकारोों की रक्षा करता है।

�	यह अधिनियम प्रजनक की सहमति के बिना संरक्षित किस््मोों 
के बीजोों को ब््राांड लेबल लगाकर बेचने पर रोक लगाता है।

�	IARI-प्रजनित की उन्नत बासमती किस््मेें इस अधिनियम 
के तहत पंजीकृत हैैं।
�	बीज अधिनियम 1996, भारत के भीतर बासमती चावल 

के केवल आधिकारिक रूप से सीमांकित भौगोलिक 
संकेत (GI) क्षेत्र मेें IARI किस््मोों की कृषि की 
अनुमति देता है।

�	IARI द्वारा उत््पन्न की गई सभी बासमती किस््मोों को कृषि 
के लिये बीज अधिनियम, 1966 के तहत आधिकारिक तौर 
पर अधिसूचित किया गया है।

�	इन किस््मोों को भारत मेें बासमती चावल के आधिकारिक रूप 
से सीमांकित भौगोलिक संकेत क्षेत्र के भीतर कृषि के लिये 
नामित किया गया है, जो 7 उत्तरी राज््योों (पंजाब, हरियाणा, 
हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) 
और इसके अलावा जम््ममू-कश््ममीर (जम््ममू एवं कठुआ) के दो 
ज़िलोों मेें फैला हुआ है।

�	यहाँ तक कि भारतीय किसानोों को ब््राांडेड, संवेष्टित या लेबल 
वाले रूप मेें बीज बेचकर ब्रीडर के अधिकारोों का उल्लंघन 
करने से भी प्रतिबंधित किया गया है।इन विनियमोों का उद्देश््य 
प्रजनकोों के बौद्धिक संपदा अधिकारोों की रक्षा करना और 
संरक्षित बासमती किस््मोों की कृषि एवं व््ययापार करने के लिये 
भारतीय किसानोों के विशेष अधिकारोों को सुनिश्चित करना है।

�	पाकिस््ततान मेें संरक्षित बासमती किस््मोों की खेती संभावित रूप 
से बौद्धिक संपदा अधिकारोों (IPR) का उल्लंघन होगी और 
भारत द्वारा इसे प्रासंगिक द्विपक्षीय मंचोों एवं विश्व व््ययापार 
संगठन मेें उठाया जा सकता है।

पौध किस््म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 
2001:
z	 अधिनियम के तहत अधिकार:

�	प्रजनकोों के अधिकार:
�	प्रजनकोों को संरक्षित किस््मोों का उत््पपादन, बिक्री, 

विपणन, वितरण, आयात या निर््ययात करने का विशेष 
अधिकार दिया जाता है।
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�	ब्रीडर के अधिकारोों मेें एजेेंटोों या लाइसेेंसधारियोों को 
नियुक्त करने और उल्लंघन के लिये नागरिक उपचार 
प्राप््त करने की क्षमता शामिल है।

�	शोधकर्त्ताओं के अधिकार:
�	शोधकर्त्ता प्रयोग या अनुसंधान उद्देश््योों के लिये पंजीकृत 

किस््मोों का उपयोग कर सकते हैैं।
�	किसी अन््य किस््म को विकसित करने के लिये किसी 

किस््म के प्रारंभिक प्रयोग की अनुमति है, लेकिन बार-
बार प्रयोग के लिये पंजीकृत ब्रीडर से पूर््व अनुमति की 
आवश््यकता होती है।

�	किसानोों के अधिकार:
�	जिन किसानोों ने
�	किस््मेें विकसित की हैैं, वे प्रजनकोों के समान पंजीकरण 

और सुरक्षा के हकदार हैैं।
�	किसान कुछ शर्ततों के अधीन संरक्षित किस््मोों के माध््यम 

से कृषि उपज को बचा सकते हैैं, प्रयोग कर सकते हैैं, 
विनिमय कर सकते हैैं, साझा कर सकते हैैं या बेच सकते 
हैैं।

�	पादप आनुवंशिक संसाधनोों से संबंधित किसानोों के 
संरक्षण प्रयासोों के लिये मान््यता और पुरस््ककार प्रदान 
किये जाते हैैं।

�	संरक्षित किस््मोों के गैर-प्रदर््शन के मामलोों मेें किसानोों के 
लिये मुआवज़े के प्रावधान मौजूद हैैं।

�	किसानोों को संबंधित अधिकारियोों या न््ययायालयोों के 
समक्ष अधिनियम के तहत कार््यवाही मेें शुल््क का 
भुगतान करने से छूट दी गई है।

यह बासमती चावल वैश्विक बाज़ार को किस-प्रकार 
प्रभावित करता है?
z	 वर््ष 2022-23 मेें, भारत ने 4.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल््य 

के 45.61 लाख टन बासमती चावल का निर््ययात किया। भारत का 
बासमती चावल निर््ययात रिकॉर््ड स््तर पर पहुुँचने के कगार पर है, 
अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर््ष मेें 5.5 अरब डॉलर मूल््य के 
50 लाख टन निर््ययात का संकेत दिया गया है।
�	विशेष रूप से, खरीफ वर््ष 2023 के दौरान बोए गए अनुमानित 

21.35 लाख हेक््टटेयर बासमती क्षेत्र का 89% IARI-
प्रजनित किस््मोों के अंतर््गत था, जिसमेें PB-1121, PB-
1718, PB-1885, PB-1509, PB-1692, PB-1847, 
PB-1, PB-6, और PB-1886 जैसी विशिष्ट किस््मोों के 
तहत महत्तत्वपूर््ण हिस््ससे थे जो निर््ययात मात्रा एवं राजस््व पर 
अवैध कृषि के प्रभाव के बारे मेें चिंताएँ उत््पन्न करते हैैं।

z	 हालाँकि भारत की तुलना मेें पाकिस््ततान का बासमती निर््ययात कम 
है, पाकिस््ततानी रुपए के मूल््यह्रास के कारण अंतर््रराष्ट्रीय बाज़ारोों 
मेें प्रतिस््पर्द्धी मूल््य निर््धधारण को सक्षम करने के कारण वृद्धि हुई 
है।

z	 पाकिस््ततान द्वारा भारतीय बासमती किस््मोों की चोरी प्रमुख निर््ययात 
बाज़ारोों, विशेषकर यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम मेें भारत 
के प्रभुत््व के लिये समस््ययाएँ उत््पन्न करती है।
�	अपनी सस््तती मुद्रा के कारण पाकिस््ततान की यूरोपीय संघ-

यूनाइटेड किंगडम बाज़ार मेें 85% हिस््ससेदारी है, जिससे वह 
इन बाज़ारोों पर हावी हो गया है।

z	 हालाँकि, भारत ईरान, सऊदी अरब और अन््य पश्चिम एशियाई 
देशोों जैसे बाज़ारोों मेें प्रभुत््व बनाए हुए है, जहाँ उपभोक्ता सख््त दाने 
वाले उसना/परबॉयल््ड चावल पसंद करते हैैं जिसकी भोजन 
पकाने के दौरान टूटने की कम संभावना होती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस््थथान:
z	 भारतीय कृषि अनुसंधान संस््थथान (IARI) कृषि विज्ञान मेें 

अनुसंधान, उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण मेें भारत का सबसे बड़़ा एवं 
अग्रणी संस््थथान है।

z	 इसने हरित क््राांति मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाई, वैज्ञानिक प्रगति 
और उपयुक्त कृषि प्रौद्योगिकियोों के विकास मेें महत्तत्वपूर््ण योगदान 
दिया।

z	 इसकी स््थथापना वर््ष 1905 मेें उत्तरी बिहार के पूसा गाँव मेें की गई 
थी जिसे वर््ष 1936 मेें आए विनाशकारी भूकंप के बाद नई दिल्ली 
मेें स््थथानांतरित कर दिया गया।

z	 IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के 
प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार््य करता है जो सोसायटी 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत स््थथापित एक स््ववायत्त 
संस््थथा है।

डायरेक््ट सीडेड राइस (DSR) तकनीक क््यया है?
z	 परिचय:

�	डायरेक््ट सीडेड राइस (DSR) चावल की खेती की एक 
विधि है, जहाँ पारंपरिक पौधशाला (नर््सरी) तैयार करने और 
रोपाई की आवश््यकता नहीीं होती है तथा बीजोों का प्रत््यक्ष रूप 
से खेत मेें रोपण किया जाता है।

z	 DSR के लाभ:
�	श्रम और लागत बचत:

�	इस विधि मेें श्रम-केेंद्रित नर््सरी तैयार करने और रोपाई 
की आवश््यकता समाप््त हो जाती है जिससे उत््पपादन की 
कुल लागत कम हो जाती है।
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�	यह मैन््ययुअल श्रम आवश््यकताओं और संबंधित लागतोों 
को कम करता है, जिससे संभावित रूप से अधिक उपज 
होती है और किसानोों को अधिक लाभ मिलता है।

�	जल संरक्षण:
�	इस तकनीक के उपयोग से पारंपरिक विधियोों की तुलना 

मेें जल की खपत लगभग 40% कम हो जाती है जिससे 
मृदा अपरदन और मीथेन उत््सर््जन कम हो जाता है।

�	पारंपरिक रोपाई की तुलना मेें इसमेें जल की आवश््यकता 
कम होती है, जो इसे जल की कमी वाले क्षेत्ररों के लिये 
उपयुक्त बनाता है।

�	फसल की प्रारंभिक परिपक्वता: फसलेें सामान््य (115-120 
दिन) की तुलना मेें 7-10 दिन पूर््व पक जाती हैैं, जिससे 
क्रमिक फसल की समय पर बुवाई संभव हो जाती है।

z	 DSR की विधियाँ:
�	ड्राय सीडिंग: इसमेें बीजोों का रोपण शुष््क मृदा मेें किया जाता 

है जो सुनिश्चित वर््षषा अथवा सिंचाई सुविधाओं वाले क्षेत्ररों के 
लिये उपयुक्त है।

�	वेट सीडिंग: इसमेें बीजोों का रोपण पोखर वाली मृदा मेें किया 
जाता है जो रोपाई की स््थथितियोों के समान है, जो सुनिश्चित 
पानी की उपलब््धता वाले क्षेत्ररों के लिये उपयुक्त है।

z	 चुनौतियाँ:
�	खरपतवार:

�	खरपतवार अपनी तीव्र विकास और जल की परतोों की 
अनुपस््थथिति मेें प्रारंभिक संक्रमण के कारण DSR के 
लिये एक गंभीर चुनौती प्रस््ततुत करती हैैं, जिससे उपज 
की संभावित हानि 20% से 85% तक हो सकती है।

�	DSR से लेकर पडल््ड ट््राांसप््ललाांटेड राइस (PTR) 
तक खरपतवारोों की विविधता एवं संरचना मेें बदलाव के 
कारण खरपतवार प्रबंधन की रणनीतियाँ और अधिक 
जटिल हो गई हैैं।

�	खरपतवारयुक्त चावल, आनुवंशिक रूप से खेती किये 
गए चावल के समान, उन क्षेत्ररों मेें एक प्रमुख चिंता का 
विषय बन गया है, जहाँ DSR का बड़़े पैमाने पर 
उपयोग किया जाता है जिससे उपज की हानि और 
गुणवत्ता मेें कमी होती है।

�	शाकनाशी प्रतिरोध का विकास:
�	DSR मेें शाकनाशी (Herbicide) के उपयोग मेें 

वृद्धि के कारण शाकनाशी-प्रतिरोधी खरपतवार बायोटाइप 
की उत््पत्ति हुई है, जिससे खरपतवार नियंत्रण के प्रयास 
प्रभावित हुए हैैं।

�	रूट-नॉट नेमाटोड, DSR के उपज मेें गंभीर बाधा 
उत््पन्न करते हैैं जिससे फसल, विशेषकर PTR से 
DSR मेें संक्रमण वाले क्षेत्ररों मेें, की पैदावार प्रभावित 
होती है।

�	रूट-नॉट नेमाटोड जीनस मेलोइडोगाइन के पादप-परजीवी 
नेमाटोड हैैं। ये प्रायः ऊष््म जलवायु अथवा कम सर््ददियोों वाले 
क्षेत्ररों मेें मृदा मेें पाए जाते हैैं और ये विभिन्न पादपोों को नुकसान 
पहुुँचाने मेें सक्षम होते हैैं।

�	स््थथिर उपज:
�	रिपोर्टटों के अनुसार, DSR मेें उपज मेें गिरावट आई है, 

जिसका कारण मृदा रुग््णता, पादपोों की ऑटोटॉक््ससिसिटी 
और सही रोटेशन के बिना निरंतर कृषि करना है।

�	लॉजिंग:
�	पडल््ड ट््राांसप््ललाांटिंग सिस््टम (PTR) की तुलना मेें 

DSR मेें लॉजिंग की संभावना अधिक होती है, जिससे 
फसल की गुणवत्ता और फसल दक्षता दोनोों प्रभावित 
होती हैैं, जिससे लॉजिंग-प्रतिरोधी किस््मोों को प्राथमिकता 
देना आवश््यक हो जाता है।

�	रोग और कीट-पीड़क:
�	DSR विभिन्न बीमारियोों जैसे राइस ब््ललास््ट और शीथ 

ब््ललाइट के साथ-साथ कीट-पीड़क (Insect 
Pests) के प्रति संवेदनशील होता है, जो फसल के 
स््ववास््थ््य एवं उपज क्षमता को प्रभावित करता है।

�	अन््य चुनौतियाँ:
�	चावल के बीजोों का पक्षियोों एवं चूहोों के संपर््क मेें आना, 

बीज बोने के बाद अचानक होने वाली वर््षषा के प्रतिकूल 
प्रभाव के साथ असमान फसल की स््थथिति जैसी चुनौतियाँ 
DSR कृषि की जटिलताओं को और बढ़़ा देती हैैं।

z	 संभावित समाधान:
�	एकीकृत एवं व््यवस््थथित खरपतवार निगरानी कार््यक्रम तथा 

सूत्रकृमि नियंत्रण के लिये बायोसाइड का उपयोग।
�	हिल सीडिंग, लॉजिंग प्रतिरोधी खेती से लॉजिंग पर नियंत्रण 

प्राप््त करने मेें सहायता प्राप््त हो सकती है।
�	एकीकृत प्रबंधन के साथ-साथ जैव-तकनीकी एवं आनुवंशिक 

दृष्टिकोण, कीट और बीमारी के मुद्ददों को हल करने मेें सहायता 
प्रदान कर सकते हैैं।

z	 उद्योग परिप्रेक्षष्य:
�	इसे चावल की खेती मेें एक तकनीकी प्रगति के रूप मेें 

मान््यता प्राप््त है, जो बीज, उर््वरक, कीटनाशकोों तथा कृषि 
मशीनरी से जुड़़े व््यवसायोों हेतु अवसर सृजित कर रही है।



123    करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-2 || 2024 www.drishtiias.com/hindi

नोट :

�	यह वैश्विक स््थथिरता लक्षष्ययों के अनुरूप उन हितधारकोों से अपील करता है जो पर््ययावरणीय विषय पर चिंतित हैैं।
�	इसके अंर््तगत किसानोों एवं कृषि मूल््य शृृंखला हेतु आर््थथिक व््यवहार््यता का मूल््ययाांकन किया जाता है।

z	 सरकारी सहायता एवं नीतियाँ:
�	सरकारी नीतियोों एवं खरीद प्रणालियोों से सहायता महत्तत्वपूर््ण है।
�	DSR मेें प्रभावी परिवर््तन के लिये केेंद्र एवं राज््य सरकार की नीतियोों के बीच तालमेल की आवश््यकता है।

नोट: FSII अनुसंधान एवं विकास आधारित पादप विज्ञान उद्योग का एक निकाय है, जो भारत मेें भोजन, चारा एवं फाइबर के लिये उच्च प्रदर््शन 
गुणवत्ता वाले बीजोों के उत््पपादन मेें लगा हुआ है।

चावल:

z	 तापमान: उच्च आर्दद्रता के साथ 22-32 डिग्री सेल््ससियस के बीच।
z	 वर््षषा: लगभग 150-300 सेेंटीमीटर।
z	 मृदा का प्रकार: गहरी चिकनी मृदा और दोमट मृदा।
z	 शीर््ष चावल उत््पपादक राज््य: पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार।
z	 यह बहुसंख््यक भारतीय लोगोों की मुख््य खाद्य फसल है।
z	 चीन के बाद भारत दुनिया मेें चावल का दूसरा सबसे बड़़ा उत््पपादक है।
z	 असम, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा जैसे राज््योों मेें एक वर््ष मेें धान की तीन फसलेें उगाई जाती हैैं। ये हैैं औस, अमन एवं बोरो।

�	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, हाइब्रिड धान बीज उत््पपादन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चावल की खेती को समर््थन देने वाली कुछ सरकारी 
पहल हैैं।

nnn
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नीति फॉर स््टटेट््स प््ललेटफॉर््म
हाल ही मेें केेंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक््स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने 

राष्ट्रीय विकास लक्षष्ययों की प्राप््तति मेें राज््योों और केेंद्रशासित प्रदेशोों को 
सशक्त बनाने के उद्देश््य से एक डिजिटल पहल 'नीति फॉर स््टटेट््स' 
प््ललेटफॉर््म का उद्घाटन किया।
z	 नीति आयोग मेें 'विकसित भारत रणनीति कक्ष' का भी उद्घाटन 

किया गया।

नीति फॉर स््टटेट््स प््ललेटफॉर््म क््यया है?
z	 परिचय: नीति आयोग द्वारा विकसित, "नीति फॉर स््टटेट््स 

प््ललेटफॉर््म" मूल््यवान संसाधनोों के भंडार के रूप मेें कार््य करता है, 
जिसका उद्देश््य राज््योों मेें डेटा को एकीकृत करना है, डेटा-
संचालित अंतर्दृष्टि के आधार पर राज््य सरकारोों द्वारा भविष््य के 
निर््णयोों को सूचित करने के लिये निष््कर्षषों को केेंद्रीकृत करना है।
�	इस प््ललेटफॉर््म मेें 10 क्षेत्र और दो अंतर-संबंधी विषयोों को 

लैैंगिक और जलवायु परिवर््तन शामिल किया गया हैैं, इसमेें 
वास््तविक समय डेटा अपडेशन तथा मॉनिटरिंग भी शामिल 
हैैं।
�	इन क्षेत्ररों मेें कृषि, शिक्षा, ऊर््जजा, स््ववास््थ््य, आजीविका 

और कौशल, विनिर््ममाण, सूक्षष्म, लघु तथा मध््यम उद्यम, 
पर््यटन, शहरी, जल संसाधन एवं WASH (असुरक्षित 
पेयजल, साफ-सफाई और स््वच््छता) शामिल हैैं।

z	 विशेषताएँ: 
�	व््ययापक ज्ञानकोष: क््ययूरेटेड सर्वोत्तम प्रथाएँ, नीति दस््ततावेज़, 

डेटासेट, डेटा प्रोफाइल और नीति आयोग प्रकाशन।
�	बहुभाषी अभिगम््यता: प्रमुख भारतीय भाषाओं और विदेशी 

भाषाओं तक समावेशी पहुुँच।
�	क्षमता निर््ममाण पहल: ब््ललॉक, ज़िला एवं राज््य स््तर पर 

अधिकारियोों के लिये डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया 
गया।

�	विशेषज्ञ हेल््प डेस््क: अग्रणी संस््थथानोों के साथ भागीदारी के 
माध््यम से विशिष्ट मार््गदर््शन।

�	डेटा एकीकरण: व््ययापक अंतर्दृष्टि के लिये राष्ट्रीय डेटा एवं 
विश्लेषिकी मंच से डेटा का लाभ प्राप््त करता है।

विकसित भारत रणनीति कक्ष क््यया है? 
z	 विकसित भारत रणनीति कक्ष एक अन््ययोन््य क्रियाशील स््थथान है 

जहाँ उपयोगकर्त्ता एक विस््ततृत वातावरण मेें डेटा, रुझान, सर्वोत्तम 
प्रथाओं एवं नीतियोों की कल््पना कर सकेेंगे और साथ ही किसी 
भी समस््यया का समग्र मूल््ययाांकन भी कर सकेेंगे।

z	 यह उपयोगकर्त्ताओं को आवाज़-सक्षम AI के माध््यम से बातचीत 
करने तथा वीडियो कॉन्फफ्ररेंसिंग के माध््यम से कई हितधारकोों से 
जुड़ने की भी अनुमति प्रदान करता है।
�	इस ेराज््य, ज़िला एव ंब््ललॉक स््तर पर प्रतिकति को सक्षम करने 

हेतु प््लग-एडं-प््लले मॉडल बनने के लिये डिज़़ाइन किया गया है।

नीति आयोग की सभी राज््योों मेें विकास को बढ़़ावा देने 
वाली पहल क््यया हैैं?
z	 राज््योों के लिये विकास सहायता सेवाएँ: नीति आयोग सफल 

बुनियादी ढाँचे के निर््ममाण को सुनिश्चित करने के लिये परियोजना 
योजना, वित्तपोषण और कार््ययान््वयन मेें सहायता करता है।
�	इसका उद्देश््य बड़़े विकास एजेेंडे का समर््थन करने वाले 

शासन उपकरण के रूप मेें सार््वजनिक-निजी भागीदारी 
स््थथापित करना भी है।

z	 आकांक्षी ज़िला कार््यक्रम: इसका लक्षष्य देश भर के 112 सबसे 
अविकसित ज़िलोों को शीघ्र एवं प्रभावी रूप से परिवर््ततित करना 
है।

fizfyEl QSDV~l
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�	नीति आयोग शिक्षा, स््ववास््थ््य, पोषण और बुनियादी ढाँचे मेें 
मुख््य मेट्रिक््स मेें सुधार के लिये उनके साथ कार््य करता है। 

z	 समग्र जल प्रबंधन सूचकांक: यह भारत मेें राज््योों और केेंद्रशासित 
प्रदेशोों (UT) के जल क्षेत्र की स््थथिति तथा जल प्रबंधन प्रदर््शन 
का वार््षषिक स्नैपशॉट (आशुचित्र) प्रदान करता है।

z	 SDG भारत सूचकांक: यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र सतत् 
विकास लक्षष्ययों को प्राप््त करने की दिशा मेें भारत की प्रगति को 
ट्रैक करता है।
�	यह राज््योों को उन क्षेत्ररों की पहचान करने के लिये मूल््यवान 

डेटा प्रदान करता है जिन पर अधिक ध््ययान देने की आवश््यकता 
है और सहयोगात््मक कार््रवाई को बढ़़ावा देता है।

z	 मानव पूंजी परिवर््तन के लिये सतत् कार््रवाई: इसे स््ककूली 
शिक्षा क्षेत्र के लिये तीन 'रोल मॉडल' राज््योों की पहचान करने 
और निर््ममाण करने के लिये वर््ष 2017 मेें लॉन््च किया गया था।
�	इसके लिये झारखंड, ओडिशा और मध््य प्रदेश को चुना गया।

z	 अटल इनोवेशन मिशन: इसका उद्देश््य समग्र देश मेें स््ककूल, 
विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस््थथानोों, MSME और उद्योग स््तरोों 
पर नवाचार और उद्यमिता का एक पारितंत्र विकसित करना तथा 
प्रोत््ससाहन प्रदा करना है।
�	हाल ही मेें अटल इनोवेशन मिशन और मेटा ने भारत भर के 

स््ककूलोों मेें फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब््स (FTL) लॉन््च करने के 
लिये सहयोग किया।
�	AIM पहले ही देशभर के स््ककूलोों मेें 10,000 अटल 

टिंकरिंग लैब््स (एटीएल) स््थथापित कर चुका है, जो 
छात्ररों के बीच जिज्ञासा और रचनात््मकता को बढ़़ावा देने 
पर ध््ययान केेंद्रित करता है।

�	FTL, ATL का एक उन्नत संस््करण है, जो AI, 
AR/VR, ब््ललॉकचेन, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक््स, 3D 
प््रििंटिंग और IoT जैसी अग्रणी प्रौद्योगिकियोों मेें छात्ररों 
को सशक्त बनाने के लिये अत््ययाधुनिक बुनियादी ढाँचे से 
लैस है।

पीएम-सूरज और नमस््तते योजना
सामाजिक न््ययाय तथा अधिकारिता मंत्रालय ने 'प्रधानमंत्री सामाजिक 

उत््थथान और रोज़गार आधार जनकल््ययाण' (पीएम-सूरज) राष्ट्रीय 
ऑनलाइन पोर््टल लॉन््च किया, जिसका उद्देश््य समाज के हाशिये पर 
रहने वाले वर्गगों को ऋण सहायता प्रदान करना है, जिसमेें प्रधानमंत्री 
मुख््य अतिथि थे।
z	 पीएम ने नेशनल एक््शन फॉर मैकेनाइज््ड सेनिटेशन इकोसिस््टम 

योजना के तहत सफाई मित्ररों (सीवर और सेप््टटिक टैैंक श्रमिकोों) 

को आयुष््ममान स््ववास््थ््य कार््ड और व््यक्तिगत सुरक्षा उपकरण 
वितरित किये, जो पहले हाथ से मैला ढोने वालोों (मैनुअल 
स््ककैवेेंजर््स) के लिये एक पुनर््ववास योजना थी।

पीएम-सूरज क््यया है?
z	 'पीएम-सूरज' राष्ट्रीय पोर््टल का लक्षष्य समाज के सबसे वंचित 

वर्गगों का उत््थथान करना और वंचित समुदायोों के एक लाख उद्यमियोों 
को ऋण सहायता प्रदान करना है।
�	इसे सामाजिक न््ययाय और अधिकारिता मंत्रालय एवं उसके 

विभागोों द्वारा कार््ययान््ववित किया जाता है।
z	 यह पोर््टल वन-स््टटॉप प््ववाइंट के रूप मेें कार््य करता है, जहाँ समाज 

के वंचित वर्गगों के लोग आवेदन कर सकते हैैं और उनके लिये 
पहले से उपलब््ध सभी ऋण एवं क्रेडिट योजनाओं की प्रगति की 
निगरानी कर सकते हैैं।

z	 पूरे देश मेें पहुुँच सुनिश्चित करते हुए बैैंकोों, गैर-बैैंकिंग वित्तीय 
कंपनियोों के वित्त संस््थथानोों (NBFC-MFI) और अन््य 
संगठनोों के माध््यम से ऋण सहायता की सुविधा प्रदान की जाएगी।
�	NBFC MFI एक गैर-जमा स््ववीकार करने वाली 

NBFC है जिसमेें न््ययूनतम निवल स््ववामित््व वाली निधि 
(NOF) 5 करोड़ रुपए (देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र मेें पंजीकृत 
लोगोों के लिये 2 करोड़ रुपए) है  और इसकी निवल संपत्ति 
का कम से कम 85% "अर््हक संपत्ति (इच््छछित उपयोग या 
बिक्री)" के रूप मेें है।

नमस््तते योजना क््यया है?
z	 परिचय:

�	नमस््तते योजना सामाजिक न््ययाय और अधिकारिता मंत्रालय 
(MoSJE) तथा आवास एवं शहरी मामलोों के मंत्रालय 
(MoHUA) द्वारा वर््ष 2022 मेें तैयार की गई एक केेंद्रीय 
क्षेत्रक योजना है।
�	इसका उद्देश््य शहरी स््वच््छता कर््मचारियोों के लिये 

सुरक्षा, गरिमा और सतत् आजीविका सुनिश्चित करना 
है।

�	मैनुअल स््ककैवेेंजर््स के पुनर््ववास के लिये स््व-रोज़गार योजना 
(SRMS) का नाम बदलकर नमस््तते कर दिया गया है।
�	SRMS योजना मैनुअल स््ककैवेेंजर््स और उनके आश्रितोों 

के पुनर््ववास मेें मदद के लिये वर््ष 2007 मेें शुरू की गई 
थी।

�	नमस््तते योजना को अगले तीन वर्षषों के दौरान यानी वित्त वर््ष 
2025-26 तक देश के 4800 शहरी स््थथानीय निकायोों मेें लागू 
किया जाना है।
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�	राष्ट्रीय सफाई कर््मचारी वित्तीय विकास निगम 
NAMASTE की कार््ययान््वयन एजेेंसी है।

z	 उद्देश््य:
�	मैनुअल स््ककैवेेंजर््स (MS) और सीवर तथा सेप््टटिक टैैंक 

(SSWs) की सफाई मेें लगे व््यक्तियोों का पुनर््ववास।
�	प्रशिक्षित और प्रामाणित स््वच््छता कार््यकर्त्ताओं के माध््यम से 

सीवर तथा सेप््टटिक टैैंकोों की सुरक्षित एवं मशीनीकृत सफाई 
को बढ़़ावा देना।

z	 अभीष्ट परिणाम:
�	भारत मेें स््वच््छता कार््य मेें शून््य मृत््ययु।
�	सभी स््वच््छता कार््य औपचारिक रूप से कुशल श्रमिकोों द्वारा 

किया जाता है।
�	कोई भी सफाई कर््मचारी मानव मल के प्रत््यक्ष संपर््क मेें नहीीं 

आता है।
�	स््वच््छता कार््यकर्त्ताओं को स््वयं सहायता समूहोों मेें एकत्रित 

किया जाता है और उन््हेें स््वच््छता उद्यम संचालित करने का 
अधिकार दिया जाता है।

�	सीवर और SSWs तथा उनके आश्रितोों को भी स््वच््छता-
संबंधी उपकरणोों की खरीद के लिये पूंजीगत सब््ससिडी प्रदान 
करके आजीविका तक पहुुँच प्राप््त है।

�	पंजीकृत कुशल और प्रामाणित स््वच््छता कार््यकर्त्ताओं से 
सेवाएँ लेने के लिये स््वच््छता सेवा चाहने वालोों (व््यक्तियोों 
और संस््थथानोों) के बीच जागरूकता मेें वृद्धि करना। 

�	SSW और मैनुअल स््ककैवेेंजर््स तथा उनके परिवार के सदस््योों 
को आयुष््ममान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग््य योजना के तहत 
स््ववास््थ््य बीमा योजना का लाभ प्रदान करना।

वंचित वर्गगों को सशक्त बनाने के लिये भारत की अन््य 
ऋण योजनाएँ क््यया हैैं?
z	 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 
z	 स््टैैंड-अप इंडिया योजना
z	 अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक््ययूबेशन मिशन
z	 आयुष््ममान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग््य योजना
z	 विशेष क्रेडिट लिंक््ड कैपिटल सब््ससिडी योजना
z	 राष्ट्रीय गरिमा अभियान:

�	मैला ढोने की प्रथा के उन््ममूलन और इस कार््य मेें संलग््न लोगोों 
के लिये गरिमापूर््ण जीवन सुनिश्चित करने हेतु यह एक राष्ट्रीय 
अभियान है।

BBNJ संधि
राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैवविविधता पर ब््ललू लीडर््स उच्च-

स््तरीय कार््यक्रम बेल््जजियम मेें हुआ, जिसने राष्ट््रों को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार 
से परे क्षेत्ररों की समुद्री जैवविविधता संधि की पुष्टि करने के लिये 
प्रोत््ससाहित किया, जिसका उद्देश््य उच्च समुद्ररों को प्रदूषण, जलवायु 
परिवर््तन और अत््यधिक मछली पकड़ने से बचाना है।



127    करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-2 || 2024 www.drishtiias.com/hindi

नोट :

BBNJ संधि क््यया है?
z	 परिचय:

�	BBNJ संधि जिसे आमतौर पर उच्च समुद्र की संधि के रूप मेें जाना जाता है, पर राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्ररों मेें समुद्री जैविक विविधता 
के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिये मार््च 2023 मेें सहमति व््यक्त की गई थी।
�	यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्ररों मेें समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और स््थथायी प्रबंधन की दिशा मेें एक महत्तत्वपूर््ण कदम का 

प्रतिनिधित््व करता है।

z	 अनुसमर््थन प्रगति:
�	संधि का उद्देश््य उच्च समुद्ररों के सामने आने वाली चुनौतियोों का समाधान करना है, जो तटीय देशोों के विशेष आर््थथिक क्षेत्ररों से 200 समुद्री 

मील से अधिक के क्षेत्ररों का गठन करते हैैं।
�	अब तक 88 देशोों ने इस संधि पर हस््तताक्षर किये हैैं, केवल चिली और पलाऊ ही ऐसे दो देश हैैं जिन््होोंने इसका अनुमोदन किया है।
�	हालाँकि इसे लागू करने के लिये कम-से-कम 60 अनुसमर््थन आवश््यक हैैं।



www.drishtiias.com/hindi

नोट :

करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-2 || 2024    128

z	 उद्देश््य: 
�	यह संधि उच्च समुद्ररों पर संरक्षित क्षेत्ररों के प्रतिशत को बढ़़ाने 

का प्रयास करती है, जो वैश्विक महासागर के दो-तिहाई से 
अधिक हिस््ससे को कवर करने के बावजूद वर््तमान मेें केवल 
1.44% है।

�	इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश््य समुद्री आनुवंशिक संसाधनोों 
(MGR) से मुनाफे का उचित और न््ययायसंगत बँटवारा 
सुनिश्चित करना तथा पर््ययावरणीय प्रभाव आकलन आयोजित 
करने के लिये नियम स््थथापित करना है जो समुद्र पर किसी 
गतिविधि के संभावित प्रभावोों की पहचान एवं मूल््ययाांकन करने 
से संबंधित है।

�	यह 30x30 लक्षष्य के अनुरूप है, यह वर््ष 2030 तक ग्रह के 
कम-से-कम 30% हिस््ससे की प्रकृति की रक्षा करने की 
वैश्विक प्रतिबद्धता है। वर््ष 2022 मेें जैविक विविधता पर 
संयुक्त राष्ट्र कन््वेेंशन के पार््टटियोों के सम््ममेलन (COP15) मेें 
जैविक विविधता पर कन््वेेंशन मेें इस पर सहमति व््यक्त की 

गई थी और इसे कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता 
फ्रेमवर््क मेें शामिल किया गया है।

z	 चुनौतियाँ:
�	संधि के लिये व््ययापक समर््थन के बावजूद, अनुसमर््थन मेें 

संभावित देरी के बारे मेें चिंताएँ बनी हुई हैैं, जो संयुक्त राष्ट्र 
महासागर सम््ममेलन जैसे समान अंतर््रराष्ट्रीय समझौतोों के सामने 
आने वाली पिछली चुनौतियोों की प्रतिध््वनि है।

�	इसके अतिरिक्त संधि को क्रियान््ववित करने मेें प्रक्रियात््मक 
ढाँचे को परिभाषित करने के साथ-साथ पर््ययाप््त धन प्राप््त करने 
सहित तार््ककिक बाधाएँ उत््पन्न होती हैैं।

आगे की राह
z	 संधि के लागू होने और उसके बाद कार््ययान््वयन की दिशा मेें प्रयासोों 

के लिये ठोस वैश्विक सहयोग की आवश््यकता है।
z	 वर््ष 2025 मेें आगामी संयुक्त राष्ट्र महासागर सम््ममेलन को इन 

उद्देश््योों को आगे बढ़़ाने के लिये एक महत्तत्वपूर््ण मंच के रूप मेें 
पहचाना गया है।
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कोविशील््ड और कोवैक््ससिन इम््ययूनोजेनेसिटी
राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केेंद्र (NCBS) के वैज्ञानिकोों के नेतृत््व 

मेें और 11 संस््थथानोों मेें किये गए एक हालिया अध््ययन ने भारत मेें 2 
प्राथमिक कोविड-19 वैक््ससीन: कोविशील््ड और कोवैक््ससिन की 
प्रतिरक्षात््मकता मेें आकर््षक अंतर्दृष्टि प्रदान की है।
z	 इम््ययूनोजेनेसिटी (प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से संबंधित) शरीर मेें प्रतिरक्षा 

प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने के लिये वैक््ससीन या एंटीजन जैसे 
पदार््थ की क्षमता को संदर््भभित करती है।
�	इस प्रतिक्रिया मेें आमतौर पर एंटीबॉडी का उत््पपादन और 

प्रतिरक्षा कोशिकाओं की सक्रियता शामिल होती है, जिससे 
संक्रमण या बीमारी से सुरक्षा मिलती है।

z	 हालिया अध््ययन मेें SARS-CoV-2 के खिलाफ कोविशील््ड 
और कोवैक््ससिन टीकोों से प्रेरित प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं की जाँच की 
गई।
�	कोविशील््ड, कोरोना वायरस स््पपाइक प्रोटीन देने के लिये एक 

वायरस वेक््टर का उपयोग करते हुए, निष्क्रिय वायरस वैक््ससीन 
कोवैक््ससिन की तुलना मेें लगातार अधिक मज़बूत प्रतिरक्षा 
प्रतिक्रिया (सेरोनिगेटिव (बिना पूर््व जोखिम वाले व््यक्तियोों) 
और सेरोपॉजिटिव (पूर््व जोखिम वाले व््यक्तियोों) दोनोों मेें उच्च 
एंटीबॉडी स््तर) प्राप््त करता है।

�	इसके अतिरिक्त, कोविशील््ड ने अधिक संख््यया मेें टी-सेल 
उत््पन्न कीीं, जो एक मज़बूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का संकेत है।

भारत और डोमिनिकन गणराज््य JETCO 
प्रोटोकॉल के साथ आर््थथिक सबंधंोों को मज़बूत करेेंगे

भारत और डोमिनिकन गणराज््य के बीच संयुक्त आर््थथिक तथा 
व््ययापार समिति (JETCO) की स््थथापना के प्रोटोकॉल पर सैैंटो 
डोमिंगो (डोमिनिकन गणराज््य की राजधानी) मेें हस््तताक्षर किये गए।
z	 प्रोटोकॉल मेें तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण कार््यक्रमोों और क्षमता 

निर््ममाण के माध््यम से व््ययापार, सेवाओं, औद्योगिक प्रौद्योगिकियोों 
एवं विभिन्न अन््य क्षेत्ररों मेें सहयोग को मज़बूत करने व विकसित 
करने की परिकल््पना की गई है।

z	 भारत और डोमिनिकन गणराज््य के बीच राजनयिक संबंध मई 
1999 मेें स््थथापित हुए थे। हालाँकि, वर््तमान मेें, व््ययापार एवं 
वाणिज््य पर भारत व डोमिनिकन गणराज््य के बीच कोई द्विपक्षीय 
संस््थथागत तंत्र नहीीं है।
�	भारत मुख््य रूप से डोमिनिकन गणराज््य से सोना आयात 

करता है और फार््ममास््ययुटिकल््स, समुद्री उत््पपाद, मोटर वाहन, 
दो व तीन पहिया वाहन आदि का निर््ययात करता है।
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उन्नति 2024
केेंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर-पूर््व क्षेत्र के राज््योों मेें उद्योगोों के विकास 

और रोज़गार सृजन के लिये उत्तर-पूर््व परिवर््तनकारी औद्योगीकरण 
योजना (Uttar Purva Transformative Industri-
alization Scheme- UNNATI), 2024 को मंज़ूरी दी।

उन्नति 2024 क््यया है?
z	 उद्देश््य: 

�	इसका उद्देश््य उत्तर-पूर््व क्षेत्र के राज््योों मेें उद्योगोों का विकास 
और रोज़गार सृजन करना है।

�	यह सीमेेंट और प््ललास््टटिक जैसे पर््ययावरणीय रूप से हानिकारक 
क्षेत्ररों को प्रतिबंधित करते हुए निवेश को आकर््षषित करने, 
मौजूदा निवेशोों का पोषण करने तथा नवीकरणीय/अक्षय ऊर््जजा 
एवं इलेक्ट्रिक वाहन चार््जििंग स््टटेशनोों जैसे उद्योगोों को बढ़़ावा 
देने पर केेंद्रित है।

z	 प्रमुख विशेषताएँ:
�	योजना अवधि: यह योजना अधिसूचना की तिथि से 8 वर््ष की 

प्रतिबद्ध देनदारियोों के साथ 31.03.2034 तक प्रभावी रहेगी।
�	योजना की पूरी लागत रुपए 10,037 करोड़ जिसे 

प्रतिबद्ध देनदारियोों के लिये दस वर्षषों एवं अतिरिक्त आठ 
वर्षषों मेें विभाजित किया गया है।

�	उत््पपादन की शुरुआत: सभी पात्र औद्योगिक इकाइयोों को 
पंजीकरण के अनुदान से 4 वर््ष  के भीतर अपना उत््पपादन या 
संचालन शुरू करना होगा।

�	ज़ोन वर्गीकरण: प्रोत््ससाहन के लिये ज़िलोों को ज़ोन A 
(औद्योगिक रूप से उन्नत) तथा ज़ोन B (औद्योगिक रूप से 
पिछड़़ा) मेें वर्गीकृत किया गया है।

�	निधि आवंटन: भाग A परिव््यय का 60% 8 पूर्वोत्तर राज््योों 
के लिये निर््धधारित किया गया है और 40% फर््स््ट-इन-फर््स््ट-
आउट (FIFO) आधार पर आवंटित किया गया है।

z	 निवेशकोों के लिये प्रोत््ससाहन: यह योजना निवेशकोों को नई 
इकाइयाँ स््थथापित करने अथवा वर््तमान इकाइयोों का विस््ततार करने 
हेतु GST प्रयोज््यता के आधार पर वर्गीकृत विभिन्न प्रोत््ससाहन 
प्रदान करती है, जैसे:
�	पूंजी निवेश प्रोत््ससाहन
�	केेंद्रीय पूंजी ब््ययाज अनुदान
�	GST के शुद्ध भुगतान से जुड़़ी नई इकाइयोों के लिये विनिर््ममाण 

एवं सेवा से जुड़़े प्रोत््ससाहन (MSLI), ज़ोन के आधार पर 
ऊपरी सीमा के साथ।

z	 कार््ययान््वयन रणनीति: उद्योग और आंतरिक व््ययापार संवर्दद्धन 
विभाग राष्ट्रीय और राज््य-स््तरीय समितियोों की देखरेख मेें राज््योों 
के सहयोग से योजना को लागू करेगा।
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उत्तर-पूर््व क्षेत्र के राज््योों से संबंधित अन््य सरकारी पहल 
क््यया हैैं?
z	 उत्तर पूर््व क्षेत्र के लिये प्रधानमंत्री विकास पहल योजना: 

केेंद्रीय बजट सत्र 2022-2023 मेें शुरू की गई और अक्तूबर 2022 
मेें केेंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, पीएम-डिवाइन (PM-
DevINE) का लक्षष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) मेें बुनियादी 
ढाँचे तथा सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना 
है।)

z	 एडवांसिंग नॉर््थ ईस््ट पोर््टल: यह NEC द्वारा नॉर््थ ईस््टर््न 
डेवलपमेेंट फाइनेेंस कॉरपोरेशन (NEDFi) के माध््यम से 
विकसित एक डिजिटल प््ललेटफॉर््म और वेब-आधारित पहल है जो 
NER के युवाओं के लिये बहुत ज़रूरी ज्ञान तथा मार््गदर््शन प्रदान 
करता है।

z	 उत्तर पूर््व विशेष अवसंरचना विकास योजना: NESIDS 
100% केेंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक केेंद्रीय क्षेत्र की योजना 
है, जिसे सत्र 2022-23 से 2025-26 के लिये 8139.50 करोड़ 
रुपए का नवीनीकृत अनुमोदित परिव््यय प्राप््त होता है। 
�	इस योजना मेें दो घटक शामिल हैैं: NESIDS-रोड और 

NESIDS-अदर दैन रोड इंफ्रास्टट्रक्चर (OTRI)।
z	 RCS-UDAN (उड़़ान को और अधिक किफायती बनाने के 

लिये) के तहत उत्तर पूर््व को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप मेें रखा 
गया है।

पांडवुला गुट्टा और रामगढ़ क्रेटर भू-विरासत 
स््थलोों के रूप मेें नामित

पांडवुला गुट्टा, हिमालय पर््वत से पहले का एक प्राचीन भू-
वैज्ञानिक आकृति है, जिसे आधिकारिक तौर पर तेलंगाना मेें एकमात्र 
भू-विरासत स््थल के रूप मेें नामित किया गया है।
z	 इसके अलावा, राजस््थथान सरकार बाराँ ज़़िले मेें रामगढ़ क्रेटर को 

भू-विरासत स््थल के रूप मेें नामित करती है।
z	 यह मान््यता क्षेत्र की भू-वैज्ञानिक विरासत को संरक्षित करने मेें 

एक महत्तत्वपूर््ण मील का पत््थर है।

पांडवुला गुट्टा के बारे मेें मुख््य तथ््य क््यया हैैं?
z	 पांडवुला कोोंडा (पांडवुला गुट्टा) एक भू-वैज्ञानिक आकृति है, 

जो तेलंगाना के जयशंकर भूपलपल्ली ज़िले मेें स््थथित है।
z	 पांडवुला गुट्टा मेसोलिथिक काल (लगभग 10,000 ईसा पूर््व से 

8,000 ईसा पूर््व) से लेकर मध््यकालीन काल तक चट्टानी 
आश्रयोों एवं निवास स््थथान के मामले मेें समृद्ध है।

z	 पांडवुला गुट्टा मेें पुरापाषाण (500,000 ईसा पूर््व-10,000 ईसा 
पूर््व) गुफा चित्र हैैं जो प्रागैतिहासिक जीवन की झलक प्रस््ततुत 
करते हैैं।

�	गुफा चित्ररों मेें बाइसन, मृग, बाघ एवं तेेंदुए जैसे वन््यजीवोों के 
साथ-साथ स््ववास््ततिक चिह्न, वृत्त, वर््ग तथा हथियार जैसी 
आकृतियाँ भी दर््शशायी गई हैैं।

�	चित्ररों मेें हरे, लाल, पीले एवं सफेद रंगोों मेें ज््ययामितीय डिज़ाइन 
तथा छापेें भी शामिल हैैं।

z	 पांडवुला गुट्टा की स््थलाकृति इसे रॉक क्लाइंबरोों के लिये एक 
लोकप्रिय गंतव््य बनाती है। 

रामगढ़ क्रेटर के बारे मेें प्रमुख तथ््य क््यया हैैं?
z	 राजस््थथान के रामगढ़ क्रेटर की उत््पत्ति लगभग 165 मिलियन वर््ष 

पूर््व एक उल््कका प्रभाव के कारण हुई थी। 3 किलोमीटर व््ययास के 
साथ यह क्रेटर आवश््यक पारिस््थथितिकी तंत्र सुविधा प्रदान करता 
है जो संबद्ध क्षेत्र के पारिस््थथितिक संतुलन और जैवविविधता मेें 
योगदान देता है। 

z	 वन््यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत रामगढ़ संरक्षण 
रिज़र््व के रूप मेें मान््यता प्राप््त, रामगढ़ क्रेटर को इसकी अद्वितीय 
पारिस््थथितिक और सांस््ककृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिये 
संरक्षित किया गया है।
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z	 इसे वन््यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत रामगढ़ 
संरक्षण रिज़र््व के रूप मेें घोषित किया गया है और क्रेटर के भीतर 
स््थथित पुष््कर तालाब परिसर को आर्दद्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) 
नियम, 2017 के तहत आर्दद्रभूमि के रूप मेें मान््यता प्रदान की गई 
है।

भू-विरासत स््थल/राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स््ममारक
z	 भू-विरासत का तात््पर््य उन साइटोों अथवा क्षेत्ररों से है जो अपनी 

भूवैज्ञानिक विशेषताओं के फलस््वरूप वैज्ञानिक, शैक्षिक, 
सांस््ककृतिक अथवा सौौंदर््य के संबंध मेें महत्तत्वपूर््ण हैैं।

z	  इन साइटोों मेें अद्वितीय पाषाण संरचनाएँ, जीवाश््म या परिदृश््य हो 
सकते हैैं जो शिक्षा, अनुसंधान, सांस््ककृतिक महत्तत्व या दृश््य अपील 
के लिये महत्तत्वपूर््ण हैैं। ये पर््यटन स््थलोों के रूप मेें स््थथानीय और 
क्षेत्रीय अर््थव््यवस््थथाओं मेें भी योगदान दे सकते हैैं।

z	 GSI या संबंधित राज््य सरकारेें इन साइटोों की सुरक्षा के लिये 
आवश््यक उपाय करती हैैं।

z	 भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण सुरक्षा और रखरखाव के लिये भू-
विरासत स््थलोों/राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक स््ममारकोों की घोषणा करता है।

z	 GSI एक वैज्ञानिक एजेेंसी है जिसकी स््थथापना वर््ष 1851 मेें 
रेलवे के लिये कोयला भंडार की खोज हेतु की गई थी। GSI का 
मुख््ययालय कोलकाता मेें है और यह खान मंत्रालय से जुड़़ा 
कार््ययालय है। इसके मुख््य कार्ययों मेें राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक सुचना 
तैयार करना, इन््हेें अद्यतन करना और खनिज संसाधनोों का 
आकलन करना शामिल है।

भू-वैज्ञानिक विरासत स््थल/राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स््ममारक
आंध्र प्रदेश ज्वालामुखीय बेडेड बैराइट््स, मंगमपेटा, कडप््पपा ज़िला।

एपार््चचियन अनकंफॉरमेटी, चित्तूर ज़िला।
प्राकृतिक भूवैज्ञानिक आर््क, तिरुमाला हिल््स, चित्तूर ज़िला।
एरा मैटी डिब््बबालु- विशाखापत्तनम और भीमुनिपट्टनम के बीच स््थथित विच््छछेदित एवं स््थथिर तटीय लाल तलछट के टीले।

केरल अंगदीपुरम PWD विश्रामगृह परिसर के पास लेटराइट, मलपुरम ज़िला।
वर््कला क्लिफ सेक््शन, तिरुवनंतपुरम ज़िला।

तमिलनाडु तिरुवक्कराई के पास जीवाश््म लकड़़ी, दक्षिण आरकोट ज़िला।
नेशनल फॉसिल वुड पार््क, सथानूर, तिरुचिरापल्ली ज़िला।
चारनोकाइट, सेेंट थॉमस माउंट, मद्रास।
करई फॉर्मेशन के बैडलैैंड््स के साथ  क्रेटेसियस फॉसिल््स तथा करई- कोलक्कनाथम सेक््शन, पेरम््बलुर ज़िला।

महाराष्ट्र लोनार झील, बुलडाना ज़िला।
गुजरात तलछटी संरचनाएँ- एडी मार््कििंग, कदन बाँध, पंचमहल ज़िला।
राजस््थथान सेेंद्रा ग्रेनाइट, ज़िला पाली।

बर््र समूह, ज़िला पाली।
स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार््क, झार मार््कर रॉक फास््फफेट, ज़िला उदयपुर।
राजपुरा-दरीबा मिनरलाइज़््ड बेल््ट, गोसन ज़िला उदयपुर।
भोजुंदा के पास स्ट्रोमेटोलाइट पार््क, चित्तौड़गढ़।
आकल वुड फोसिल पार््क, जैसलमेर।
किशनगढ़ नेफलाइन सायनाइट, अजमेर ज़िला।
वेल््डडेड टफ, जोधपुर ज़िला।
जोधपुर ग्रुप- मालानी इग््ननियस सुइट कांटेक््ट, जोधपुर ज़िला।
सतुर, बूंदी ज़़िले मेें ग्रेट बाउंड्री फॉल््ट।
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मल््टटीमॉडल ट््राांंसपोर््ट हब
भारतीय रेलवे देश भर मेें 10 लाख से अधिक आबादी वाले 

आकांक्षी शहरोों मेें मल््टटी-मॉडल ट््राांसपोर््ट हब (MMTH) विकसित 
करने की योजना बना रही है।
z	 यह कार््यक्रम भारत की 'विकसित भारत' पहल के लिये विकसित 

किये जा रहे बुनियादी ढाँचे का हिस््ससा है।

मल््टटीमॉडल ट््राांसपोर््ट हब क््यया है?
z	 परिचय:

�	MMTH एक परिवहन सुविधा है जिसे एक ही स््थथान पर 
रेल, सड़क और जन पारगमन प्रणालियोों जैसे परिवहन के 
विभिन्न तरीकोों को एकीकृत करने के लिये डिज़़ाइन किया 
गया है।

�	MMTH का प्राथमिक उद्देश््य परिवहन के विभिन्न तरीकोों 
के बीच यात्रियोों और वस््ततुओं की निर््बबाध कनेक््टटिविटी तथा 
कुशल स््थथानांतरण प्रदान करना है।

z	 प्रमुख विशेषताएँ:
�	रेलवे स््टटेशन: रेलवे स््टटेशन विभिन्न क्षेत्ररों को जोड़ने वाली ट्रेन 

सेवाओं के लिये एक टर््ममिनस के रूप मेें कार््य करता है।
�	यह यात्रियोों के लिये प्रतीक्षा क्षेत्र, टिकट काउंटर, 

प््ललेटफॉर््म और सुविधाओं सहित आधुनिक सुविधाओं से 
सुसज्जित है।

�	अंतर््रराज््ययीय बस टर््ममिनस (ISBT): ISBT विभिन्न गंतव््योों 
के लिये कनेक््टटिविटी प्रदान करते हुए अंतर््रराज््ययीय बस सेवाओं 
की सुविधा प्रदान करता है।

�	मास रैपिड ट््राांज़िट सिस््टम (MRTS) स््टटेशन: MRTS 
स््टटेशन मेट्रो, लाइट रेल या शहरी जन पारगमन के अन््य रूपोों 
जैसी तीव्र पारगमन सेवाओं को समायोजित करता है।

�	यह हब को व््ययापक शहरी पारगमन नेटवर््क से जोड़ता है 
और यात्रियोों के लिये सुविधाजनक परिवहन विकल््प 
प्रदान करता है।

�	परिवहन कैचमेेंट ज़ोन: MMTH के आस-पास का स््थथान 
जलग्रहण क्षेत्र के रूप मेें कार््य करता है, जो निकट क्षेत्ररों के 
यात्रियोों के लिये आकर््षण का केेंद्र है और आस-पास के क्षेत्ररों 
के लिये बेहतर परिवहन कनेक््टटिविटी की सुविधा प्रदान करता 
है।
�	इससे पहुुँच बढ़ती है और क्षेत्र के आर््थथिक विकास मेें 

योगदान मिलता है।
विकसित भारत के पहलू क््यया हैैं?
z	 संरचनात््मक परिवर््तन: यह कम उत््पपादकता वाले क्षेत्ररों (जैसे- 

कृषि) से उच्च उत््पपादकता वाले क्षेत्ररों (जैसे- विनिर््ममाण और 
सेवाओं) मेें संसाधनोों के स््थथानांतरण को संदर््भभित करता है।

z	 श्रम बाज़ारोों को व््यवस््थथित करना: इसमेें श्रम आपूर््तति की गुणवत्ता 
और मात्रा मेें सुधार करना, श्रमिकोों के कौशल एवं रोज़गार क्षमता 
को बढ़़ाना तथा निष््पक्ष एवं कुशल श्रम नियमोों को सुनिश्चित 
करना शामिल है।

z	 प्रतिस््पर्द्धात््मकता मेें वृद्धि: इसमेें कंपनियोों की दक्षता और 
नवाचार को बढ़़ाना, उत््पपादोों तथा सेवाओं की गुणवत्ता एवं 
विविधता मेें सुधार करना,घरेलू व अंतर््रराष्ट्रीय बाज़ारोों का विस््ततार 
करना शामिल है।

z	 वित्तीय और सामाजिक समावेशन मेें सुधार: इसका तात््पर््य 
गरीबोों तथा हाशिए पर रहने वाले समूहोों के लिये वित्तीय सेवाओं 
एवं सामाजिक कल््ययाण योजनाओं की पहुुँच और सामर््थ््य का 
विस््ततार करना है।

z	 शासन व््यवस््थथा मेें सुधार: इसमेें शासन की संस््थथाओं एवं 
प्रक्रियाओं को मज़बूत करना शामिल है, जैसे– कानून का शासन, 
जवाबदेही, पारदर््शशिता तथा भागीदारी।

कर््ननाटक कोलुमनार लावा, सेेंट मैरी द्वीप उडुपी ज़िला।
मार्डीहल्ली, चित्रदुर््ग ज़िले के पास पिलो लावा।
प्रायद्वीपीय गनीस, लालबाग, बंगलूरू।
पाइरोक्लास््टटिक््स और पिलो लावा, कोलार गोल््ड फील््ड, कोलार ज़िला।

छत्तीसगढ़ मनेेंद्रगढ़, सरगुजा ज़िले मेें लोअर पर््ममियन मरीन बेड।
हिमाचल शिवालिक फॉसिल पार््क, साकेती, सिरमुर ज़िला।
ओडिशा लौह अयस््क बेल््ट मेें पिलो लावा, नोमिरा, क््योोंझर ज़िला।
झारखंड राजमहल फॉर्मेशन का इंटरट्रैपियन प््ललाांट फॉसिल, मंड्रो के आसपास ऊपरी गोोंडवाना सीक्ववेंस, साहिबगंज ज़िला।
नगालैैंड पुंगरो के पास नगाहिल ओफियोलाइट साइट।
सिक्किम दक्षिण ज़िले के नामची के पास ममले मेें बक््ससा फॉर्मेशन के डोलोमाइट/लाइमस््टटोन वाले स्ट्रोमेटोलाइट।



www.drishtiias.com/hindi करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-2 || 2024    134

नोट :

z	 हरित क््राांति मेें अवसरोों का लाभ उठाना: इसका तात््पर््य 
नवीकरणीय ऊर््जजा, ऊर््जजा दक्षता एवं जलवायु लचीलेपन जैसी 
हरित प्रौद्योगिकियोों और प्रथाओं को अपनाना तथा बढ़़ावा देना है।

रेलवे और परिवहन से संबंधित सरकार की क््यया पहल 
हैैं?
z	 गति शक्ति टर््ममिनल नीति
z	 राष्ट्रीय रसद नीति
z	 रेलवे के बुनियादी ढाँचे मेें निवेश हेतु सागरमाला और भारतमाला 

परियोजना
z	 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

खगोलीय महाचक्र
नेचर कम््ययुनिकेशंस जर््नल मेें प्रकाशित एक हालिया अध््ययन मेें 

खगोलीय महाचक्ररों और पृथ््ववी तथा मंगल की कक्षाओं, ग््ललोबल वार््मििंग 
अथवा शीतलन के साथ गहरे महासागर (deep water) मेें कटाव 
के बीच संबंध के प्रमाण मिले हैैं।

अध््ययन के मुख््य निष््कर््ष क््यया हैैं?
z	 खगोलीय महाचक्र:

�	गहरे महासागर मेें भूवैज्ञानिक तलछटी साक्षष्ययों से एक नए खोजे 
गए 2.4 मिलियन वर््ष के चक्र का पता चला है, जिसे 

"खगोलीय महाचक्र" के रूप मेें जाना जाता है, जो पृथ््ववी और 
मंगल की कक्षाओं से जुड़़ा हुआ है।

�	यह चक्र ग््ललोबल वार््मििंग या शीतलन प्रवृत्तियोों को प्रभावित 
करता है और गहरे महासागर तलछटी डेटा मेें क्षरण पैटर््न के 
माध््यम से इसका पता लगाया गया है।

z	 मंगल की कक्षा और पृथ््ववी की जलवायु के बीच संबंध:
�	सौर मंडल मेें ग्रहोों के गुरुत््ववाकर््षण क्षेत्र एक-दूसरे के साथ 

हस््तक्षेप करते हैैं, जिससे उनकी कक्षीय विलक्षणता (उनकी 
कक्षाएँ कितनी गोलाकार हैैं) मेें परिवर््तन होता है।
�	पृथ््ववी और मंगल की कक्षाओं के बीच परस््पर क्रिया के 

कारण पृथ््ववी द्वारा प्राप््त सौर विकिरण की मात्रा मेें 
भिन्नता होती है, जिसके परिणामस््वरूप 2.4 मिलियन 
वर्षषों मेें उष््ममीय तथा शीतलन होने का चक्र होता है।

z	 जलवायु एवं महासागरीय परिसंचरण पर प्रभाव:
�	अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर््नििंग सर््ककुलेशन के धीमा होने 

की स््थथिति मेें, ऊष््म चरणोों के दौरान भँवरोों (जल की एक 
वृत्ताकार धारा) के कारण गहरे समुद्र मेें होने वाला परिसंचरण 
संभावित रूप से महासागर के निश्चलता को बाधित कर 
सकता है।
�	AMOC महासागरी धाराओं की एक बड़़ी प्रणाली है 

जो उष््णकटिबंधीय क्षेत्ररों से गर््म जल को उत्तर की ओर 
उत्तरी अटलांटिक मेें ले जाती है।
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�	गहरे महासागर के भँवर गहरे महासागर मेें ऑक््ससीजन प्रदान 
करने के साथ विश्व के गर््म वातावरण से कार््बन डाइऑक््ससाइड 
को महासागर मेें खीींचने मेें सहायता प्रदान कर सकते हैैं।
�	तीव्र गहरे महासागर के भँवर, जिन््हेें विशाल भँवर के रूप 

मेें वर््णणित किया गया है, महासागरीय परिसंचरण 
गतिशीलता मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाते हैैं, ये 3,000 से 
6,500 मीटर की गहराई पर स््थथित होते हैैं जहाँ सूर््य का 
प्रकाश प्रवेश नहीीं करता है।

�	ये भँवर महासागरीय तल के क्षरण एवं बड़़े तलछट संचय 
के निर््ममाण मेें योगदान करते हैैं, जिन््हेें कंटूराइट््स के रूप 
मेें जाना जाता है, जो उनकी संरचना मेें स्नोड्रिफ््ट के 
समान होती हैैं।

z	 भविष््य के अनुसंधान निर्देश:
�	अनुसंधान टीम की योजना पृथ््ववी-मंगल संपर््क द्वारा संचालित 

अधिक डेटा शोकेसिंग चक्र को एकत्रित करने की है, जिससे 
लाखोों वर्षषों मेें पृथ््ववी की जलवायु मेें उतार-चढ़़ाव की 
गतिशीलता का पता लगाया जा सके।

खगोलीय चक्र क््यया हैैं?
z	 खगोलीय चक्र पृथ््ववी की कक्षा तथा सूर््य की ओर अभिविन््ययास 

मेें आवधिक बदलाव को संदर््भभित करते हैैं जो लंबे समय तक हमारे 
ग्रह द्वारा प्राप््त सौर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करते हैैं।
�	 ये चक्र पृथ््ववी, सूर््य और सौर मंडल के अन््य ग्रहोों के बीच 

गुरुत््ववाकर््षण बलोों के कारण होते हैैं।
z	 इन चक्ररों का सिद््धाांत पहली बार 1920 के दशक मेें सर््बबियाई 

वैज्ञानिक मिलुटिन मिलनकोविच द्वारा पृथ््ववी पर हिमयुग के 
चक्रीय पैटर््न को समझाने के लिये दिया गया था, जिसे मिलनकोविच 
चक्र या मिलनकोविच दोलन भी कहा जाता है।
�	कुछ प्रमुख खगोलीय चक्ररों मेें शामिल हैैं:

�	विलक्षणता/उत््केेंद्रता (Eccentricity) (100,000 
वर््ष)-सूर््य के चारोों ओर पृथ््ववी की कक्षा का दीर््घवृत्ताकार 
मेें परिवर््तन।

�	 तिर््यकता/तिरछापन (Obliquity) (41,000 वर््ष) - इसके 
कक्षीय तल के सापके्ष पथृ््ववी की धुरी के झकुाव मेें भिन्नता।

�	प्रक्रमण/अयन (Precession) (23,000 वर््ष) - 
समय के साथ पृथ््ववी की धुरी का बदलता अभिविन््ययास।

पृथ््ववी की जलवायु पर अन््य खगोलीय प्रभाव क््यया हैैं?
z	 सनस््पपॉट गतिविधि:

�	सनस््पपॉट अर््थथात् सौर-कलंक सूर््य की सतह का ऐसा क्षेत्र होता 
है जिसकी सतह आस-पास के हिस््सोों की तुलना अपेक्षाकृत 
काली (DARK) होती है तथा तापमान कम होता है। 
इनका व््ययास लगभग 50,000 किमी. होता है। ये काले और 
ठंडे धब््बबे चक्रीय तरीके से बढ़ते और घटते हैैं।
�	सौर धब््बोों की संख््यया और तीव्रता चक्रीय पैटर््न मेें 

आमतौर पर 11 वर््ष के सौर चक्र मेें बढ़ती और घटती 
है।

�	कुछ मौसम विज्ञानियोों के अनुसार, उच्च सनस््पपॉट गतिविधि 
और संख््ययाएँ इससे जुड़़ी हैैं:
�	पृथ््ववी पर ठंडे और आर्दद्र मौसम के पैटर््न तथा तूफान व 

बादलोों का आवरण बढ़ गया।
�	इसके विपरीत, कम सनस््पपॉट वाली अवधि विश्व स््तर 

पर गर््म और शुष््क स््थथितियोों से जुड़़ी होती है।
�	हालाँकि सनस््पपॉट गतिविधि और विशिष्ट मौसम पैटर््न के 

बीच ये सह-संबंध लगातार सांख््ययिकीय रूप से महत्तत्वपूर््ण 
साक्षष्य द्वारा समर््थथित नहीीं हैैं।
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z	 गैलेक््टटिक/मंदाकिनीय कॉस््ममिक किरणेें:
�	किये गए अध््ययनोों के अनुसार मंदाकिनी से कॉस््ममिक किरण 

प्रवाह के बढ़ने से पृथ््ववी पर मेघोों का निर््ममाण प्रभावित हो 
सकता है जिससे संभावित रूप से शीतलन प्रभाव हो सकता 
है।
�	हालाँकि इस प्रभाव की व््ययापकता और इसमेें शामिल 

प्रक्रिया के संबंध मेें वर््तमान मेें शोध किये जा रहे हैैं।
z	 क्षुद्रग्रह/धूमकेतु प्रभाव:

�	हालाँकि पृथ््ववी पर प्रमुख क्षुद्रग्रह अथवा धूमकेतु का प्रभाव 
अत््ययंत दुर््लभ है किंतु ये वायुमंडल मेें भारी मात्रा मेें धूल और 
गैस निर््ममुक्त कर सकते हैैं जिससे अस््थथायी रूप से शीतलन की 
स््थथिति उत््पन्न हो सकती है।

�	ऐसा माना जाता है कि लगभग 66 मिलियन वर््ष पूर््व 
क्रेटेशियस-पैलियोजीन विलुप््तति (डायनासोर के विलुप््त होने 
के कारण) आंशिक रूप से क्षुद्रग्रह प्रभाव और संबंधित 
जलवायु परिवर््तनोों के कारण हुई थी।

नाबार््ड द्वारा कृषि-स््टटार््टअप के लिये वित्तपोषण
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैैंक (नाबार््ड) 

प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि स््टटार््टअप और ग्रामीण उद्यमोों को बढ़़ावा देने 
हेतु 1,000 करोड़ रुपए का एक कोष स््थथापित किया है। इसके अलावा 
750 करोड़ रुपए अतिरिक्त नवोन््ममेषी समाधानोों को बढ़़ावा देने हेतु 
आरंभिक निवेश के लिये अलग रखे गए हैैं।
z	 इसका उद्देश््य कृषि वित्त पोषण को पारंपरिक किसानोों से नवीन 

प्रौद्योगिकियोों वाले नए अभिकर्त्ताओं तक पुनर््ननिर्देशित करना है, 
जिसका लक्षष्य उत््पपादन ऋण से निवेश ऋण पर ध््ययान केेंद्रित करना 
है।                       

कृषि स््टटार््टअप एवं संबद्ध चुनौतियाँ क््यया हैैं?
z	 परिचय:

�	कृषि स््टटार््टअप, एक नवीन कंपनी अथवा व््ययावसायिक उद्यम 
है जो कृषि क्षेत्र मेें चुनौतियोों का समाधान करने एवं दक्षता मेें 
सुधार करने हेतु नवीन समाधान, प्रौद्योगिकी अथवा व््यवसाय 
मॉडल विकसित करने पर ध््ययान केेंद्रित करता है।

z	 एग्रीटेक स््टटार््टअप््स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ:
�	स््ममार््ट कृषि संवर््धन: फसल की पैदावार, वर््षषा पैटर््न, कीट 

संक्रमण एवं मृदा के पोषण पर जानकारी प्रदान करना।
�	एक सेवा के रूप मेें खेती: उदाहरण के लिये, EM3 एग्री 

सर््वविसेज़ किसानोों को उपयोग के लिये भुगतान के आधार पर 
कृषि सेवाएँ और मशीनरी किराये पर प्रदान करती है।

�	बिग डेटा एनालिटिक््स: मृदा और फसल के स््ववास््थ््य को 
बढ़़ाने के लिये कृषि- विशेष, डेटा-संचालित निदान विकसित 
करना, जिससे उत््पपादकता तथा किसान आय मेें वृद्धि होगी। 
इसमेें अक््सर अन््य तकनीकोों के अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का 
उपयोग शामिल होता है।

z	 चुनौतियाँ:
�	बिज़नेस मॉडल: कृषि-स््टटार््टअप अक््सर स््वतंत्र उत््पपादन और 

विपणन को प्राथमिकता देते हैैं, व््ययापक मूल््य शृृंखला चुनौतियोों 
की उपेक्षा करते हैैं तथा प्रारंभिक सफलता से आगे बढ़ने मेें 
बाधा डालते हैैं।

�	सीड फंड की कमी: मामूली शुरुआत से कृषि-स््टटार््टअप को 
विचारोों को मान््य करने, न््ययूनतम व््यवहार््य उत््पपाद (MVP) 
विकसित करने और व््यवहार््य व््ययावसायिक योजनाएँ बनाने के 
लिये फंडिंग तथा सलाह की आवश््यकता होती है, जिससे 
छोटे अनुदान के अवसर अपर््ययाप््त हो जाते हैैं।

�	इन््क्ययूबेटरोों की क्षमता: कृषि विश्वविद्यालयोों और अनुसंधान 
संस््थथानोों मेें स््थथित कृषि व््यवसाय इन््क्ययूबेटर प्रारंभिक चरण मेें 
हैैं तथा उन््हेें विविध विशेषज्ञता वाले पेशेवरोों के नेटवर््क की 
आवश््यकता है।

�	उपलब््ध प्रौद्योगिकी का सीमित ज्ञान: उभरते उद्यमियोों मेें 
अनुसंधान संगठनोों द्वारा प्रस््ततुत की जाने वाली डिजिटल 
तकनीकोों सहित व््ययावसायिक रूप से व््यवहार््य कृषि 
प्रौद्योगिकियोों के प्रति जागरूकता या जुड़़ाव की कमी है।

z	 सरकार द्वारा अन््य पहल:
�	डिजिटल कृषि मिशन, 2021
�	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत नवाचार 

और कृषि-उद्यमिता विकास कार््यक्रम
�	एग्री-स््टटार््टअप के लिये प्राथमिकता क्षेत्र ऋण।
�	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत निधि बीज सहायता 

कार््यक्रम (NIDHI-SSP)

नैबवेेंचर््स: ग्रामीण कृषि स््टटार््टअप के लिये फंड
z	 परिचय:

�	भारत सरकार ने कृषि स््टटार््ट-अप््स और ग्रामीण उद्यमोों को 
सहायता प्रदान करने के लिये 750 करोड़ रुपए के मिश्रित 
पूंजी कोष का शुभारंभ करने की योजना बनाई जिसका लक्षष्य 
संबद्ध क्षेत्र मेें निवेश तथा दक्षता बढ़़ाना है।
�	आर््थथिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार मिश्रित 

वित्त विकासशील देशोों मेें सतत् विकास के लिये 
अतिरिक्त वित्त जुटाने के लिये विकास वित्त का 
रणनीतिक उपयोग है।
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z	 उद्देश््य:
�	इसका लक्षष्य अप्रमाणित विचारोों अथवा अनिश्चित विकास 

क्षमता वाले प्री-सीड स््टटार््टअप, विशेष रूप से स््ककेलिंग के 
लिये अपर््ययाप््त इक्विटी से बाधित स््टटार््ट-अप््स का समर््थन 
करना है।

�	इसका लाभ एग्रीटेक, पशुपालन, मत््स््य पालन, खाद्य 
प्रसंस््करण और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित स््टटार््ट-अप््स को 
प्रदान किया जाएगा।

z	 पर््यवेक्षण:
�	कृषि आधारित स््टटार््ट-अप््स और ग्रामीण उद्यमोों को वित्तपोषित 

करने के लिये यह मिश्रित पूंजी समर््थन कृषि मंत्रालय द्वारा 
शुरू किया जाएगा तथा नाबार््ड की पूर््ण स््ववामित््व वाली 
सहायक कंपनी नैबवेेंचर््स (Nabventures) द्वारा 
प्रबंधित किया जाएगा।

नशे के लिये सर््प-विष का प्रयोग
हाल ही मेें वन््यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा भारतीय 

दंड संहिता (भारतीय न््ययाय संहिता, 2023) के तहत एक रेव पार्टी मेें 
कथित तौर पर सर््प-विष उपलब््ध कराने के आरोप मेें पुलिस ने कुछ 
लोगोों को गिरफ््ततार किया है।
सर््प-विष एवं उसके उपयोग के बारे मेें मुख््य तथ््य क््यया 
हैैं? 
z	 परिचय: 

�	वैश्विक स््तर पर लगभग 3400 सर््प  प्रजातियोों मेें से, भारत मेें 
सर््प  की लगभग 300 प्रजातियाँ हैैं जो पूरे देश मेें विभिन्न 
स््थथानोों मेें पाई जाती हैैं।

�	सर्पपों के प्रकार: यह प्रजाति 4 परिवारोों के अंतर््गत आती है- 
कोलुब्रिडे, एलापिडे, हाइड्रोफिडे एवं वाइपरिडे।

�	विषैले सर््प: भारत मेें पाई जाने वाली 300 से अधिक प्रजातियोों 
मेें से 60 अधिक विषैली, 40 कम विषैली और लगभग 180 
विषैली नहीीं है।
�	सर््प-विष (अत््यधिक विषैला लार) विषैले सर्पपों द्वारा 

स्राव के माध््यम से किया जाता है, जो विशेष ग्रंथियोों मेें 
संश्लेषित और संग्रहित होता है।

�	विष की विशेषता: सर््प-विष विशिष्ट रासायनिक एवं जैविक 
गतिविधियोों के साथ कम आणविक द्रव््यमान वाले एंज़ाइमोों, 
पेप््टटाइड््स एवं प्रोटीन का एक जटिल मिश्रण है।
�	सर््प-विष मेें कई न््ययूरोटॉक््ससिक, कार््डडियोटॉक््ससिक और 

साइटोटॉक््ससिक, तंत्रिका वृद्धि कारक, लेक््टटिन, 
डिसइंट्रिग्रिन, हेमोरेजिन तथा कई अन््य विभिन्न एंज़ाइम 
होते हैैं।

z	 सर््प-विष का प्रयोग:
�	कुछ विशेष सर््प प्रजातियोों, जैसे- कोबरा, करैत और ब््ललैक 

माम््बबा का उपयोग औषधीय तथा बेहोशी के प्रयोजनोों के लिये 
किया जाता है।

�	औषधीय उपयोग:
�	आयुर्वेद, होम््ययोपैथी और लोक चिकित््ससा मेें विभिन्न 

पैथोफिजियोलॉजिकल स््थथितियोों के लिये सर््पविष के 
उपयोग का उल्लेख किया गया है।

�	इसका उपयोग थ्रोम््बबोसिस, गठिया, कैैंसर और कई अन््य 
बीमारियोों के इलाज़ के लिये भी किया जाता है।

�	सबसे प्रसिद्ध उदाहरणोों मेें से एक एंटीवेनम उत््पपादन मेें 
सर््पविष का उपयोग है।

�	मादक उपयोग:
�	कम वैज्ञानिक अनुसंधान के बावजूद, सर््प-विष को प्रायः 

मादक औषधि/पदार््थ के रूप मेें उपयोग किया जाता है। 
इसकी तस््करी करोड़ों डॉलर का अवैध उद्योग है।

�	कोबरा के विष मेें पाए जाने वाले न््ययूरोटॉक््ससिन के 
विभिन्न रूप, विशेष रूप से, निकोटिनिक 
एसिटाइलकोलाइन रिसेप््टर््स (nAChRs) पर बंध 
बनाते हैैं जो मानव मस््ततिष््क क्षेत्र मेें व््ययापक रूप से 
वितरित होकर उत््ससाहपूर््ण अनुभव प्रदान करते हैैं।

�	लोग "मांसपेशिय पक्षाघात और एनाल््जजेसिया" (चेतन रहते 
हुए भी दर््द महसूस करने की क्षमता का ह्रास) तथा उनीींदापन 
का भी अनुभव करते हैैं।

z	 विनियमन:
�	अधिकांश मनो-सक्रिय 'दुरुपयोगी पदार्थथों' का उपयोग और 

व््ययापार नारकोटिक ड्रग््स एंड साइकोट्रोपिक सब््सटेेंस 
अधिनियम के तहत आता है, लेकिन सर््प-विष के तहत नहीीं।
�	NDPS अधिनियम, 1985 किसी व््यक्ति को किसी भी 

नशीली दवा या मनो-दैहिक पदार्थथों के उत््पपादन, रखने, 
बेचने, खरीदने, परिवहन, भंडारण और/या उपभोग करने 
पर प्रतिबंध लगाता है।

�	सर््प और उनके विष से जुड़़े मामले वन््यजीव संरक्षण 
अधिनियम के दायरे मेें आते हैैं।

�	IPC की धारा 120A (आपराधिक षडयंत्र) मेें मनोरंजन 
(Recreational) के लिये सर््प-विष से संबंधित अपराध 
भी शामिल हैैं।
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z	 नशीले पदार््थ केेंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार््य करते हैैं और व््यक्ति 

की मनोदशा, धारणा तथा चेतना को बदल देते हैैं।
�	साइकोएक््टटिव पदार््थ की प्रकृति के आधार पर, वे या तो 

मामूली प्रकार के मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत््पन्न करते हैैं, 
जैसे- उत््ससाह, चिंता, पृथक्करण, भावनात््मक कुंदता आदि 
या अधिक असामान््य प्रभाव, जैसे- मतिभ्रम, सिनेस््थथेसिया, 
परिवर््ततित स््थथान-समय सातत््य और रहस््यमय अनुभव।

z	 सबस ेअधिक उपयोग किये जान ेवाल ेहेलुसीनोजेन मेें मशरूम, 
कैनबिस, मसे््ककेलिन, लिसरे््जजिक एसिड डायथाइलमैाइड 
(LSD), डाइमिथाइलट्रिप््टटामाइन (DMT) और 
मथेिलीनडाइऑक््ससीमथेामफेटामाइन (MDMA) शामिल हैैं।

z	 आमतौर पर उपयोग किये जाने वाले जीव-जंतु मेें से कुछ हैैं- 
क्लाउनफिश और रैबिटफिश जैसी हेलुसीनोजेनिक मछलियाँ, 
टोड जैसे उभयचर, लाल हार्वेस््टर चीींटियाँ जैसी चीींटियाँ, 
इंडियन वॉल लिज़र््ड जैसे सरीसृप और जिराफ के यकृत तथा 
अस््थथि मज्जा।

आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली  
और संकलन एप

आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने मेें भारत की क्षमता 
बढ़़ाने के लिये एक महत्तत्वपूर््ण कदम के रूप मेें, गृह मंत्रालय ने नई 
दिल्ली मेें राष्ट्रीय अन््ववेषण अभिकरण द्वारा विकसित एक डिजिटल 
आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली (CCMS) का उद्घाटन किया। 
z	 CCMS के साथ-साथ, एक मोबाइल एप 'संकलन 

(Sankalan)' भी लॉन््च किया गया, जो राष्ट्रीय अपराध 
रिकॉर््ड ब््ययूरो द्वारा नए आपराधिक कानूनोों का एक संग्रह है।

आपराधिक मामला प्रबधंन प्रणाली (CCMS) क््यया है?
z	 CCMS एक अभिनव डिजिटल प््ललेटफॉर््म है जो आपराधिक 

मामलोों, विशेष रूप से आतंकवाद और संगठित अपराध से 
संबंधित मामलोों के प्रबंधन को सुव््यवस््थथित तथा बेहतर करता है।
�	CCMS सॉफ््टवेयर का उद्देश््य पूरे भारत मेें आपराधिक 

जाँच/अन््ववेषण को मानकीकृत करना और आतंक से संबंधित 
डेटा संकलित करना है।

�	CCMS एक उपयोगकर्त्ता-अनुकूल और अनुकूलन योग््य 
ब्राउजर-आधारित सॉफ््टवेयर के रूप मेें कार््य करता है जिसे 
कानून प्रवर््तन एजेेंसियोों के बीच समन््वय की सुविधा, जाँच 
की दक्षता मेें सुधार तथा न््ययाय वितरण को बढ़़ाने के लिये 
डिज़़ाइन किया गया है।

z	 यह प्रणाली जाँच के दौरान उत््पन्न डेटा के एकीकरण, संगठन 
और डिजिटलीकरण को सक्षम बनाती है, जो जाँचकर्त्ताओं, 
अभियोजकोों तथा आपराधिक न््ययाय प्रक्रिया मेें शामिल अन््य 
हितधारकोों के लिये एक व््ययापक उपकरण प्रदान करती है।

z	 CCMS केेंद्रीय और राज््य एजेेंसियोों के बीच मज़बूत सहयोग 
को बढ़़ावा देता है, जिससे निर््बबाध सूचना साझा करने की सुविधा 
मिलती है।

संकल््पन एप
z	 संकल््पन एप (Sankalan App) को पुराने और नए 

आपराधिक कानूनोों के बीच एक सेतु के रूप मेें नए आपराधिक 
कानूनोों के माध््यम से नेविगेट करने के लिये डिज़़ाइन किया गया 
है।

z	 यह एप सभी हितधारकोों के लिये एक व््ययापक मार््गदर््शक के रूप 
मेें काम करेगा। एप ऑफलाइन मोड मेें भी काम करेगा और दूर-
दराज़ के इलाकोों मेें इसकी उपलब््धता सुनिश्चित की गई है ताकि 
सभी हितधारकोों को चौबीसोों घंटे वांछित जानकारी मिल सके।

राष्ट्रीय जाँच एजेेंसी (NIA) क््यया है?
z	 परिचय:

�	NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेेंसी है जो आतंकवाद, 
उग्रवाद और अन््य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलोों से संबंधित अपराधोों 
की जाँच एवं मुकदमा चलाने हेतु उत्तरदायी है।

�	मुंबई आतंकवादी हमलोों के बाद राष्ट्रीय अन््ववेषण अभिकरण 
अधिनियम, 2008 के तहत इसकी स््थथापना वर््ष 2009 मेें की 
गई थी, यह गृह मंत्रालय के तहत संचालित होती है।

�	NIA (संशोधन) अधिनियम, 2019 NIA को अंतर््रराष्ट्रीय 
संधियोों और कानूनोों का अनुपालन करते हुए भारत के बाहर 
किये गए अपराधोों की जाँच करने की अनुमति देता है।
�	संशोधन के साथ NIA वर््तमान मेें विभिन्न अधिनियमोों 

के तहत मानव तस््करी, साइबर-आतंकवाद जैसे अन््य 
अपराधोों की जाँच कर सकती है।

�	वर््तमान मेें NIA भारत मेें केेंद्रीय आतंकवाद-रोध कानून 
प्रवर््तन अभिकरण के रूप मेें कार््य कर रही है।

z	 मुख््ययालय: दिल्ली।
z	 कार््य:

�	आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित आसूचना का संग्रह, 
विश्लेषण तथा प्रसार करना।

�	आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलोों मेें भारत एवं 
अंतर््रराष्ट्रीय स््तर पर अन््य कानून प्रवर््तन एजेेंसियोों के साथ 
समन््वय करना।

�	कानून प्रवर््तन एजेेंसियोों और अन््य हितधारकोों के लिये क्षमता 
निर््ममाण कार््यक्रम आयोजित करना।
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RBI द्वारा NBFC की समीक्षा
भारतीय रिज़र््व बैैंक वर््ष 2024 मेें गैर-बैैंकिंग वित्तीय कंपनियोों के 

वर्गीकरण की व््ययापक समीक्षा करने की तैयारी कर रहा है।
z	 इस समीक्षा द्वारा चुने गए NBFC को बैैंक लाइसेेंस प्रदान किया 

जाता है।
z	 विशेष NBFC को प्रोत््ससाहित करना अंततः उन््हेें बैैंक लाइसेेंस 

प्रदान करने की दिशा मेें प्रारंभिक और मूल््ययाांकन चरण के रूप मेें 
कार््य कर सकता है।

NBFC क््यया है?
z	 परिचय: गैर-बैैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) कंपनी 

अधिनियम, 1956 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 
पंजीकृत एक कंपनी है, जो ऋण प्रदान करने, प्रतिभूतियोों मेें 
निवेश, पट्टे, बीमा जैसी विभिन्न वित्तीय गतिविधियोों मेें अपनी 
भूमिका निभाती है।
�	ये कंपनियाँ विभिन्न बैैंकिंग सेवाएँ प्रदान करती हैैं किंतु इनके 

पास बैैंकिंग लाइसेेंस नहीीं होता है।
z	 प्रमुख विशेषताएँ:

�	NBFC वैयक्तिक ऋण, आवास ऋण, वाहन ऋण, गोल््ड 
लोन, माइक्रोफाइनेेंस, बीमा और निवेश प्रबंधन जैसी विविध 
वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैैं।

�	ये कंपनियाँ न््ययूनतम 12 माह और अधिकतम 60 माह के लिये 
जनता की जमा राशियाँ स््ववीकार कर सकती हैैं।
�	हालाँकि NBFC को मांग जमा (Demand 

Deposit) स््ववीकार करने की अनुमति नहीीं होती है।
�	 ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस््ससा नहीीं बनते हैैं तथा 

स््वयं आहरित चेक जारी नहीीं कर सकते हैैं।
z	 वर्गीकरण: 

�	जमा के आधार पर:
�	जमा लेने वाली गैर-बैैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ 
�	जमा न लेने वाले गैर-बैैंकिंग वित्तीय संस््थथान

�	उनकी प्रमुख गतिविधि की प्रकृति पर:
�	निवेश और क्रेडिट कंपनी
�	उपभोक्ता टिकाऊ ऋण वित्त
�	मुख््य निवेश
�	कंपनी (CIC) 
�	इंफ्रास्टट्रक्चर फाइनेेंस कंपनी/इंफ्रास्टट्रक्चर डेब््ट फंड
�	परिसंपत्ति पुनर््ननिर््ममाण कंपनियाँ
�	 फैक््टरिंग कंपनियाँ
�	गोल््ड लोन कंपनियाँ
�	फिनटेक कंपनियाँ: P2P ऋणदाता

z	 लाइसेेंसिंग: कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 
सार््वजनिक या निजी कंपनी के रूप मेें पंजीकृत होना चाहिये।
�	NBFC पंजीकरण हेतु पात्र होने के लिये कंपनी के पास 

कम-से-कम 10 करोड़ रुपए का निवल स््ववामित््व वाला फंड 
होना चाहिये।

�	कंपनी के कम-से-कम एक तिहाई निदेशकोों के पास वित्त क्षेत्र 
मेें प्रासंगिक कार््य अनुभव होना चाहिये।

�	कंपनी का अपने क्रेडिट इतिहास और वित्तीय विश्वसनीयता 
के संबंध मेें क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब््ययूरो इंडिया लिमिटेड के साथ 
अच््छछा ट्रैक रिकॉर््ड होना चाहिये।

�	कंपनी को पूंजी अनुपालन और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 
कानूनोों के तहत निर््धधारित सभी नियमोों, मानदंडोों और दिशा-
निर्देशोों का पालन करना होगा।

z	 विनियमन: RBI अधिनियम 1934 के तहत रिज़र््व बैैंक को इन 
NBFC को पंजीकृत करने, नीति निर््धधारित करने, निर्देश जारी 
करने, निरीक्षण, विनियमन, पर््यवेक्षण और निगरानी करने की 
शक्तियाँ प्राप््त हैैं। यह बहिष््करण '50-50 परीक्षण' का उपयोग 
करके निर््धधारित किया जाता है।
�	रिज़र््व बैैंक ने अक्तूबर, 2021 मेें स््ककेल आधारित विनियमन 

(SBR) पेश किया, जिसमेें NBFC को बेस लेयर 
(NBFC-BL), मिडिल लेयर (NBFC-ML), अपर 
लेयर (NBFC-UL) और टॉप लेयर (NBFC-TL) 
मेें वर्गीकृत किया गया।

�	यह रूपरेखा उनकी संपत्ति के आकार और स््ककोरिंग मानदंडोों 
के आधार पर ऊपरी स््तर मेें NBFC की पहचान करने की 
पद्धति की रूपरेखा तैयार करती है।

प्रमुख व््यवसाय का 50-50 मानदंड क््यया है?
z	 RBI किसी कंपनी के मुख््य व््यवसाय को वित्तीय प्रकृति का 

मानता है यदि उसकी कुल संपत्ति और सकल आय का 50% से 
अधिक वित्तीय गतिविधियोों से आता है।
�	यह परिभाषा सुनिश्चित करती है कि केवल वित्तीय संचालन 

मेें शामिल कंपनियाँ ही NBFC के रूप मेें पंजीकृत हैैं और 
RBI की नियामक निगरानी के अंतर््गत आती हैैं।

z	 मुख््य रूप से गैर-वित्तीय गतिविधियोों मेें लगी कंपनियाँ, भले ही 
वे कुछ वित्तीय व््यवसाय भी करती होों, RBI द्वारा विनियमित नहीीं 
हैैं।
�	वित्तीय व््यवसाय मेें किसी कंपनी की भागीदारी निर््धधारित करने 

के लिये इस मूल््ययाांकन को आमतौर पर "50-50 मानदंड" के 
रूप मेें जाना जाता है।
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नोट: डिमांड डिपॉज़िट से तात््पर््य बैैंकोों या वित्तीय संस््थथानोों मेें जमा 
की गई धनराशि से है जिसे खाताधारक बिना किसी पूर््व सूचना के 
मांग पर निकाल सकता है।
z	 वे दिन-प्रतिदिन के लेन-देन के लिये अत््यधिक तरल और 

सुलभ हैैं, जिससे वे उन व््यक्तियोों तथा व््यवसायोों के लिये 
पसंदीदा विकल््प बन जाते हैैं जिन््हेें अपने फंड तक लगातार 
पहुुँच की आवश््यकता होती है।

विश्व गौरैया दिवस 2024
प्रत््ययेक वर््ष 20 मार््च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, जो 

जैवविविधता और पारिस््थथितिक संतुलन बनाए रखने मेें गौरैया के महत्तत्व 
पर प्रकाश डालता है।

विश्व गौरैया दिवस 2024 की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं?
z	 थीम: वर््ष 2024 मेें, विश्व गौरैया दिवस की थीम– “Spar-

rows: Give them a tweet-chance! ”, “I 
Love Sparrows ” और “We Love Spar-
rows” है।

z	 इतिहास: विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत 20 मार््च 2010 को 
हुआ था। भारत मेें, इसकी शुरुआत नेचर फॉरएवर सोसाइटी द्वारा 
की गई थी।

z	 भारतीय संरक्षणवादी मोहम््मद दिलावर द्वारा स््थथापित सोसाइटी का 
उद्देश््य घरेलू गौरैया और अन््य सामान््य पक्षियोों के संरक्षण के 
महत्तत्व पर बल देना अति आवश््यक है।

गौरैया के बारे मेें मुख््य तथ््य क््यया हैैं?
z	 पारिस््थथितिकी तंत्र मेें जवैविविधता और पौधोों के विकास के लिये 

गौरैया महत्तत्वपरू््ण हैैं। व ेबीजोों का उपभोग और उत््सर््जन करते हैैं, पौधोों 
के बीजोों को फैलान ेतथा वनस््पति को बढ़़ावा दने ेमेें मदद करते हैैं।

z	 खतरा:
�	निवास स््थथान के क्षरण, शहरीकरण और कृषि पद्धतियोों मेें 

बदलाव के कारण गौरैया की आबादी विलुप््त हो रही है। 
घोोंसला बनाने वाली जगहोों का नुकसान, साथ ही कीड़ों की 
आबादी मेें गिरावट प्रमुख कारक हैैं।

�	इस गिरावट के व््ययापक प्रभाव हैैं, जिनमेें कीट-पतंगोों मेें 
संभावित वृद्धि और जैवविविधता के लिये खतरे शामिल हैैं।

z	 संरक्षण:
�	गौरैया के लिये उपयुक्त आवास बनाने के प्रयासोों मेें शहरी 

हरियाली परियोजनाएँ और कृषि पारिस््थथितिकीय अनुकूल 
आचरण शामिल हैैं।

z	 भारत मेें कुछ सामान््य प्रजातियाँ पर््ययावास और वितरण:
गौरैया की प्रजाति वैज्ञानिक नाम आवास प्राथमिकताएँ भारत मेें वितरण

घर की गौरैया पासर डोमेस््टटिकस शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र भारत भर मेें व््ययापक रूप से वितरित
यूरेशियाई ट्री गौरैया पासर मोोंटैनस वुडलैैंड््स, पार््क और उद्यान भारत भर के विभिन्न क्षेत्ररों मेें घरेलू गौरैया की तुलना 

मेें कम पाया जाता है।
व््हहाइट-थ्रोटेड स््पपैरो ज़़ोनोट्रिचिया 

अल््बबिकोलिस
उत्तरी क्षेत्र, पर््वतीय क्षेत्र मुख््यतः जम््ममू-कश््ममीर या हिमाचल प्रदेश मेें

चेस््टनट-सोल््डरेड पेट्रोनास पेट्रोनिया ज़ैंथोकोलिस सूखे जंगल, स्कक्रबलैैंड राजस््थथान या गुजरात जैसे क्षेत्ररों मेें निवास करते हैैं
रूफस ट्रीपी डेेंड्रोसिट्टा वागाबुंडा आर्दद्र प्रदेश, वन असम या पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्ररों को प्राथमिकता 

देता है।
बया वीवर प््ललोसियस फिलिपिनस तटीय क्षेत्र, आर्दद्रभूमियाँ आमतौर पर गोवा या केरल जैसे तटीय क्षेत्ररों मेें देखा 

जाता है।
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नोट:
z	 घर की गौरैया/हाउस स््पपैरो (पैसेर डोमेस््टटिकस) पासेरिफोर्मेस और पासेरिडे परिवार से संबंधित है।

�	यह बिहार और दिल्ली का राज््य पक्षी है तथा मानव बस््ततियोों के निकट होने के कारण आम तौर पर पाया जाता है।
�	IUCN रेड लिस््ट मेें इसकी संरक्षण स््थथिति सबसे कम चिंतनीय वाली है।

 बँधुआ हाथी (स््थथानांतरण या परिवहन) 
नियम, 2024

चर््चचा मेें क््योों? 
पर््ययावरण, वन और जलवायु परिवर््तन मंत्रालय (MoEF&CC) 

ने बँधुआ हाथी (स््थथानांतरण या परिवहन) नियम, 2024 को अधिसूचित 
किया है, जो राज््योों के अंदर या राज््योों के बीच हाथियोों को स््थथानांतरित 
करने की शर्ततों को उदार बनाता है।

बँधुआ हाथी (स््थथानांतरण या परिवहन) नियम, 2024 
क््यया हैैं?
z	 बँधुआ हाथियोों के स््थथानांतरण की परिस््थथितियाँ: स््थथानांतरण 

तब हो सकता है, जब:
�	हाथी का मालिक अब हाथी के कल््ययाण को पर््ययाप््त रूप से 

बनाए रखने मेें सक्षम नहीीं है।
�	यदि यह निर््धधारित हो जाए, कि हाथी को उसकी वर््तमान 

स््थथिति की तुलना मेें नई परिस््थथितियोों मेें बेहतर देखभाल की 
जा सकेगी।

�	मुख््य वन््यजीव वार््डन मामले की विशिष्ट परिस््थथितियोों के 
आधार पर हाथी के संरक्षण के लिये इसे आवश््यक मान सकते 
हैैं।

z	 राज््य के अंदर प्रक्रिया:
�	किसी राज््य के अंदर स््थथानांतरण से पहले, पशुचिकित््सक 

द्वारा हाथी के स््ववास््थ््य की पुष्टि की जानी चाहिये।
�	वर््तमान और संभावित दोनोों आवासोों की उपयुक्तता को उप 

वन संरक्षक द्वारा सत््ययापित किया जाना चाहिये।
�	इन आकलनोों के आधार पर स््थथानांतरण की स््ववीकृति या 

अस््ववीकृति मुख््य वन््यजीव वार््डन के विवेक पर निर््भर करती 
है।

z	 राज््य के बाहर की प्रक्रिया:
�	किसी राज््य के बाहर हाथियोों को स््थथानांतरित करने के लिये 

भी इसी तरह की शर्ततें लागू होती हैैं।
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�	इसके अतिरिक्त, स््थथानांतरण से पहले हाथी की आनुवंशिक 
प्रोफाइल को MoEF&CC के साथ पंजीकृत किया जाना 
चाहिये।

z	 हाथी स््थथानांतरण के लिये आवश््यकताएँ:
�	हाथी के साथ एक महावत और एक हाथी सहायक होना 

चाहिये।
�	परिवहन के लिये उपयुक्तता की पुष्टि करने वाले पशु 

चिकित््सक से स््ववास््थ््य प्रमाण-पत्र प्राप््त करना अनिवार््य है।
�	यदि संक्रामक रोगोों के लिये आवश््यक हो, तो क्वारंटाइन 

अवधि पूरी होने के बाद परिवहन होना चाहिये।
�	परिवहन के दौरान उचित भोजन और पानी की व््यवस््थथा की 

जानी चाहिये।
�	घबराए या चिड़चिड़़ा हाथियोों को नियंत्रित करने के लिये पशु 

चिकित््सक के परामर््श पर ट्ररैंक्विलाइज़र/शामक दवाओं का 
उपयोग किया जाएगा।

नोट:
z	 अगस््त 2022 तक, वन््यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ने 

जंगली और बंदी हाथियोों सहित दोनोों वन््यजीवोों के व््ययापार पर 
स््पष्ट रूप से प्रतिबंध था।

z	 बंदी हाथी (स््थथानांतरण या परिवहन) नियम, 2024,वन््यजीव 
संरक्षण अधिनियम,2022 मेें संशोधन से निर््ममित किये गए है, 
जिसमेें बंदी हाथियोों को वन््यजीव व््ययापार पर प्रतिबंध से छूट 
दी गई है।
�	एक संसदीय समिति ने हाथियोों के लिये इस छूट को हटाने 

और सिर््फ मंदिर ट्रस््टोों के स््ववामित््व वाले हाथियोों के लिये 
छूट प्रदान करने की सिफारिश की तथा तर््क दिया, कि 
परंपराओं एवं संरक्षण के बीच "सावधानीपूर््वक संतुलन" 
की आवश््यकता है।

�	अंतिम संशोधित अधिनियम इस छूट को यथावत रखता है, 
उन हाथियोों के स््थथानांतरण की अनुमति देता है, जिनके 
पास पहले से ही स््ववामित््व का प्रमाण-पत्र है, भले ही इसे 
हटाने के प्रस््तताव किये गए थे।
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नोट :

रेफ्रिजरेेंट््स
अमेरिका के सैन डिएगो मेें हाल ही मेें एक अदालती मामले मेें 

मेक््ससिको से अमेरिका मेें प्रतिबंधित रेफ्रिजरेेंट की तस््करी पर प्रकाश 
डाला गया, जिससे ऐसी अवैध गतिविधियोों के पर््ययावरणीय परिणामोों पर 
प्रकाश पड़़ा।
z	 विचाराधीन रेफ्रिजरेेंट हाइड्रोफ््ललोरोकार््बन हैैं और 

हाइड्रोक्लोरोफ््ललोरोकार््बन का एक रूप है, जिसे HCFC 22 के 
रूप मेें जाना जाता है।

रेफ्रिजरेेंट क््यया हैैं?
z	 परिचय: रेफ्रिजरेेंट एक रासायनिक पदार््थ है जिसका उपयोग 

रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस््टम मेें किया जाता है।
�	व ेउष््ममा को अवशोषित करक और हवा या वस््ततुओं को ठंडा 

करन ेके लिय ेइस ेएक चक्र मेें स््थथानातंरित करक काम करत ेहैैं।
�	उनका क्वथनांक आमतौर पर कम होता है, जिससे वे वाष््पपित 

हो जाते हैैं और आसपास के वातावरण को अपेक्षाकृत कम 
तापमान पर ठंडा कर पाते हैैं।

�	उदाहरण: क्लोरोफ््ललोरोकार््बन (CFC), 
हाइड्रोक्लोरोफ््ललोरोकार््बन (HCFC), हाइड्रोफ््ललोरोकार््बन 
(HFC)।

z	 HFC और HCFC: 1990 के दशक मेें हाइड्रोफ््ललोरोकार््बन 
(HFC) और हाइड्रोक्लोरोफ््ललोरोकार््बन (HCFC) ने 
प्रशीतन/रेफ्रिजरेशन तथा एयर कंडीशनिंग सिस््टम मेें 
क्लोरोफ््ललोरोकार््बन (CFC) के विकल््प के रूप मेें लोकप्रियता 
हासिल की।
�	यह बदलाव तब आया जब वर््ष 1985 मेें अनुसंधान ने पुष्टि 

की कि CFC अंटार््कटिका के ऊपर असामान््य रूप से कम 
ओज़ोन सांद्रता पैदा कर रहा था, जिससे ओज़ोन छिद्र की 
घटना हुई।

�	HFC और HCFC सहित रेफ्रिजरेेंट मुख््य रूप से तब 
वायुमंडल मेें छोड़़े जाते हैैं जब उपकरण अपने जीवन के अंत 
तक पहुुँचते हैैं तथा अनुचित तरीके से निपटाए जाते हैैं, जो 
पर््ययावरण प्रदूषण मेें महत्तत्वपूर््ण योगदान देते हैैं।

रेफ्रिजरेेंट््स के उपयोग को कम करने हेतु विश्व स््तर पर 
क््यया उपाय किये गए हैैं?
z	 ओज़ोन परत के संरक्षण के लिये वियना कन््वेेंशन (वियना 

कन््वेेंशन) पर वर््ष 1985 मेें सहमति हुई थी। इसने ओज़ोन 
रिक्तीकरण पर वैश्विक निगरानी और रिपोर््टििंग की स््थथापना की।
�	वर््ष 1987 मेें लगभग 200 देशोों ने CFC जैसे ओज़ोन-घटाने 

वाले पदार्थथों के उत््पपादन और उपयोग को रोकने के उद्देश््य से 
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस््तताक्षर किये।

�	भारत वर््ष 1992 मेें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हस््तताक्षरकर्त्ता 
बन गया।

�	प्रोटोकॉल मेें वर््ष 1996 तक CFC और वर््ष 2030 तक 
HCFC को चरणबद्ध तरीके से समाप््त करने का आदेश 
दिया गया था, ओज़ोन परत पर उनके कम प्रभाव के कारण 
HCFC एक अस््थथायी समाधान के रूप मेें कार््य कर रहे थे।

�	नतीजतन, HFC प्राथमिक रेफ्रिजरेेंट के रूप मेें उभरे क््योोंकि 
वे ओज़ोन परत को खराब नहीीं करते हैैं।
�	हालाँकि बाद मेें इन््हेें शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसोों के रूप 

मेें पहचाना गया।
z	 जलवायु और स््वच््छ वायु गठबंधन की रिपोर््ट मेें इस बात पर 

प्रकाश डाला गया है कि शून््य ओज़ोन-क्षय क्षमता होने के बावजूद 
HFC ग््ललोबल वार््मििंग मेें महत्तत्वपूर््ण योगदान देता है।
�	वर््ष 2016 मेें 150 से अधिक देशोों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के 

तहत किगाली संशोधन पर सहमति व््यक्त की, जिसका लक्षष्य 
वर््ष 2040 के अंत तक  HFC खपत को 80-85% तक 
कम करना था।
�	भारत भी किगाली संशोधन का हस््तताक्षरकर्त्ता है।
�	भारत वर््ष 2032 से 4 चरणोों मेें नियंत्रित उपयोग के लिये 

HFC के उत््पपादन एवं खपत मेें कमी के चरण को पूरा 
करेगा, जिसमेें वर््ष 2032 मेें 10%,  वर््ष 2037 मेें 
20%, वर््ष 2042 मेें 30% तथा  वर््ष 2047 मेें 85% 
की संचयी कमी होगी।

�	किगाली संशोधन के सफल कार््ययान््वयन से वर््ष 2100 तक 
संभावित रूप से 0.4℃ से अधिक ग््ललोबल वार््मििंग को रोका 
जा सकता है।

नोट: वियना कन््वेेंशन एवं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 197 पार््टटियोों के साथ 
सार््वभौमिक अनुसमर््थन प्राप््त करने वाली पहली और एकमात्र 
वैश्विक पर््ययावरण संधियाँ हैैं।

फ््ललोरोकेमिकल ओजोन क्षय की 
संभाव््यता 

ग््ललोबल वार््मििंग 
की संभाव््यता 

क्लोरोफ््ललोरोकार््बन 
(CFCs)

उच्च उच्च

हाइड्रोक्लोरोफ््ललोरोकार््बन 
(HCFCs)

न््ययून उच्च

हाइड्रोफ््ललोरोकार््बन 
(HFCs)

शून््य उच्च

हाइड्रोफ््ललोरोओलेफ़़िन 
(HFOs)

शून््य अति न््ययून 
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काला सागर
यूक्रेन ने रूस के काला सागर बेड़़े पर कई सफल हमले किये 

जिससे रूस को महत्तत्वपूर््ण नुकसान हुआ जिसके बाद एडमिरल 
अलेक््ज़ेेंडर मोइसेव को रूस के नौसेना का नया कार््यवाहक प्रमुख 
नियुक्त किया गया।

काला सागर से संबंधित प्रमुख तथ््य क््यया हैैं?
z	 परिचय:

�	काला सागर को यूक््ससिन (Euxine) सागर के नाम से भी 
जाना जाता है। यह विश्व के प्रमुख जल स्रोतोों और प्रसिद्ध 
अंतर्देशीय समुद्ररों मेें से एक है।

�	अटलांटिक महासागर का यह सीमांत समुद्र पूर्वी यूरोप और 
पश्चिमी एशिया के बीच स््थथित है।

z	 भौगोलिक अवस््थथिति:
�	सीमावर्ती देश: काला सागर के उत्तर और उत्तर-पश्चिम मेें 

यूक्रेन, पूर््व मेें रूस एवं जॉर््जजिया, दक्षिण मेें तुर्की तथा पश्चिम 
मेें बुल््गगारिया व रोमानिया स््थथित है।

नोट: काला सागर के सीमावर्ती देशोों को BURGeR-T 
(बुल््गगारिया, यूक्रेन, रूस, जॉर््जजिया, रोमानिया और तुर््ककिये) के नाम 
से जाना जाता है।
z	 समुद्री सीमा: यह बोस््फफोरस जलडमरूमध््य के माध््यम से मरमरा 

सागर से और फिर डार््डडानेल््स जलडमरूमध््य के माध््यम से 
एजियन सागर (भूमध््य सागर का एक लंबा तटबंध) से जुड़़ी हुई 
है।
�	तुर्की जलडमरूमध््य प्रणाली- डार््डडानेल््स, बोस््पपोरस और 

मरमरा सागर- भूमध््यसागर तथा काला सागर के बीच एक 
ट््राांज़ीशन ज़ोन के रूप मेें कार््य करती है।
�	आज़़ोव सागर, काला सागर का एक उत्तरी विस््ततार है जो 

कर््च जलडमरूमध््य से जुड़़ा हुआ है।
�	आस-पास के पर््वत: काला सागर दक्षिण मेें पोोंटिक, पूर््व मेें 

काकेशस और उत्तर मेें क्रीमियन पर््वतोों से घिरा हुआ है।
z	 बहने वाली नदियाँ:

�	काला सागर की जल आपूर््तति प्रमुख नदियोों द्वारा की जाती है, 
मुख््यतः डेन््ययूब (रूस मेें वोल््गगा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे 
लंबी नदी), नीपर और डेनिस््टर द्वारा।
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पेटेेंट (संशोधन) नियम, 2024
हाल ही मेें वाणिज््य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारतीय पेटेेंट अभ््ययास 

और प्रक्रिया मेें महत्तत्वपूर््ण बदलाव करते हुए पेटेेंट संशोधन नियम, 2024 
को अधिसूचित किया है।

पेटेेंट (संशोधन) नियम, 2024 के तहत पेश किये गए 
प्रमुख परिवर््तन क््यया हैैं?
z	 परीक्षा के लिये अनुरोध (RFE) दाखिल करने हेतु कम 

समयसीमा: RFE दाखिल करने की समयसीमा अब प्राथमिकता 
तिथि से 48 से घटाकर 31 महीने कर दी गई है।
�	परीक्षा के लिये अनुरोध (Request for Examina-

tion- RFE) दाखिल करने की समयसीमा कम होने से 
पेटेेंट परीक्षा प्रक्रिया मेें तेज़ी आएगी।

z	 फॉर््म 3 का सरलीकृत प्रस््ततुतिकरण: आवेदक पहली परीक्षा 
रिपोर््ट (First Examination Report- FER) प्राप््त 
करने के बाद केवल एक अद्यतन फॉर््म 3 दाखिल कर सकते हैैं।
�	पेटेेंट कार््ययालय आवेदक को एक परीक्षा रिपोर््ट जारी करता है, 

जिसे आमतौर पर FER के रूप मेें जाना जाता है।
z	 'सर््टटिफिकेट ऑफ इन््वेेंटरशिप' का परिचय: पेटेेंट किये गए 

आविष््ककारोों मेें आविष््ककारकोों के योगदान को पहचानना।
�	चूँकि भारतीय पेटेेंट प्रमाणपत्र आविष््ककारकोों की पहचान नहीीं 

करता है, इसलिये यह प्रावधान आविष््ककारकोों को उनके 
आविष््ककारोों हेतु पहचानने की अनुमति देगा।

z	 विवरण दाखिल करने की आवृत्ति: कार््यशील पेटेेंट दाखिल 
करने की आवृत्ति एक वित्तीय वर््ष मेें एक बार से घटाकर प्रत््ययेक 
तीन वित्तीय वर्षषों मेें एक बार कर दी गई है।

z	 अनुदान-पूर््व और अनुदान-उपरांत विपक्ष प्रक्रियाओं मेें 
संशोधन: एक विपक्षी बोर््ड द्वारा सिफारिशेें प्रस््ततुत करने की समय 
सीमा और आवेदकोों के लिये प्रतिक्रिया समय को समायोजित 
किया गया है।
�	एक डिविज़नल आवेदन अनंतिम या पूर््ण आवेदन या आगे 

डिविज़नल एप््ललीकेशन मेें प्रकट किये गए आविष््ककार के 
संबंध मेें दायर किया जा सकता है।

�	यह संशोधन सिंजेेंटा लिमिटेड बनाम पेटेेंट एवं डिज़ाइन 
नियंत्रक मामले, 2023 मेें दिल्ली उच्च न््ययायालय के हालिया 
निर््णय के अनुरूप है।

�	इसमेें न््ययायालय ने स््पष्ट किया कि डिविज़नल आवेदन 
मूल आवेदनोों के संबंध मेें दायर किये जा सकते हैैं, जहाँ 
मूल आवेदन के पूर््ण या अनंतिम विनिर्देश (और ज़रूरी 
नहीीं कि दावे) आविष््ककारोों की बहुलता को उजागर करते 
होों।

पेटेेंट क््यया है?
z	 परिचय:

�	पेटेेंट किसी आविष््ककार के लिये एक वैधानिक अधिकार है जो 
सरकार द्वारा पेटेेंटधारक को उसके आविष््ककार के पूर््ण 
प्रकटीकरण के बदले मेें एक सीमित अवधि के लिये दिया 
जाता है, जो दूसरोों को पेटेेंटधारक की अनुमति के बिना उन 
उपयोगोों के लिये उत््पपादन की पेटेेंट उत््पपाद/विधि के निर््ममाण, 
उपयोग, आयात या बिक्री से नियंत्रित करती है। 

�	भारत मेें पेटेेंट प्रणाली पेटेेंट अधिनियम, 1970 द्वारा शासित 
होती है जिसे वर््ष 2003 और वर््ष 2005 मेें संशोधित किया 
गया था।

�	वर््तमान परिवेश के अनुरूप पेटेेंट नियमोों मेें नियमित रूप से 
संशोधन किया जाता है, सबसे हालिया पेटेेंट (संशोधन) 
नियम, 2024 है।

z	 पेटेेंट की अवधि:
�	दिये गए प्रत््ययेक पेटेेंट की अवधि आवेदन दाखिल करने की 

तिथि से अगले 20 वर््ष तक की होती है।
�	हालाँकि, पेटेेंट सहयोग संधि (PCT) के तहत राष्ट्रीय चरण 

के अंतर््गत दायर आवेदनोों के लिये पेटेेंट की अवधि PCT 
के तहत दी गई अंतर््रराष्ट्रीय फाइलिंग तिथि से 20 वर््ष होगी।
�	PCT एक अंतर््रराष्ट्रीय संधि है, जिसमेें 150 से अधिक 

देश शामिल हैैं। यह प्रत््ययेक अनुबंधित देश मेें आविष््ककारोों 
की रक्षा के लिये पेटेेंट आवेदनोों को दाखिल करने हेतु 
एक एकीकृत प्रक्रिया प्रदान करती है।

�	ऐसा आवेदन किसी भी व््यक्ति द्वारा दायर किया जा 
सकता है जो PCT अनुबंधित राज््य या राष्ट्र का 
निवासी है और आमतौर पर अनुबंधित राज््य के राष्ट्रीय 
पेटेेंट कार््ययालय या आवेदक के विकल््प पर जिनेवा मेें 
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के अंतर््रराष्ट्रीय 
ब््ययूरो के साथ दायर किया जा सकता है।
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ऑम््ननिबस SRO फ्रेमवर््क
भारतीय रिज़र््व बैैंक (RBI) ने हाल ही मेें अपनी विनियमित संस््थथाओं (Regulated Entities- RE) के लिये स््व-नियामक संगठनोों 

(Self-regulatory Organizations- SRO) को मान््यता देने हेतु ऑम््ननिबस फ्रेमवर््क को अंतिम रूप देने की घोषणा की है।
z	 फ्रेमवर््क का उद्देश््य विनियमित संस््थथाओं के बढ़ते संचालन और नवीन प्रौद्योगिकियोों को अपनाने के साथ-साथ स््व-नियमन के लिये उद्योग मानकोों 

मेें सुधार करना है।
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नोट:
z	 RBI के मौद्रिक नीति वक्तव््य मेें एक घोषणा के बाद 21 

दिसंबर, 2023 को सार््वजनिक टिप््पणियोों के लिये प्रारूप 
फ्रेमवर््क जारी किया गया था।

z	 ऑम््ननिबस फ्रेमवर््क को अंतिम रूप देने के लिये हितधारकोों से 
प्राप््त इनपुट की जाँच की गई।

ऑम््ननिबस SRO फ्रेमवर््क क््यया है?
z	 ऑम््ननिबस फ्रेमवर््क स््व-नियामक संगठनोों (SRO) को मान््यता 

देने के लिये दिशानिर्देशोों और विनियमोों का एक व््ययापक सेट है।
z	 ऑम््ननिबस SRO फ्रेमवर््क क्षेत्र की परवाह किये बिना सभी 

SRO के लिये सामान््य उद्देश््य, कार््य, पात्रता मानदंड और 
संचालन मानक निर््धधारित करता है।

z	 यह RBI द्वारा मान््यता प्राप््त होने के लिये SRO के लिये 
सदस््यता मानदंड और शर्ततें भी स््थथापित करता है।

z	 यह फ्रेमवर््क न््ययूनतम आवश््यकताओं का प्रतिनिधित््व करता है, 
और मान््यता प्राप््त SRO को अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को 
विकसित करने के लिये प्रोत््ससाहित करता है।

z	 फ्रेमवर््क के व््ययापक मापदंडोों के भीतर, SRO को मान््यता देने 
के लिये आवेदन मांगते समय रिज़र््व बैैंक क्षेत्र-विशिष्ट अतिरिक्त 
शर्ततें लगा सकता है।

z	 यह विभिन्न क्षेत्ररों के लिये भिन्न-भिन्न सेक््टर-विशिष्ट दिशानिर्देश 
जारी करने की अनुमति देते हुए नियामक निरीक्षण के लिये एक 
समन््ववित तथा एकीकृत दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।

z	 इसका उद्देश््य उन क्षेत्ररों की अखंडता मेें विश्वास उत््पन्न करने के 

लिये SRO के भीतर पारदर््शशिता, व््ययावसायिकता एवं स््वतंत्रता 
को बढ़़ावा देना है, जिन््हेें वे विनियमित करते हैैं।

नोट: RBI द्वारा मान््यता प्राप््त मौजूदा SRO अपने वर््तमान नियमोों 
तथा शर्ततों द्वारा शासित होते रहेेंगे, जब तक कि फ्रेमवर््क विशेष रूप 
से उनके लिये विस््ततारित नहीीं किया जाता है।

स््व-विनियामक संगठन:
z	 SRO विशिष्ट उद्योगोों अथवा क्षेत्ररों के भीतर स््वयं को विनियमित 

करने के लिये बनाई गई संस््थथाएँ हैैं, जो प्राय: सरकारी नियामकोों 
के सहयोग से संपन्न होती हैैं।

z	 SRO सरकारी नियामकोों की देखरेख मेें कार््य करते हैैं, जो इन 
संगठनोों को कुछ नियामक कार््य सौौंपते हैैं। जबकि नियामक 
अंतिम अधिकार बनाए रखते हैैं, वे अपने संबंधित उद्योगोों के भीतर 
अनुपालन की निगरानी के साथ-साथ लागू करने के लिये SRO 
पर विश्वास व््यक्त करते हैैं।

z	 SRO का लक्षष्य अपने उद्योगोों के भीतर सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ 
ही नैतिक आचरण को बढ़़ावा देना है। वे प्राय: सदस््योों को 
नियामक आवश््यकताओं को समझने तथा उनका अनुपालन करने 
मेें सहायता प्रदान करने हेतु मार््गदर््शन, प्रशिक्षण और शैक्षिक 
संसाधन प्रदान करते हैैं।

z	 ये संगठन अपने सदस््योों के बीच अनुपालन और नैतिक व््यवहार 
सुनिश्चित करने के उद्देश््य से उद्योग-विशिष्ट नियमोों, मानकोों तथा 
आचार संहिता को विकसित एवं लागू करते हैैं।

z	 SRO यह सुनिश्चित करने के लिये पारदर््शशिता और जवाबदेही 
के साथ काम करते हैैं कि उनकी नियामक गतिविधियाँ सार््वजनिक 
हित मेें संचालित की जाती हैैं।
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ग्रेट इंडियन बस््टर््ड
हाल ही मेें सर्वोच्च न््ययायालय (SC) ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसका उद्देश््य नवीकरणीय/अक्षय ऊर््जजा स्रोतोों के उपयोग को 

बढ़ावा देकर देश की अंतर््रराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ संकटापन्न पक्षी ग्रेट इंडियन बस््टर््ड के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करना है।
z	 ये बड़़े पंखोों वाले पक्षी विलुप््त होने की कगार पर हैैं जिसका एक कारण गुजरात और राजस््थथान मेें इनके मुख््य प्राकृतिक वास के निकट से 

गुज़रने वाले उच्च ऊर््जजा वाले विद्युत तार हैैं।

ग्रेट इंडियन बस््टर््ड क््यया है?
z	 परिचय:

�	ग्रेट इंडियन बस््टर््ड (Ardeotis nigriceps) राजस््थथान का राजकीय पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से संकटापन्न पक्षी 
माना जाता है।

�	यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है, जो चरागाह पारिस््थथितिकी का प्रतिनिधित््व  करती है।
�	ये अधिकांशतः राजस््थथान और गुजरात मेें पाए जाते हैैं। महाराष्ट्र, कर््ननाटक एवं आंध्र प्रदेश मेें यह प्रजाति कम संख््यया मेें पाई जाती है।
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z	 सुभेद्यता:
�	ये प्रजाति खतरे की स््थथिति मेें है जिसके प्रमुख कारणोों मेें ऊर््जजा 

ट््राांसमिशन लाइनोों के साथ टकराव/विद्युत-आघात से मृत््ययु 
(Electrocution), शिकार (वर््तमान समय मेें 
पाकिस््ततान मेें प्रचलित), व््ययापक कृषि विस््ततार के 
परिणामस््वरूप निवास स््थथान मेें परिवर््तन और उसका ह्रास 
शामिल है।

�	ग्रेट इंडियन बस््टर््ड (GIB) के प्रजनन की दर धीमी होती 
है। वे एक समय मेें कुछ ही अंडे देते हैैं और लगभग एक वर््ष 
की अवधि तक माता-पिता द्वारा चूज़ोों की देखभाल की जाती 
है। GIB को परिपक्व होने मेें लगभग 3-4 वर््ष का समय 
लगता है।

z	 सुरक्षा की स््थथिति:
�	अंतर््रराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस््ट: गंभीर रूप से 

संकटग्रस््त
�	वन््यजीवोों एवं वनस््पतियोों की लुप््तप्राय प्रजातियोों के 

अंतर््रराष्ट्रीय व््ययापार पर कन््वेेंशन (CITES): परिशिष्ट-1
�	प्रवासी प्रजातियोों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS): 

परिशिष्ट-I
�	वन््यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-1 

GIB की सुरक्षा के लिये किये गए उपाय:
z	 प्रजाति पुनर्प्राप््तति कार््यक्रम:

�	इसे पर््ययावरण, वन और जलवायु परिवर््तन मंत्रालय 
(MoEFCC) के वन््यजीव आवास का एकीकृत विकास 
(IDWH) के तहत प्रजाति पुनर्प्राप््तति कार््यक्रम के तहत 
रखा गया है।

z	 जुगनू पक्षी डायवर््टर:
�	जुगनू पक्षी डायवर््टर बिजली लाइनोों पर स््थथापित फ््ललैप हैैं। वे 

GIB जैसी पक्षी प्रजातियोों के लिये रिफ््ललेक््टर(परावर््तक) के 
रूप मेें कार््य करते हैैं।

�	पक्षी इन््हेें लगभग 50 मीटर की दूरी से देख सकते हैैं और 
बिजली लाइनोों से टकराव से बचने के लिये अपनी उड़़ान का 
रास््तता बदल सकते हैैं।

z	 कृत्रिम हैचिंग :
�	संरक्षण प्रजनन कार््यक्रम, 2019 मेें जंगलोों से अंडे एकत्र 

करके और उन््हेें कृत्रिम रूप से अंडे सेने का कार््य शुरू हुआ। 
21 जून, 2019 को पहला चूज़ा निकला और उसका नाम 

'यूनो' रखा गया। उस वर््ष आठ और चूज़़े पैदा हुए एवं उनका 
पालन-पोषण किया गया तथा उनकी निगरानी की गई।

�	राजस््थथान के दो प्रजनन केेंद्ररों मेें कुल 29 GIB रखे गए हैैं।
z	 राष्ट्रीय बस््टर््ड पुनर्प्राप््तति योजनाएँ:

�	इसे वर््तमान मेें संरक्षण एजेेंसियोों द्वारा कार््ययान््ववित किया जा रहा 
है।

z	 संरक्षण प्रजनन सुविधा:
�	राजस््थथान सरकार और भारतीय वन््यजीव संस््थथान (WII) 

द्वारा जून 2019 मेें जैसलमेर के डेज़र््ट नेशनल पार््क मेें एक 
संरक्षण प्रजनन सुविधा भी स््थथापित की गई है।

z	 प्रोजेक््ट ग्रेट इंडियन बस््टर््ड:
�	इसे राजस््थथान सरकार ने इस प्रजाति के प्रजनन बाड़ों के 

निर््ममाण और उनके आवासोों पर मानव दबाव को कम करने 
के लिये एवं बुनियादी ढाँचे के विकास के उद्देश््य से लॉन््च 
किया है।

डेज़र््ट नेशनल पार््क:
z	 यह राजस््थथान के जैसलमेर और बाड़मेर ज़िलोों के भीतर भारत की 

पश्चिमी सीमा पर स््थथित है।
z	 ग्रेट इंडियन बस््टर््ड, राजस््थथान राजकीय पशु (चिंकारा) और 

राजकीय वृक्ष (खेज़री) तथा राजकीय पुष््प (रोहिड़़ा) इस उद्यान 
मेें प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैैं।

z	 इसे 1980 मेें यूनेस््कको द्वारा विश्व विरासत स््थल और 1992 मेें 
राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।

कच््छ बस््टर््ड अभयारण््य:
z	 कच््छ बस््टर््ड अभयारण््य भारत के गुजरात के कच््छ ज़िले मेें 

नलिया के पास स््थथित है।
z	 यह देश का सबसे छोटा अभयारण््य है, जो सिर््फ दो वर््ग किलोमीटर 

मेें फैला हुआ है। अभयारण््य, जिसे लाला-परिजन अभयारण््य 
(Lala-Parijan Sanctuary) के रूप मेें भी जाना जाता 
है, मुख््य रूप से लुप््तप्राय ग्रेट इंडियन बस््टर््ड की सुरक्षा के लिये 
जुलाई 1992 मेें घोषित किया गया था।

z	 अभयारण््य बस््टर््ड की तीन प्रजातियोों का आवास है: ग्रेट इंडियन 
बस््टर््ड, लेसर फ््ललोरिकन और मैक्वीन बस््टर््ड।

गुलाल गोटा
जयपुर, राजस््थथान मेें होली मनाने की सदियोों पुरानी परंपरा जारी 

है। इस उत््सव मेें "गुलाल गोटा" की प्रथा शामिल है, जो लगभग 400 
वर््ष पुरानी एक अनूठी परंपरा है।
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गुलाल गोटा क््यया है?
z	 इतिहास:

�	गुलाल गोटा लाख से बनी एक छोटी गेेंद होती है, जिसमेें सूखा 
गुलाल भरा होता है जिसका वज़न लगभग 20 ग्राम होता है।
�	लाख एक रालयुक्त पदार््थ है जो कुछ कीटोों द्वारा स्रावित 

होता है। मादा स््ककेल कीट लाख का स्रोतोों मानी जाती है।
�	1 किलोग्राम लाख राल का उत््पपादन करने के लिये लगभग 

300,000 कीट मारे जाते हैैं। लाख के कीट राल, लाख डाई 
और लाख मोम भी पैदा करते हैैं।
�	इसका उपयोग लाख की चूड़़ियोों के उत््पपादन सहित 

विभिन्न अनुप्रयोगोों मेें किया जाता है।
�	गुलाल गोटा बनाने की प्रक्रिया मेें लाख को पानी मेें उबालकर 

उसे लचीला बनाना, आकार देना, उसमेें रंग मिलाना, गर््म 
करना और फिर "फूँकनी" नामक ब््ललोअर की मदद से इसे 
गोलाकार आकार मेें तैयार करना शामिल है।

z	 कच्चा माल और कारीगर समुदाय:
�	गुलाल गोटा के लिये प्राथमिक कच्चा माल लाख, छत्तीसगढ़ 

और झारखंड से प्राप््त किया जाता है।
�	गुलाल गोटा जयपुर मेें मुस््ललिम लाख निर््ममाताओं द्वारा बनाया 

जाता है, जिन््हेें मनिहारोों के नाम से जाना जाता है। इन््होोंने 
जयपुर के पास एक शहर बगरू मेें हिंदू लाख निर््ममाताओं से 
लाख बनाना सीखा था।

z	 ऐतिहासिक महत्तत्व और आर््थथिक पहलू:
�	वर््ष 1727 मेें सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा स््थथापित, जयपुर, जो 

अपनी जीवंत संस््ककृति के लिये जाना जाता है, त्रिपोलिया 
बाज़़ार मेें एक लेन मनिहार समुदाय को समर््पपित करता है।

�	"मनिहारो का रास््तता" नामक यह गली आज भी शहर की 
कलात््मक विरासत को संरक्षित करते हुए लाख की 
चूड़़ियाँ, आभूषण और गुलाल गोटा बेचने का केेंद्र बनी 
हुई है।

�	अतीत मेें राजा होली पर काले हाथी पर शहर मेें घूमते थे और 
जनता के बीच गुलाल गोटा फेेंकते थे तथा तत््ककालीन शाही 
परिवार ने त््ययोहार के लिये अपने महल मेें गुलाल गोटा का 
ऑर््डर दिया था।

z	 चुनौतियाँ और भविष््य की संभावनाएँ:
�	केवल लाख की चूड़़ियोों की मांग कम हो गई है, क््योोंकि 

जयपुर सस््तती, रसायन-आधारित चूड़़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्रियोों 
का केेंद्र बन गया है।

�	भारत सरकार ने लाख की चूड़़ी और गुलाल गोटा निर््ममाताओं 
को "कारीगर कार््ड" प्रदान किये हैैं, जिससे वे सरकारी 
योजनाओं का लाभ उठा सकते हैैं।

�	कुछ गुलाल गोटा निर््ममाताओं ने अपने उत््पपाद को नकल से 
बचाने और इसकी स््थथान-विशिष्ट विशिष्टता के बारे मेें 
जागरूकता बढ़़ाने के लिये भौगोलिक संकेतक टैग की मांग 
की है।

भारत भर मेें अनोखी होली परंपराएँ:
z	 पंजाब मेें होल्ला मोहल्ला:

�	सिख परंपरा का अभिन्न अंग, होला मोहल्ला आनंदपुर साहिब 
मेें मार््शल आर््ट प्रदर््शन, कविता और कीर््तन के साथ मनाया 
जाता है।

z	 बिहार मेें फगुवा:
�	फगुवा, जिसे फगवा या फाल््गगुनोत््सव के नाम से भी जाना 

जाता है, वसंत के आगमन और फसल के मौसम का जश्न 
मनाता है।
�	उत््सव से पूर््व लोक गीत और होलिका दहन किया जाता 

है जिससे एक जीवंत परिवेश उत््पन्न होता है।
z	 उत्तर प्रदेश की लट्ठमार होली

�	राधा और भगवान कृष््ण के गृहनगर बरसाना एवं नंदगाँव मेें 
मनाई जाने वाली लट्ठमार होली मेें भगवान कृष््ण तथा राधा 
की चंचल गाथा दोहराई जाती है।
�	यह राधा और कृष््ण के बीच दिव््य प्रेम का प्रतीक है 

जिसमेें महिलाएँ खेल-खेल मेें पुरुषोों को लाठियोों से 
मारती हैैं।

z	 मणिपुर का याओशांग उत््सव
�	हिंदू और मणिपुरी परंपराओं के इस मिश्रित उत््सव मेें थाबल 

चोोंगबा नृत््य (मणिपुर का लोक नृत््य) तथा खेल प्रतियोगिताएँ 
आयोजित की जाती हैैं।

�	यह त््ययोहार आम तौर पर होली के साथ ही मनाया जाता है।
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z	 केरल का उकुली उत््सव:
�	यह केरल मेें कुडुम््बबी और कोोंकणी समुदायोों द्वारा मनाया जाता 

है जिसमेें संगीत, नृत््य तथा हल््ददी रंग का उपयोग शामिल होता 
है।
�	इस उत््सव मेें भगवान कृष््ण की स््ततुति की जाती है और 

साथ ही नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है।

कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केेंद्र
केेंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही मेें नई दिल्ली के कृषि भवन मेें कृषि 

एकीकृत कमान और नियंत्रण केेंद्र (Krishi Integrated 
Command and Control Centre- ICCC) का 
उद्घाटन किया जो कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मेें एक महत्तत्वपूर््ण उपलब््धधि 
है।
कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केेंद्र (ICCC) क््यया 
है?
z	 परिचय:

�	ICCC कृषि और किसान कल््ययाण मंत्रालय मेें स््थथित एक 
अत््ययाधुनिक प्रौद्योगिकी-आधारित केेंद्र है जिसे भारत मौसम 
विज्ञान विभाग के माध््यम से मौसम डेटा, डिजिटल फसल 
सर्वेक्षण से फसल डेटा, कृषि मैपर से किसान और खेत से 
संबंधित डेटा (जियो-फेेंसिंग और भूमि की जियो-टैगिंग के 
लिये एक ऐप); कृषि सांख््ययिकी के लिये एकीकृत पोर््टल से 
बाज़ार आसूचना जानकारी तथा सामान््य फसल अनुमान 
सर्वेक्षण से उपज अनुमान डेटा जैसे कई सूचना प्रौद्योगिकी 
अनुप्रयोगोों एवं प््ललेटफाॅर्ममों का उपयोग करके सूचित निर््णय 
लेने मेें सहायता के लिये अभिकल््पपित किया गया है।

�	यह कृषि डेटा एकत्र करने और संसाधित करने के लिये 
कृत्रिम मेधा, रिमोट सेेंसिंग तथा  भौगोलिक सूचना प्रणाली 
जैसी प्रौद्योगिकियोों का उपयोग करेगा।

�	ICCC फसल की पैदावार, उत््पपादन, सूखे की स््थथिति, 
सस््यन प्रतिरूप (Cropping Pattern), प्रासंगिक 
रुझान, आउटलेर और प्रमुख प्रदर््शन संकेतक (KPI) के 
संबंध मेें जानकारी प्रदान करता है।
�	यह कृषि योजनाओं, कार््यक्रमोों, परियोजनाओं और 

पहलोों पर अंतर्दृष्टि, अलर््ट तथा फीडबैक भी प्रदान 
करता है। 

�	इसमेें मानचित्र, समयरेखा और ड्रिल-डाउन दृश््य शामिल हैैं 
जो कृषि निर््णय समर््थन प्रणाली (DSS) के माध््यम से एक 
व््ययापक मैक्रो चित्र पेश करता है।

�	यह एकीकृत विज़ुअलाइज़़ेशन त््वरित और कुशल निर््णय लेने 
की सुविधा प्रदान करता है तथा भविष््य मेें इसे PM-किसान 
चैटबॉट के साथ जोड़़ा जा सकता है। 

z	 व््ययावहारिक अनुप्रयोग:
�	किसान सलाह: 

�	ICCC GIS-आधारित मृदा कार््बन मैपिंग और मृदा 
स््ववास््थ््य कार््ड डेटा के विज़ुअलाइज़़ेशन की अनुमति 
देता है, जिससे किसानोों के लिये उपयुक्त फसलोों के साथ 
उनकी जल एवं उर््वरक आवश््यकताओं के बारे मेें 
अनुकूलित सलाह तैयार की जा सकती है।

�	अनावृष्टि कार््रवाई: 
�	ICCC उपज डेटा को मौसम और वर््षषा की जानकारी 

के साथ जोड़ता है, जिससे विशिष्ट क्षेत्ररों मेें उपज मेें 
परिवर््तन के प्रति सक्रिय निर््णय लेने मेें सुविधा होती है।

�	फसल विविधीकरण:
�	धान के लिये फसल विविधीकरण मैपिंग और क्षेत्र 

परिवर््तनशीलता का विश्लेषण विविध फसल की 
संभावना वाले क्षेत्ररों की पहचान करने मेें सहायता करता 
है, जिससे किसानोों को उपयुक्त सलाह मिलती है।

�	फार््म डेटा रिपोज़िटरी:
�	कृषि निर््णय सहायता प्रणाली (K-DSS) एक कृषि 

डेटा भंडार के रूप मेें कार््य करती है, जो साक्षष्य-आधारित 
निर््णय लेने और किसानोों के लिये अनुकूलित सलाह 
तैयार करने मेें सहायता करती है।

�	उपज का सत््ययापन:
�	ICCC सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते 

हुए, एक प््ललॉट के लिये सामान््य फसल अनुमान सर्वेक्षण 
(GCES) एप््ललीकेशन के माध््यम से उत््पन्न डेटा के 
साथ कृषि मैपर के माध््यम से प्राप््त उपज डेटा को मान््य 
करता है।

z	 आगे बढ़ने का रास््तता:
�	ICCC किसान ई-मित्र और PM-किसान लाभार््थथियोों के 

लिये विकसित चैटबॉट जैसे ऐप के माध््यम से व््यक्तिगत 
किसान-स््तरीय सलाह तैयार करने हेतु एक पारिस््थथितिकी तंत्र 
स््थथापित कर सकता है।
�	मशीन लर््नििंग और आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस आधारित 

प्रणाली एक किसान की पहचान उनके मोबाइल नंबर या 
आधार के माध््यम से करेगी, इसे भूमि रिकॉर््ड से उनके 
क्षेत्र की जानकारी, पूर््व की फसल बुआई की जानकारी 
एवं IMD से मौसम डेटा के साथ मिलान कर कई 
भारतीय भाषाओं मेें अनुवाद के लिये भाषिनी मंच का 
उपयोग करके स््थथानीय भाषा मेें एक अनुकूलित सलाह 
तैयार करेगी।
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पर््ययावरण संरक्षण शुल््क
राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सौौंपी गई केेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर््ड 

(CPCB) की रिपोर््ट के अनुसार, CPCB द्वारा एकत्र किये गए 
पर््ययावरण संरक्षण शुल््क (Environment Protection 
Charge- EPC) और पर््ययावरण क्षतिपूर््तति (EC) का एक 
महत्तत्वपूर््ण हिस््ससा खर््च नहीीं किया गया है।
z	 केेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर््ड द्वारा एकत्र किये गए EPC और 

EC का 80% हिस््ससा खर््च नहीीं किया गया है।

पर््ययावरण संरक्षण शुल््क क््यया है?
z	 EPC एक फंड है जिसका उपयोग केेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर््ड 

(CPCB) द्वारा दिल्ली NCR मेें वायु गुणवत्ता मेें सुधार के 
लिये वैज्ञानिक इनपुट प्रदान करने हेतु किया जाता है। CPCB 
पर््ययावरण संरक्षण शुल््क फंड के तहत IIT और NEERI जैसे 
अन््य संस््थथानोों के साथ काम करता है।

z	 EPC सर्वोच्च न््ययायालय के एक आदेश (एम.सी. मेहता बनाम 
भारत संघ मामला, 1985) के अनुसार और दिल्ली-NCR मेें 
वायु गुणवत्ता सुधार तथा संबंधित कार्ययों जैसे अनुसंधान एवं 
विकास गतिविधियोों व वाहन प्रदूषण नियंत्रण स््ववास््थ््य प्रभाव 
अध््ययन तथा दिल्ली-NCR, पंजाब मेें प्रदूषण को नियंत्रित 
करने के लिये विशिष्ट परियोजनाओं हेतु प्राप््त किया जाता है।

z	 CPCB को राज््य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डडों द्वारा एकत्र किये गए 
पर््ययावरणीय मुआवज़े का 25% भी मिलता है। यह विभिन्न 
मामलोों मेें प्रदूषण फैलाने वालोों/डिफॉल््टरोों से सीधे पर््ययावरणीय 
दंड भी वसूल करता है।
�	वर््ष 2016 मेें सर्वोच्च न््ययायालय ने दिल्ली और NCR मेें 

2000cc तथा उससे ऊपर की डीज़ल कारोों की बिक्री पर 
1% का EPC लगाया।

पर््ययावरणीय क्षतिपूर््तति क््यया है?
z	 EC एक उपकरण है जिसका उद्देश््य पर््ययावरण की रक्षा करना 

और प्रदूषण से होने वाले नुकसान को कम करना है। यह "प्रदूषक 
भुगतान" के सिद््धाांत पर काम करता है, जिसका अर््थ है कि जो 
लोग पर््ययावरण को प्रदूषित करने के लिये ज़़िम््ममेदार हैैं, उन््हेें इसकी 
बहाली की लागत या इससे होने वाले नुकसान के क्षतिपूर््तति का 
वहन करना चाहिये।

z	 पर््ययावरणीय क्षतिपूर््तति के अंतर््गत पर््ययावरण को प्रदूषित करने अथवा 
कृत््योों के माध््यम से मानव स््ववास््थ््य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने 
वाले संबद्ध व््यक्तियोों, कंपनियोों अथवा संस््थथाओं पर मौद्रिक दंड 
अधिरोपित किया जाता है। 

z	 इन दंडोों का उद्देश््य पर््ययावरणीय क्षति से जुड़़ी लागत की वसूली 
करना और भविष््य मेें ऐसे उल्लंघनोों की रोकथाम करना है।

CPCB क््यया है?
z	 केेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर््ड एक वैधानिक संगठन है है जिसका 

गठन वर््ष 1974 मेें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) 
अधिनियम, 1974 के तहत किया गया था।

z	 CPCB को वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 
1981 के अधीन भी शक्तियाँ और कार््य सौौंपे गए।

z	 यह एक क्षेत्रीय गठन के रूप मेें कार््य करता है और पर््ययावरण 
(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानोों के तहत पर््ययावरण तथा 
वन एवं जलवायु परिवर््तन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान 
करता है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण क््यया है?
z	 स््थथापना: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green 

Tribunal- NGT) की स््थथापना अक््टटूबर, 2010 मेें राष्ट्रीय 
हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई थी।
�	इसका प्राथमिक उद्देश््य पर््ययावरण संरक्षण, वनोों के संरक्षण 

और प्राकृतिक संसाधनोों के संरक्षण से संबंधित मामलोों के 
त््वरित एवं कुशल समाधान की सुविधा प्रदान करना है।

�	वर््तमान मेें NGT की बैठक के लिये नई दिल्ली प्रमुख स््थथान 
है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई को ट्रिब््ययूनल की 
बैठक के अन््य चार स््थथानोों के रूप मेें नामित किया गया है।

z	 संरचना:
�	अधिकरण का अध््यक्ष इसका प्रमुख होता है जो प्रधान पीठ 

का पद धारण करता है और इसमेें न््ययूनतम 10 किंतु 20 से 
अधिक न््ययायिक सदस््य तथा विशेषज्ञ सदस््य होते हैैं।
�	अध््यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख््य न््ययायाधीश के परामर््श 

से केेंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
�	न््ययायिक सदस््योों और विशेषज्ञ सदस््योों की नियुक्ति के 

लिये केेंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति का गठन किया 
जाता है।

z	 कानूनी अधिदेश: अधिकरण का क्षेत्राधिकार पर््ययावरणीय 
अधिकारोों को कार््ययान््ववित करने, व््यक्तियोों और संपत्ति के नुकसान 
के लिये राहत, क्षतिपूर््तति प्रदान करने, पर््ययावरण संरक्षण से संबंधित 
समस््यया का समाधान करने तक विस््ततृत है।
�	यह प्राकृतिक न््ययाय के सिद््धाांतोों द्वारा निर्देशित, नागरिक 

प्रक्रिया संहिता, 1908 मेें निर््धधारित प्रक्रियात््मक नियमोों से 
स््वतंत्र रूप से संचालित होता है।

�	राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की अनुसूची-I मेें 
उल्लिखित कानूनोों मेें शामिल विषयोों से संबंधित पर््ययावरणीय 
क्षति के लिये राहत और मुआवज़े की मांग करने वाला कोई 
भी व््यक्ति, अधिकरण से संपर््क कर सकता है। अनुसूची-I मेें 
क़़ानून हैैं:
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�	जल (प्रप्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 
1974

�	जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 
1977

�	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
�	वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
�	पर््ययावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
�	सार््वजनिक दायित््व बीमा अधिनियम, 1991
�	जैविक विविधता अधिनियम, 2002

H5N1 बर््ड फ््ललू
H5N1 बर््ड फ््ललू, एक अत््यधिक रोगजनक जीवाणु है जिसका 

विश्व स््तर पर तीव्रता से संचरण हो रहा है। वर््तमान समय मेें यह पक्षियोों 
और वन््यजीवोों के लिये एक गंभीर खतरा बन गया है।

H5B1 बर््ड फ््ललू क््यया है?
z	 पृष्ठभूमि:

�	एवियन इन््फ्ललूएंज़ा A(H5N1) अथवा H5B1 बर््ड फ््ललू 
एक अत््यधिक रोगजनक जीवाणु है जो मुख््य रूप से पक्षियोों 
मेें संचरित होता है किंतु स््तनधारियोों को संक्रमित कर सकता 
है।

�	H5N1 की उत््पत्ति वर््ष 1996 मेें चीन मेें एक जीवाणु के 
प्रकोप से हुई और तेज़ी से एक अत््यधिक रोगजनक प्रभेद 
(Strain) मेें विकसित हुआ।

�	वर््ष 2020 के बाद से, यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी 
अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार््कटिका मेें फैल गया।

�	भारत मेें वर््ष 2015 मेें महाराष्ट्र और गुजरात राज््य मेें H5N1 
संक्रमण का पहला मामला दर््ज किया गया।

z	 पशुओं पर प्रभाव:
�	वन््य पक्षी, जिनमेें कैलिफोर््ननिया कोोंडोर जैसी संकटापन्न 

जातियाँ भी शामिल हैैं, H5N1 से गंभीर रूप से प्रभावित हुए 
हैैं।

�	इसके प्रभावित होने वाली मुख््य प्रजाति मुर्गी थी।
�	सी-लायन््स और डॉल््फफिन जैसे समुद्री स््तनधारियोों को चिली 

तथा पेरू जैसे क्षेत्ररों मेें बड़़े पैमाने पर मौत का सामना करना 
पड़़ा है। 

�	उत्तरी अमेरिका मेें लोमड़़ी, प््ययूमा, भालू जैसे स््तनधारी और 
स््पपेन व फिनलैैंड मेें फार््म मिंक भी संक्रमित हो गए हैैं।
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z	 मानव जोखिम और प्रसार कारक:
�	दुर््लभ होते हुए भी, मनुष््य मुख््य रूप से संक्रमित पक्षियोों के 

संपर््क के माध््यम से बर््ड फ््ललू से संक्रमित हो सकते हैैं।
�	जलवायु परिवर््तन से वायरस का प्रसार बढ़ सकता है, पक्षियोों 

के व््यवहार मेें बदलाव आ सकता है और पक्षियोों की प्रजातियोों 
के बीच मेल-जोल बढ़ सकता है।

z	 विश्व स््ववास््थ््य संगठन जोखिम मूल््ययाांकन:
�	हालाँकि यह वायरस मनुष््योों को आसानी से संक्रमित नहीीं 

करता है, फिर भी छिटपुट मामले सामने आते रहते हैैं, जो 
मुख््य रूप से पोल्ट्री एक््सपोज़र से जुड़़े होते हैैं।

�	मानव-से-मानव मेें संचरण दुर््लभ है, लेकिन आगे के मामलोों 
की संभावना मौजूद है, खासकर उन क्षेत्ररों मेें जहाँ वायरस 
पोल्ट्री मेें स््थथानिक है।

�	WHO सामान््य आबादी के लिये समग्र जोखिम को कम 
मानता है लेकिन निगरानी एवं जोखिम प्रबंधन के महत्तत्व पर 
बल देता है।

z	 निवारक उपाय और सिफारिशेें:
�	WHO जनता को जीवित पशु बाज़ारोों जैसे उच्च जोखिम 

वाले वातावरण से बचने और हाथ की स््वच््छता का अभ््ययास 
करने की सलाह देता है।

�	बीमार पशुओं की तुरंत सूचना देने और बीमार मुर्गगों के सेवन 
से बचने की सलाह दी जाती है।

�	संक्रमित पक्षियोों या वातावरण के संपर््क मेें आने वाले व््यक्तियोों 
को तुरंत चिकित््ससा देखभाल लेनी चाहिये।
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WHO द्वारा CoViNet का शुभारंभ
विश्व स््ववास््थ््य संगठन (WHO) ने एक नई पहल, कोरोना 

वायरस नेटवर््क (CoViNet) का शुभारंभ किया जिसका उद्देश््य 
कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक अनुवीक्षण और प्रतिक्रिया क्षमताओं 
मेें वृद्धि करना है।

कोरोनावायरस नेटवर््क (CoViNet) क््यया है?
z	 परिचय:

�	CoViNet को विभिन्न कोरोना वायरस का शीघ्र पता 
लगाने, निगरानी और मूल््ययाांकन के लिये वैश्विक विशेषज्ञता 
तथा क्षमताओं को सुविधाजनक बनाने एवं समन््वयित करने 
के लिये डिज़़ाइन किया गया है।

�	SARS-CoV-2 पर ध््ययान केेंद्रित करने के अतिरिक्त 
CoViNet प्रयोगशाला क्षमता और निगरानी बढ़़ाने पर 
विशेष ज़ोर देने के साथ मध््य पूर््व श्वसन सिंड्रोम कोरोनावायरस 
(MERS-CoV) सहित अन््य कोरोना वायरस प्रभेदोों का 
भी आकलन करेगा।
�	MERS-CoV एक ज़ूनोटिक वायरस (पशुओं और 

लोगोों के बीच संचरित) है। मध््य पूर््व, अफ्रीका और 
दक्षिण एशिया के कई देशोों मेें ड्रोमेडरी ऊँटोों मेें इसकी 
पहचान की गई है तथा इसे मानव संक्रमण से जोड़़ा गया 
है।

�	CoViNet का शुभारंभ WHO कोविड-19 संदर््भ 
प्रयोगशाला नेटवर््क द्वारा रखी गई नीींव पर आधारित है जिसे 
शुरुआत मेें जनवरी 2020 मेें महामारी के शुरुआती चरणोों के 
दौरान स््थथापित किया गया था।

z	 CoViNet का महत्तत्व:
�	नेटवर््क की स््थथापना कोरोनोवायरस से जुड़़े लगातार महामारी 

और सर््वव््ययापी महामारी जोखिमोों तथा सक्रिय निगरानी एवं 
प्रतिक्रिया उपायोों की आवश््यकता को रेखांकित करती है।

z	 CoViNet की मुख््य विशेषताएँ:
�	CoViNet मेें WHO के सभी छह क्षेत्ररों मेें 21 देशोों की 

36 प्रयोगशालाएँ शामिल हैैं, जिनमेें तीन भारतीय प्रयोगशालाएँ 
शामिल हैैं: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-
राष्ट्रीय पर््ययावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस््थथान, भारतीय 
चिकित््ससा अनुसंधान परिषद-पुणे मेें राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान 
संस््थथान तथा ट््राांसलेशनल स््ववास््थ््य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 
संस््थथान।
�	यह मानव, पशु और पर््ययावरणीय स््ववास््थ््य को शामिल 

करते हुए एक व््ययापक वन हेल््थ दृष्टिकोण पर ज़ोर देता 
है।

�	नेटवर््क का उद्देश््य WHO के सदस््य देशोों को कोरोनोवायरस 
से संबंधित स््ववास््थ््य चुनौतियोों का शीघ्र पता लगाने, जोखिम 
मूल््ययाांकन और प्रतिक्रिया के लिये उन्नत क्षमताओं से लैस 
करना है।

z	 CoViNet के परिणाम:
�	CoViNet के प्रयास WHO की नीतियोों को सूचित 

करने और विशेष रूप से वायरल विकास तथा वैक््ससीन 
संरचना पर तकनीकी सलाहकार समूहोों के माध््यम से, निर््णय 
लेने मेें सहायता करने के लिये महत्तत्वपूर््ण डेटा प्रदान करेेंगे।

WHO से संबंधित पहल
z	 कोविड-19 टूल््स (ACT) एक््ससेलेरेटर तक पहुुँच

�	एक््ससेस टू COVID-19 टूल््स (ACT) एक््ससेलेरेटर वर््ष 
2020 मेें WHO और भागीदारोों द्वारा शुरू किया गया एक 
वैश्विक सहयोग है।

�	इसका उद्देश््य विकास, उत््पपादन और COVID-19 
परीक्षणोों, उपचारोों तथा टीकोों तक समान पहुुँच मेें तेज़ी लाना 
है।
�	पहल को चार स््ततंभोों मेें व््यवस््थथित किया गया है: निदान, 

उपचार, टीके और स््ववास््थ््य प्रणाली एवं प्रतिक्रिया 
कनेक््टर, प्रत््ययेक समग्र प्रयास के लिये महत्तत्वपूर््ण है। 
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z	  महामारी संधि का शून््य-मसौदा
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हेपेटाइटिस B: भारत मेें लोक स््ववास््थ््य  
संबंधी चिंता

नई दिल्ली के सर गंगा राम अस््पताल द्वारा एक हालिया अध््ययन के अनुसार लीवर सिरोसिस और कैैंसर का कारण बनने वाली संभावित घातक 
बीमारी हेपेटाइटिस B के बारे मेें, भारत मेें सार््वजनिक जागरूकता तथा जानकारी अपर््ययाप््त है।

हेपेटाइटिस क््यया है?
z	 परिचय:

�	हेपेटाइटिस शब््द यकृत की किसी भी सूजन को संदर््भभित करता है- किसी भी कारण से यकृत कोशिकाओं मेें होने वाली जलन या सूजन।
�	यह तीव्र भी हो सकता है (यकृत की सूजन जिस बीमारी की वजह से होती है उनमेें पीलिया, बुखार, उल््टटी आदि शामिल हैैं) यकृत की 

सूजन छह महीने से अधिक समय तक भी रहती है, लेकिन अनिवार््य रूप से इसका कोई लक्षण नहीीं दिखाई देता है।

z	 लक्षण:
�	हेपेटाइटिस से संक्रमित कुछ व््यक्तियोों मेें लक्षण दिखाई नहीीं 

दे सकते हैैं, लेकिन सामान््य लक्षणोों मेें बुखार, थकान, भूख न 
लगना, मतली, उल््टटी, पेट मेें दर््द, डार््क  यूरिन, मिट्टी के रंग 
का मल त््ययाग, जोड़ों का दर््द और पीलिया शामिल हैैं।

z	 कारण:
�	आमतौर पर यह A, B, C, D और E सहित "हेपेटोट्रोपिक" 

(यकृत निर्देशित) वायरस के एक समूह के कारण होता है। 
अन््य वायरस भी इसका कारण हो सकते हैैं, जैसे कि वैरिकाला 
वायरस जो चिकन पॉक््स का कारण बनता है ।
�	SARS-CoV-2, Covid-19 पैदा करने वाला 

वायरस भी यकृत को नुकसान पहुुँचा सकता है।

�	अन््य कारणोों मेें ड्रग््स और अल््ककोहल का दुरुपयोग, यकृत मेें 
वसा का निर््ममाण (फैटी लीवर हेपेटाइटिस) या एक ऑटोइम््ययून 
प्रक्रिया शामिल है जिसमेें एक व््यक्ति का शरीर एंटीबॉडी 
बनाता है जो यकृत (ऑटोइम््ययून हेपेटाइटिस) पर हमला करता 
है। हेपेटाइटिस एकमात्र संचारी रोग है जिसकी मृत््ययु दर मेें 
वृद्धि हो रही है।

z	 हेपेटाइटिस के प्रकार:
�	हेपेटाइटिस A वायरस (HAV): 

�	हेपेटाइटिस A यकृत की सूजन है जो हल््कके से लेकर 
गंभीर तक होती है, जो दूषित भोजन या पानी, संक्रमित 
व््यक्ति के सीधे संपर््क से फैलती है और इसे टीके से 
रोका जा सकता है तथा अधिकांश लोग पूरी तरह से ठीक 
हो जाते हैैं एवं आजीवन प्रतिरक्षा प्राप््त कर लेते हैैं।
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�	हेपेटाइटिस B वायरस (HBV):
�	हेपेटाइटिस B एक वायरल संक्रमण है जो तीव्र या 

दीर््घकालिक यकृत रोग का कारण बन सकता है, जो 
अक््सर माँ से बच्चे मेें, बचपन के संपर््क के माध््यम से 
या यौन संबंध या असुरक्षित इंजेक््शन के माध््यम से 
फैलता है लेकिन टीकोों द्वारा इसे रोका जा सकता है।

�	हेपेटाइटिस B के टीके HBV के संपर््क मेें आने से पहले 
दिये जाने पर HBV संक्रमण को रोकने मेें अत््यधिक 
प्रभावशाली होते हैैं।

�	हेपेटाइटिस C वायरस (HCV):
�	हेपेटाइटिस C एक रक्तजनित वायरस है जो तीव्र और 

क्रोनिक दोनोों प्रकार के हेपेटाइटिस का कारण बनता है, 
जिसकी गंभीरता कम से लेकर अत््यधिक गंभीर तक 
होती है, जिसमेें लिवर सिरोसिस और कैैंसर भी शामिल 
है, जो मुख््य रूप से असुरक्षित स््ववास््थ््य देखभाल, रक्त 
संक्रमण, इंजेक््शन दवा के उपयोग तथा यौन प्रथाओं के 
माध््यम से फैलता है।

�	डायरेक््ट-एक््टटििंग एंटीवायरल दवाओं (DAA) का 
उपयोग करके इलाज की दर 95% से अधिक है, फिर 
भी निदान और उपचार तक पहुुँच सीमित है तथा कोई 
प्रभावी टीका उपलब््ध नहीीं है।

�	हेपेटाइटिस D वायरस (HDV):
�	दुनिया भर मेें क्रोनिक HBV संक्रमण वाले लगभग 

5% लोग हेपेटाइटिस D से संक्रमित होते हैैं, एक ऐसा 
वायरस जिसे दोहराने के लिये हेपेटाइटिस B वायरस 
(HBV) की आवश््यकता होती है। सह-संक्रमण या 
सुपर-संक्रमण दवा उपयोगकर्त्ताओं, डायलिसिस रोगियोों 
और स््वदेशी आबादी मेें आम बात है। यह लीवर के 
स््ववास््थ््य के लिये गंभीर खतरा पैदा करता है, जिसमेें 
कैैंसर या मृत््ययु की संभावना भी शामिल है।

�	इसकी रोकथाम हेपेटाइटिस B टीकाकरण के माध््यम से 
संभव है, उपचार की प्रभावशीलता सीमित है।

�	हेपटाइटिस E वायरस (HEV): 
�	HIV संक्रमण के कारण होने वाला हेपेटाइटिस E 

विश्व स््तर पर प्रचलित है, विशेष रूप से पूर््व और दक्षिण 
एशिया मेें, चीन तथा कुछ अन््य देशोों मेें लाइसेेंस प्राप््त 
टीके के साथ दूषित पानी के माध््यम से फैलता है एवं 
दुनिया भर मेें अतिरिक्त टीकोों के लिये शोध चल रहा है।

z	 हेपेटाइटिस से निपटने हेतु सरकार की पहल:
�	राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार््यक्रम: राष्ट्रीय वायरल 

हेपेटाइटिस नियंत्रण कार््यक्रम का लक्षष्य वर््ष 2030 तक देश 
मेें सार््वजनिक स््ववास््थ््य समस््यया के रूप मेें वायरल हेपेटाइटिस 
को समाप््त करना है।

�	भारत का यूनिवर््सल इम््ययूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP): भारत 
का यूनिवर््सल इम््ययूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) हेमोफिलस 
इन््फ्ललुएंजा टाइप बी (Hib), खसरा, रूबेला, जापानी 
एन््ससेफलाइटिस (JE), और रोटावायरस डायरिया के कारण 
होने वाले हेपेटाइटिस बी, तपेदिक, डिप््थथीरिया, पर््टटुसिस, 
टिटनेस, पोलियो, निमोनिया, मेनिनजाइटिस सहित 11 
वैक््ससीन-रोकथाम योग््य रोगोों के खिलाफ मुफ््त टीकाकरण 
प्रदान करता है।

z	 वैश्विक पहल:
�	WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रणनीति
�	वैश्विक हेपेटाइटिस उन््ममूलन के लिये गठबंधन (CGHE)
�	वैश्विक हेपेटाइटिस कार््यक्रम

सर्वेक्षण द्वारा की गई सिफारिशेें क््यया हैैं?
z	 सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 22.7% प्रतिभागियोों ने पूर््ण हेपेटाइटिस 

B टीकाकरण को पूरा किया था।
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�	इसलिये यह अनुशंसा करता है कि समग्र टीकाकरण प्रयासोों 
को बढ़़ाने के साथ-साथ HBV के खिलाफ प्रभावी 
टीकाकरण के लिये पहुुँच सुनिश्चित करना और आबादी के 
सभी वर्गगों, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली आबादी तक 
पहुुँचना महत्तत्वपूर््ण है।

z	 सर्वेक्षण से पता चलता है, कि सर्वेक्षण मेें शामिल लोगोों मेें से 
केवल एक-चौथाई लोगोों को रोग की पर््ययाप््त समझ थी, जिसमेें 
इसके संचरण, यकृत पर प्रभाव और टीकाकरण की महत्तत्वपूर््ण 
भूमिका शामिल थी।
�	इसलिये हेपेटाइटिस B पर व््ययापक गलत धारणाओं और 

अपर््ययाप््त शिक्षा का सामना करने के लिये ज्ञान अंतराल को 
संबोधित करने के लिये लक्षित सूचना अभियानोों की 
आवश््यकता ही एक माध््यम है।

�	इसके लिये, लोगोों की  इष्टतम प्रभावशीलता के लिये पूर््ण 
टीकाकरण की आवश््यकता पर शिक्षित किया जाना चाहिये, 
क््योोंकि व््यक्तियोों के लिये एक या दो खुराक प्राप््त करने के 
बाद अंतिम खुराक चूकना सामान््य है।

z	 यह अनुशंसा करता है कि शैक्षिक अभियानोों को आम जनता, 
विशेष रूप से महिलाओं, वृद्ध व््यक्तियोों, निम््न शिक्षा स््तर वाले 
लोगोों और ग्रामीण निवासियोों को लक्षित करना चाहिये, जिन््होोंने 
अध््ययन मेें कम ज्ञान स््ककोर तथा टीकाकरण दर प्रदर््शशित की है।

z	 इसका निष््कर््ष यह है कि व््ययापक रणनीतियाँ, जो स््ववास््थ््य साक्षरता 
और टीकाकरण कवरेज को एकीकृत करती है, राष्ट्रीय तथा 
वैश्विक HBV नियंत्रण लक्षष्ययों को प्राप््त करने के लिये महत्तत्वपूर््ण 
हैैं।

बोन ग्राफ््टटििंग प्रौद्योगिकी
हाल ही मेें भारतीय प्रौद्योगिकी संस््थथान (IIT) कानपुर ने अस््थथियोों 

के उपचार और पुनर््जनन को बढ़़ावा देने वाली एक नवीन तथा स््वदेशी 
रूप से विकसित तकनीक के लाइसेेंस के लिये कनाडा स््थथित जैव 
प्रौद्योगिकी कंपनी (Conlis Global) के साथ एक समझौता 
ज्ञापन (MoU) पर हस््तताक्षर किये।

नैनो हाइड्रोक््ससीएपेटाइट-आधारित पोरस कम््पपोजिट 
स््ककैफोल््ड क््यया हैैं?
z	 परिचय: 

�	नैनो हाइड्रॉक््ससीपैटाइट-आधारित पोरस कम््पपोजिट स््ककैफोल््ड््स 
बायोडिग्रेडेबल हैैं और इनमेें अस््थथियोों के पुनर््जनन के लिये 
ऑस््टटियोइंडक््टटिव तथा ऑस््टटियोप्रोमोटिव गुण हैैं।

�	यह अत््यधिक बायोकम््पपैटिबल है, जो ऑस््टटियोब््ललास््ट 
कोशिकाओं के साथ स््वस््थ कोशिका  सामग्री अंतःक्रिया 

सुनिश्चित करता है, जो उच्च यांत्रिक शक्ति और पॉलिमर 
नेटवर््क तथा विलायक के बीच परस््पर क्रिया प्रदर््शशित करता 
है।

z	 विशेषताएँ:
�	इसमेें ऑस््टटियोइंडक््टटिव और ऑस््टटियोप्रोमोटिव गुण होते हैैं, 

जिसके कारण इसमेें अस््थथियोों को ठीक करने तथा अस््थथियोों 
के विकास की विशेषताएँ होती हैैं।

�	वे अत््यधिक जैव-अनुकूलित होते हैैं, जिसके परिणामस््वरूप 
ओस््टटियोब््ललास््ट कोशिकाओं के साथ अच््छछी कोशिका सामग्री 
अंतःक्रिया होती है, जो उच्च यांत्रिक शक्ति और पॉलिमर 
नेटवर््क तथा विलायक के बीच अंतःक्रिया प्रदर््शशित करती है।
�	ओस््टटियोब््ललास््ट कोशिकाएँ अस््थथि के निर््ममाण और 

अस््थथि के रीमॉडलिंग के दौरान अस््थथि के खनिजकरण 
के लिये ज़िम््ममेदार होती हैैं।

z	 अनुप्रयोग: 
�	इसका उपयोग आमतौर पर आर्थोपेडिक और दंत प्रत््ययारोपण, 

बॉन ग्राफ््ट विकल््प, कृत्रिम उपकरणोों के लिये कोटिंग््स तथा 
ऊतक इंजीनियरिंग मचानोों मेें किया जाता है।

�	कनेक््टटिविटी और संरचनात््मक दोष, ऑक््ससीजन तथा रक्त 
परिसंचरण से समझौता किये बिना, कार््ययात््मक मचानोों का 
उपयोग बड़़े आकार की अस््थथि के दोषोों मेें भराव के रूप मेें 
किया जा सकता है।

�	यह ऊतक निर््ममाण, खनिजकरण और तेज़ी से दोष उपचार को 
बढ़़ाता है।

बोन ग्राफ््टटििंग क््यया है? 
z	 परिचय: 

�	बोन ग्राफ््टटििंग मेें एक सर््जजिकल तकनीक शामिल होती है जहाँ 
प्रत््ययारोपित अस््थथि का उपयोग बीमारी या चोट से प्रभावित 
अस््थथियोों के उपचार और पुनर््ननिर््ममाण के लिये किया जाता है।

�	यह प्रक्रिया पूरे शरीर मेें अस््थथियोों के उपचार के लिये लागू 
होती है।

�	ग्राफ््टटििंग उद्देश््योों के लिये सर््जन विभिन्न स्रोतोों जैसे कूल््होों, पैरोों 
या पसलियोों से अस््थथि काट सकते हैैं।

z	 उद्देश््य: 
�	आविष््ककार का प्राथमिक उद्देश््य मौजूदा उपचारोों की कमियोों 

को दूर करना है।
�	अन््य विकल््प संक्रमण और प्रतिरक्षा संबंधी जटिलताओं 

से जुड़़े हुए हैैं।
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�	यह तकनीक अस््थथि विकृति से निपटने, अनियमित अस््थथि 
दोषोों के पुनर््ननिर््ममाण और दंत अनुप्रयोगोों के लिये अस््थथि सक्रिय 
अणुओं, एंटीबायोटिक््स या किसी अन््य दवा की डिलीवरी 
प्रदान करती है।

z	 कार््य:
�	यह तकनीक अस््थथि-सक्रिय जवै-अणओुं के वाहक के रूप मेें 

कार््य करक, उन््हेें सीधे प्रत््ययारोपण स््थल पर पहुुँचाकर जवै 
अनकुूल तरीके से अस््थथि पनुर््जनन की सवुिधा प्रदान करती है।

�	यह सामग्री अस््थथि की विकृति के पुनर््ननिर््ममाण और मरम््मत के 
लिये मौजूदा बाज़ार मेें उपलब््ध प्रौद्योगिकियोों की कमियोों तथा 

जटिलताओं को दूर करने का एक व््यवहार््य तरीका प्रदान 
करती है।

�	बड़़े पैमाने पर अस््थथि के दोषोों मेें भराव के रूप मेें कार््ययात््मक 
मचान का उपयोग संरचनात््मक दोष, कनेक््शन, ऑक््ससीजन 
वितरण या रक्त परिसंचरण से समझौता किये बिना ऊतक 
विकास, खनिजकरण और दोष मरम््मत मेें सुधार कर सकता 
है।

�	इसे ऑटोग्राफ़्ट सीमाओं को पार करते हुए, अस््थथि के विकल््प 
के रूप मेें भी इस््ततेमाल किया जा सकता है।

nnn
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फिनटेक शिक्षा और नवप्रवर््तन को बढ़़ावा
भारत सरकार और एशियाई विकास बैैंक ने गुजरात इंटरनेशनल 

फाइनेेंस टेक-सिटी (गिफ््ट-सिटी) मेें गुणवत्तापूर््ण फिनटेक शिक्षा, 
अनुसंधान तथा नवाचार तक पहुुँच बढ़़ाने के लिये 23 मिलियन अमेरिकी 
डॉलर के ऋण समझौते पर हस््तताक्षर किये हैैं।
z	 यह परियोजना फिनटेक शिक्षा को मज़बूत करने, स््टटार््टअप 

सफलता दर को बढ़़ावा देने और फिनटेक अनुसंधान तथा नवाचार 
को बढ़़ावा देने के लिये एक अंतर््रराष्ट्रीय फिनटेक संस््थथान 
(International Fintech Institute- IFI) की 
स््थथापना करेगी।
�	समग्र विकास के लिये बाज़ार-संचालित फिनटेक कौशल 

कार््यक्रमोों, निजी क्षेत्र के निवेश और उद्योग, संस््थथानोों तथा 
भागीदारोों के बीच सहयोग पर ज़ोर दिया जाएगा।

�	IFI अंतर््रराष्ट्रीय मानकोों को पूरा करने और नवप्रवर््तन तथा 
उद्यमिता का समर््थन करने वाले उद्योग-संरेखित फिनटेक 
प्रशिक्षण कार््यक्रमोों की पेशकश करेगा।

z	 ADB कार््यक्रम नए समाधान और राज््य फिनटेक तत््परता 
सूचकांक विकसित करने के लिये जलवायु फिनटेक, नियामक 
प्रौद्योगिकी, सामाजिक समावेशन तथा वित्त मेें लैैंगिक समानता मेें 
अनुसंधान का समर््थन करेगा।

z	 GIFT सिटी एक व््ययापारिक ज़िला है और भारत मेें पहला 
परिचालन ग्रीनफील््ड स््ममार््ट सिटी है। यह गुजरात मेें साबरमती 
नदी के किनारे पर स््थथित है।
�	यह अग्रणी वैश्विक वित्तीय केेंद्ररों के बराबर या उससे ऊपर 

एक अनुकूल व््ययावसायिक पारिस््थथितिकी तंत्र प्रदान करने के 
लिये इच््छछुक है।

�	इसमेें एक बहु-सेवा विशेष आर््थथिक क्षेत्र शामिल है जिसमेें 
भारत का पहला अंतर््रराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केेंद्र और एक विशेष 
घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) है।

स््टटेनलेस स््टटील क्षेत्र मेें भारत का पहला हरित 
हाइड्रोजन संयंत्र

हाल ही मेें केेंद्रीय इस््पपातमंत्री ने जिंदल स््टटेनलेस लिमिटेड, हिसार 
मेें स््थथित स््टटेनलेस स््टटील सेक््टर मेें भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प््ललाांट 
का वर््चचुअल उद्घाटन किया। यह स््टटेनलेस स््टटील उद्योग के लिये 
समर््पपित विश्व का पहला ऑफ-ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प््ललाांट है।
z	 पारंपरिक स््टटील का उत््पपादन कोयले पर बहुत अधिक निर््भर करता 

है, जो ग्रीनहाउस गैस का एक प्रमुख स्रोत है। यह निर््भरता भारत 

के पर््ययावरणीय लक्षष्ययों के लिये समस््ययात््मक है। ग्रीन हाइड्रोजन 
एक स््वच््छ विकल््प प्रदान करता है।
�	संयंत्र का लक्षष्य कार््बन उत््सर््जन को लगभग 2,700 मीट्रिक 

टन प्रतिवर््ष और अगले दो दशकोों मेें 54,000 टन CO2 
उत््सर््जन को कम करना है।

z	 स््टटेनलेस स््टटील एक प्रकार का स््टटील मिश्र धातु है जिसमेें द्रव््यमान 
के आधार पर न््ययूनतम 10.5% क्रोमियम होता है।
�	यह अपने असाधारण संक्षारण (corrosion) प्रतिरोध हेतु 

जाना जाता है, जिससे यह विभिन्न अनुप्रयोगोों के लिये 
अत््यधिक उपयुक्त हो जाता है जहाँ टिकाउपन, जंग तथा 
अभिरंजन के विरुद्ध प्रतिरोध आवश््यक है।

z	 भारत कच्चे स््टटील का विश्व का दूसरा सबसे बड़़ा उत््पपादक है। 
वित्त वर््ष 2023 मेें इसने 125.32 मिलियन टन (MT) कच्चे 
स््टटील तथा 121.29 मीट्रिक टन परिष््ककृत स््टटील का उत््पपादन 
किया।
�	इसके अलावा वर््ष 2022-23 मेें 6.02 मीट्रिक टन स््टटील के 

आयात के बाद 6.72 मीट्रिक टन परिष््ककृत स््टटील के निर््ययात 
के साथ भारत इसका शुद्ध निर््ययातक बन गया है।

गैर-अनुमोदित नई दवाओं पर CDSCO 
चेतावनी

केेंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा अस््ववीकृत दवाओं के 
निर््ममाण एवं बिक्री, विशेष रूप से "नई दवाओं" के उपयोग, के संबंध 
मेें एक चेतावनी जारी की है।
z	 विशेष रूप से मेरोपेनेम, एक जीवाणुरोधी एजेेंट तथा डिसोडियम 

EDTA जैसी दवाएँ जो कैल््शशियम की अधिकता का उपचार 
करने के लिये उपयोग की जाती हैैं, को ऐसी अस््ववीकृत दवाओं 
के उदाहरण के रूप मेें उजागर किया गया था।

z	 CDSCO ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लाइसेेंसिंग अथॉरिटी 
की मंज़ूरी के बिना बिक्री के लिये किसी भी नई दवा का निर््ममाण 
नहीीं किया जाना चाहिये।

z	 CDSCO औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के 
अंर््तगत केेंद्र सरकार को सौौंपे गए कार्ययों के निर््वहन के लिये केेंद्रीय 
औषधि प्राधिकरण है।
�	CDSCO के प्रमुख कार्ययों मेें दवाओं के आयात पर 

नियामक नियंत्रण, नई दवाओं एवं नैदानिक परीक्षणोों की 
मंज़ूरी के साथ-साथ केेंद्रीय लाइसेेंस अनुमोदन प्राधिकरण के 
रूप मेें कुछ लाइसेेंसोों की मंज़ूरी भीीं शामिल है।
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केेंद्र ने अवरोधन रिकॉर््ड खंडन हेतु IT नियमोों मेें 
संशोधन किया

सरकार ने गृह सचिव या केेंद्र मेें अन््य नौकरशाहोों को अवरोधन 
या डिक्रिप््ट जानकारी के डिजिटल रिकॉर््ड को नष्ट करने के निर्देश जारी 
करने की अनुमति देने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमोों मेें 
संशोधन किया है।
z	 अब तक, यह शक्ति कानून प्रवर््तन निकायोों जैसी सुरक्षा एजेेंसियोों 

के पास ही हती।
z	 IT मंत्रालय द्वारा गजट अधिसूचना मेें उल्लिखित संशोधन मेें 

सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप््शन 
के लिये प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 की धारा 23 
मेें संशोधन शामिल है।
�	विशेष रूप से "सुरक्षा एजेेंसी" शब््द को "सक्षम प्राधिकारी 

और सुरक्षा एजेेंसी" से प्रतिस््थथापित कर दिया गया है, जिससे 
केेंद्र को डिजिटल साक्षष्य को नष्ट करने के लिये निर्देश जारी 
करने की व््ययापक शक्तियाँ प्राप््त हुई हैैं।

z	 कानून के नियम 23 मेें कहा गया है कि सूचना के अवरोधन, 
निगरानी या डिक्रिप््शन से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सहित सभी 
रिकॉर््ड, सुरक्षा एजेेंसियोों द्वारा प्रत््ययेक छह माह मेें नष्ट कर दिये 
जाने चाहिये, जब तक कि कार््ययात््मक उद्देश््योों हेतु आवश््यक न 
समझा जाए।

पब््ललिक हेल््थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया
सार््वजनिक स््ववास््थ््य के स््ककूलोों की शुरुआती रैैंकिंग मेें, पब््ललिक 

हेल््थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PHFI) ने लंदन स््ककूल ऑफ हाइजीन 
एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के बाद विश्व स््तर पर दूसरा स््थथान प्राप््त किया 
है।
z	 रैैंकिंग इंटरनेशनल जर््नल ऑफ पब््ललिक हेल््थ मेें प्रकाशित 

'सार््वजनिक स््ववास््थ््य के स््ककूलोों की रैैंकिंग के लिये एक नया 
मॉडल: सार््वजनिक स््ववास््थ््य अकादमिक रैैंकिंग' शीर््षक वाली 
रिपोर््ट का हिस््ससा है।
�	इस परियोजना का उद्देश््य अकादमिक सार््वजनिक स््ववास््थ््य के 

लिये एक अंतर््रराष्ट्रीय ग्रंथ सूची विश्वविद्यालय रैैंकिंग प्रणाली 
बनाना है।

z	 PHFI को वर््ष 2006 मेें भारत के पूर््व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 
द्वारा लॉन््च किया गया था। यह एक सार््वजनिक-निजी पहल है 
जिसमेें भारतीय तथा अंतर््रराष्ट्रीय शिक्षाविद, सरकारेें, एजेेंसियाँ एवं 
नागरिक समाज समूह शामिल होते हैैं।

z	 यह सार््वजनिक स््ववास््थ््य मेें अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नीति निर््ममाण 
हेतु भारतीय संस््थथानोों की क्षमता को मज़बूत करने का प्रयास करता 

है। PHFI की रणनीति, जो निवारक, चिकित््ससीय एवं प्रचार 
सेवाओं पर केेंद्रित है, वैश्विकस््थथिति  के साथ-साथ भारतीय 
स््थथितियोों मेें भी इसी तरह के मुद्ददों का समाधान करती है।

z	 PHFI द्वारा बहु-विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़़ावा देने 
के लिये पूरे भारत मेें छह संस््थथान स््थथापित किये हैैं, जिसका उद्देश््य 
सार््वजनिक स््ववास््थ््य सुरक्षा के लिये नीतियोों को सूचित करने के 
साथ ही  सहायता भी प्रदान करना है।

इथेनॉल 100
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने महाराष्ट्र, कर््ननाटक, उत्तर 

प्रदेश, नई दिल्ली तथा तमिलनाडु मेें चुनिंदा 183 खुदरा दुकानोों पर 
'एथेनॉल 100' लॉन््च किया।
z	 इथेनॉल 100 एक महत्तत्वपूर््ण ऑटोमोटिव ईंधन है जिसमेें 100% 

इथेनॉल होता है।
�	यह मक्का, गन्ना या अन््य पौधोों की सामग्री जैसे नवीकरणीय 

स्रोतोों से उत््पपादित जैव ईंधन है। 
z	 इथेनॉल 100 का उद्देश््य पारंपरिक गैसोलीन की तुलना मेें 

ग्रीनहाउस गैस उत््सर््जन को कम करके जीवाश््म ईंधन पर निर््भरता 
को कम करना, स््थथिरता को बढ़़ावा देना और स््वच््छ वातावरण मेें 
योगदान देना है।

z	 यह पहल वर््ष 2025-26 तक 20% इथेनॉल मिश्रण (E20) 
हासिल करने, आयात निर््भरता को कम करने और कृषि क्षेत्र को 
बढ़़ावा देने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

z	 इथेनॉल 100 की ओर कदम सतत् प्रौद्योगिकियोों और 
डीकार्बोनाइजेशन की ओर बदलाव को दर््शशाता है।

z	 इथेनॉल 100 बहुमुखी है और इसका उपयोग विभिन्न वाहनोों मेें 
किया जा सकता है, जिसमेें फ््ललेक््स-फ््ययूल वाहन (FFV) 
शामिल हैैं जो गैसोलीन, इथेनॉल या दोनोों के किसी भी मिश्रण पर 
चल सकते हैैं। यह उपयुक्त बुनियादी ढाँचे के साथ मुख््यधारा ईंधन 
विकल््प बनने की इसकी व््ययावहारिकता और क्षमता को प्रदर््शशित 
करता है।

बुनियादी साक्षरता और संख््ययात््मक मूल््ययाांकन 
परीक्षा

हाल ही मेें शिक्षा मंत्रालय के स््ककूली शिक्षा और साक्षरता विभाग 
(DoSEL) ने 23 राज््योों मेें ULLAS (अंडरस््टैैंडिंग लाइफलांग 
लर््नििंग फॉर ऑल इन सोसायटी) - नव भारत साक्षरता कार््यक्रम के एक 
हिस््ससे के रूप मेें बुनियादी साक्षरता और संख््ययात््मक मूल््ययाांकन परीक्षा 
(FLNAT) आयोजित की गई जिसमेें लगभग 37 लाख शिक्षार्थी 
शामिल हुए।
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z	 FLNAT बुनियादी साक्षरता और संख््ययात््मक कौशल का 
मूल््ययाांकन करने के लिये तीन विषयोों- पढ़ना, लिखना तथा 
संख््ययात््मकता का मूल््ययाांकन करता है।
�	यह परीक्षा प्रत््ययेक भाग लेने वाले राज््योों/केेंद्रशासित प्रदेशोों के 

सभी ज़िलोों मेें ज़िला शिक्षा और प्रशिक्षण संस््थथानोों (DIET) 
तथा सरकारी/सहायता प्राप््त स््ककूलोों मेें आयोजित की जाएगी।

z	 FLNAT का उद्देश््य राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप, 
गैर-साक्षर शिक्षार््थथियोों को प्रामाणित करना और क्षेत्रीय भाषाओं मेें 
परीक्षा आयोजित करके बहुभाषावाद को बढ़़ावा देना है।
�	योग््य शिक्षार््थथियोों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस््थथान 

(NIOS) द्वारा जारी एक प्रमाण-पत्र दिया जाएगा, जो 
बुनियादी साक्षरता और संख््ययात््मक कौशल प्राप््त करने मेें 
उनकी उपलब््धधि को मान््यता देगा।

z	 न््ययू इंडिया साक्षरता कार््यक्रम वर््ष 2022-2027 की अवधि के साथ 
एक केेंद्र प्रायोजित योजना है जिसे आम तौर पर उल्लास के नाम 
से जाना जाता है। यह एजुकेशन फोर ऑल के सभी पहलुओं को 
कवर करती है, जिसे पहले वयस््क शिक्षा के रूप मेें जाना जाता 
था।
�	यह योजना 15 वर््ष और उससे अधिक आयु के वयस््कोों को 

बुनियादी साक्षरता, संख््ययात््मकता तथा महत्तत्वपूर््ण जीवन 
कौशल के साथ सशक्त बनाती है जिससे निरंतर सीखने/
अधिगम को बढ़़ावा मिलता है। स््वयंसेवा के माध््यम से 
कार््ययान््ववित, यह सामाजिक उत्तरदायित््व और दीक्षा पोर््टल एवं 
उल्लस मोबाइल एप पर क्षेत्रीय भाषा सामग्री तक पहुुँच को 
बढ़़ावा देता है।

पैरा तीरंदाज खिलाड़ी शीतल देवी को ECI 
नेशनल PwD आइकन नामित किया गया

 हाल ही मेें भारत के चुनाव आयोग ने पैरा आर््चर और अर््जजुन 
पुरस््ककार विजेता, शीतल देवी (एशियाई पैरा गेम््स-2022 मेें 2 स््वर््ण और 
1 रजत पदक की विजेता) को अपने राष्ट्रीय दिव््ययाांग जन (PwD) 
आइकन के रूप मेें घोषित किया है।
z	 उनके नाम की घोषणा दिल्ली मेें आयोजित भारतीय बधिर क्रिकेट 

एसोसिएशन टीम और ज़िला क्रिकेट एसोसिएशन टीम के बीच 
एक प्रदर््शनी क्रिकेट मैच मेें की गई थी।

z	 यह मैच मतदाता शिक्षा और समावेशिता को बढ़़ावा देने के लिये 
आयोजित किया गया था। इस अवसर पर, आयोग ने दिव््ययाांगजनोों 
और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिये एक समर््पपित मतदाता 
मार््गदर््शशिका लॉन््च की।

z	 आयोग ने दिव््ययाांगजनोों के लिये की गई प्रमुख पहलोों पर भी प्रकाश 
डाला, जैसे बेेंचमार््क विकलांगता वाले दिव््ययाांग जनोों हेतु वैकल््पपिक 

घरेलू मतदान सुविधा, मतदान के दिन निःशुल््क परिवहन का 
प्रावधान, राज््य और ज़िला दिव््ययाांग आइकन की नियुक्ति, 
जागरूकता अभियान, सक्षम ECI ऐप, ब्रेल सक्षम EPIC और 
EVM।

कांगो लोकतांत्रिक गणराज््य (DRC) मेें संघर््ष
हाल ही मेें कांगो लोकतांत्रिक गणराज््य के पूर्वी क्षेत्र मेें हुई संघर््ष 

की घटनाएँ अंतर््रराष्ट्रीय स््तर पर चिंता का विषय बन गई हैैं जिससे संबद्ध 
क्षेत्र मेें पहले से ही गंभीर मानवीय स््थथिति और प्रभावित हुई है।
z	 उत्तरी किवु प््राांत मेें गोमा के समीप कांगो की सेना और रवांडा 

द्वारा समर््थथित M23 समूह के बीच हुए संघर््ष के कारण कई मौतेें 
हुईं तथा हज़ारोों लोग विस््थथापित हुए।

परिचय:
z	 DRC अफ्रीका का दूसरा और विश्व का 11वाँ सबसे बड़़ा देश 

है।
z	 इसकी एक छोटी-सी तटरेखा अटलांटिक महासागर के साथ 

लगती है। DRC के उत्तर मेें मध््य अफ्रीकी गणराज््य और दक्षिण 
मेें सूडान स््थथित है तथा साथ ही इसके पूर््व मेें युगांडा, रवांडा, 
बुरुुंडी एवं तंज़ानिया व दक्षिण-पूर््व मेें ज़ाम््बबिया और दक्षिण 
पश्चिम मेें अंगोला स््थथित है।
�	DRC की राजधानी किंशासा है जो कांगो नदी के तट पर 

स््थथित है। यह अफ्रीका की एकमात्र नदी है जो दो बार भूमध््य 
रेखा से होकर गुज़रती है।

z	 इसकी आधिकारिक भाषा फ्ररेंच है किंतु यहाँ अन््य भाषाएँ बोली 
जाती हैैं जिनमेें कितुबा, लिंगाला, स््ववाहिली और शिलुबा 
(Tshiluba) शामिल हैैं।

z	 कटंगा पठार एक समृद्ध खनन क्षेत्र है जिससे कोबाल््ट, ताँबा, टिन, 
रेडियम, यूरेनियम और हीरे की आपूर््तति की जाती है।
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कैमरा दिखाएगा जानवर किस प्रकार दुनिया को 
देखते हैैं

हाल ही मेें अमेरिका मेें शोधकर्त्ताओं ने जानवर किस तरह दुनिया 
को देखते हैैं, इसके लिये कैमरा विकसित किया है।
z	 प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली विशेष कोशिकाएँ, जिन््हेें 

फोटोरिसेप््टर कहा जाता है, प्रत््ययेक जानवर के लिये अद्वितीय होती 
हैैं। जबकि मनुष््य की आँखेें दृश््य सीमा (380 और 700 नैनोमीटर 
(nm) के बीच) मेें प्रकाश की केवल तरंग दैर््ध््य का पता लगा 

सकती हैैं, मधुमक््खखियाँ और कई पक्षी पराबैैंगनी प्रकाश (10-400 
nm) को भी देख सकते हैैं।

z	 जानवर अपने शिकारियोों को डराने, साथियोों को लुभाने या खुद 
को छुपाने हेतु रंगोों का इस््ततेमाल करते हैैं। इसलिये रंगोों मेें भिन्नता 
का पता लगाना किसी जानवर के अस््ततित््व के लिये आवश््यक है।

z	 जानवरोों ने अत््यधिक संवेदनशील फोटोरिसेप््टर विकसित कर 
लिये हैैं जो पराबैैंगनी और अवरक्त तरंग दैर््ध््य के प्रकाश का पता 
लगा सकते हैैं।

अभ््ययास भारत शक्ति
भारत की स््वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर््शन करते हुए, राजस््थथान 

के पोखरण मेें "भारत शक्ति" नामक एक त्रि-सेवा लाइव फायर और 
युद्धाभ््ययास आयोजित किया जा रहा है।
z	 इसमेें उन्नत MIRV तकनीक के साथ लंबी दूरी की अग््ननि 

मिसाइल का सफल परीक्षण शामिल था।
z	 अभ््ययास मेें प्रदर््शशित प्रमुख उपकरण और हथियार प्रणालियोों मेें 

T-90 (IM) टैैंक, धनुष तथा सारंग गन सिस््टम, आकाश 
हथियार प्रणाली, लॉजिस््टटिक््स ड्रोन, रोबोटिक म््ययुल््स, उन्नत 
हल््कके हेलीकॉप््टर (ALH), नौसेना एंटी-शिप मिसाइल, हल््कके 
लड़़ाकू विमान तेजस, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप््टर एवं उन्नत 
हल््कके हेलीकॉप््टर शामिल हैैं।
�	हालाँकि, LCA तेजस फाइटर जेट एक प्रशिक्षण अभ््ययास 

के दौरान दुखद रूप से दुर््घटनाग्रस््त हो गया।

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पर TRAI के 
अद्यतन नियम

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी 
से संबंधित धोखाधड़़ी प्रथाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश््य से नए नियम 
लागू किये हैैं।
z	 अद्यतन नियमोों के अनुसार, जिन ग्राहकोों ने हाल ही मेें पिछले 7 

दिनोों के अंदर खो जाने या क्षति के कारण अपने सिम कार््ड बदले 
हैैं, उन््हेें किसी अलग नेटवर््क प्रदाता पर पोर््ट करने की अनुमति 
नहीीं दी जाएगी।

z	 यह प्रतिबधं धोखबेाज़ोों को सिम कार््ड की अदला-बदली करक और 
मोबाइल नंबर पोर््टििंग प्रक्रिया का उपयोग करक प्रदाताओं को तुरंत 
बदलन ेका प्रयास करन ेसे रोकन ेके लिये लागू किया गया है।

z	 TRAI  द्वारा उठाए गए पिछले उपायोों मेें स््पपैम ऑप््ट-आउट के 
लिये डू-नॉट-डिस््टर््ब रजिस्ट्री की स््थथापना करना और व््यवसायोों 
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को लेन-देन संबंधी SMS संदेशोों के लिये विशिष्ट प्रारूपोों का 
पालन करना अनिवार््य करना शामिल है।

z	 TRAI नाबालिगोों और आश्रितोों की आवश््यकताओं को ध््ययान 
मेें रखते हुए, पंजीकृत कॉलर नाम प्रदर््शशित करने तथा पोर््टििंग के 
लिये KYC प्रक्रियाओं को बढ़़ाने जैसे विकल््प भी तलाश रहा 
है।

लामितिये-2024
हाल ही मेें भारतीय सेना की टुकड़़ी ने सेशेल््स रक्षा बलोों 

(Seychelles Defence Forces- SDF) के साथ संयुक्त 
सैन््य अभ््ययास "लामितिये -2024 (LAMITIYE-2024)" के 
10वेें संस््करण मेें भाग लिया।

z	 LAMITIYE, जिसका अर््थ क्रियोल भाषा मेें 'मैत्री' है 
(सेशेल््स मेें आधिकारिक भाषाओं मेें से एक) 2001 से एक 
द्विवार््षषिक प्रशिक्षण कार््यक्रम रहा है।

z	 उद्देश््य: संयुक्त सैन््य अभ््ययास का उद्देश््य शांति स््थथापना संचालन 
पर संयुक्त राष्ट्र चार््टर के अध््ययाय VII के तहत अर््ध-शहरी 
परिदृश््य मेें उप-पारंपरिक संचालन मेें अंतर संचालन को बढ़़ाना 
है।

z	 गतिविधियाँ: प्रशिक्षण अभ््ययास, युद्ध परिचर््चचा, व््ययाख््ययान और 
प्रदर््शन करना।

z	 महत्तत्व: द्विपक्षीय सैन््य संबंधोों का निर््ममाण और प्रचार, कौशल तथा 
अनुभवोों का आदान-प्रदान करना।

z	 सेशेल््स मेडागास््कर के उत्तर-पूर््व मेें हिंद महासागर मेें एक द्वीपीय 
राष्ट्र है। यह देश अपने समुद्र तटोों, मूँगा चट्टानोों, प्रकृति भंडार 
एवं विशाल अल््ददाबरा कछुओं सहित दुर््लभ प्रजातियोों के लिये 
जाना जाता है।
�	अल््ददाबरा एटोल, एक यूनेस््कको विश्व धरोहर स््थल तथा यह 

विश्व का सबसे बड़़ा मूंगा एटोल है और साथ ही विश्व मेें 
सबसे बड़़ी विशाल कछुआ आबादी का आवास भी है।

भारतीय सेना मेें शामिल हुआ AH-64E अपाचे 
हेलीकॉप््टर

भारतीय सेना एविएशन कोर ने राजस््थथान के जोधपुर मेें AH-
64E अपाचे लड़़ाकू हेलीकॉप््टर के संचालन के लिये समर््पपित अपनी 
पहली इकाई की स््थथापना के साथ आधुनिकीकरण की दिशा मेें एक 
महत्तत्वपूर््ण कदम उठाया।
z	 वर््ष 2020 मेें बोइंग ने भारतीय सेना के लिये छह और अपाचे 

हेलीकॉप््टरोों के अधिग्रहण के लिये भारत सरकार के साथ एक 
समझौते पर हस््तताक्षर किये।
�	AH-64 अपाचे विश्व का सबसे उन्नत बहुउद्देश््ययीय लड़़ाकू 

हेलीकॉप््टर है। अमेरिकी सेना एवं बढ़ती संख््यया मेें अंतर््रराष्ट्रीय 
रक्षा बलोों द्वारा उपयोग किया जाता है।

z	 यह एक महत्तत्वपूर््ण क्षण है क््योोंकि स््वदेशी लाइट कॉम््बबैट 
हेलीकॉप््टर प्रचंड के बाद अपाचे सेना के शस्त्रागार मेें दूसरा 
हमलावर हेलीकॉप््टर बन जाएगा।
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नाटो का DIANA कार््यक्रम
हाल ही मेें डिफेेंस इनोवेशन एक््ससेलेरेटर फॉर द नॉर््थ अटलांटिक 

(DIANA) पहल बोर््ड ने नागरिक और रक्षा दोनोों उद्देश््योों हेतु 
प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा व््यवसाय विकास को बढ़़ावा देने के मिशन 
के साथ फिनलैैंड मेें एक एक््ससेलरेटर एवं दो परीक्षण केेंद्र स््थथापित करने 
के प्रस््तताव को स््ववीकृति प्रदान की है।
z	 डायना एक उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन द्वारा स््थथापित संगठन 

है, जिसका उद्देश््य संपूर््ण गठबंधन मेें दोहरे उपयोग वाली नवाचार 
क्षमता मेें तीव्रता लाना है। यह कंपनियोों को महत्तत्वपूर््ण सुरक्षा 
चुनौतियोों के लिये गहन तकनीक विकसित करने हेतु संसाधन, 
नेटवर््क और मार््गदर््शन प्रदान करता है।

z	 सभी नाटो देश डायना के सदस््य हैैं। डायना निदेशक मंडल शासन 
के लिये ज़िम््ममेदार है और इसमेें प्रत््ययेक सहयोगी देश के प्रतिनिधि 
शामिल हैैं। 

भारत और ब्राज़ील की पहली '2+2' वार््तता
भारत तथा ब्राज़ील ने प्रमुख क्षेत्ररों मेें सहयोग पर चर््चचा करते हुए 

अपनी पहली '2+2' रक्षा और विदेश मंत्रिस््तरीय वार््तता आयोजित की।
z	 यह वार््तता ऊर््जजा, महत्तत्वपूर््ण खनिज, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद-

रोध सहित विभिन्न क्षेत्ररों मेें सहयोग बढ़़ाने पर केेंद्रित थी।
z	 '2+2' रक्षा और विदेश मंत्रिस््तरीय संवाद मेें रणनीतिक तथा 

सुरक्षा-संबंधित मुद्ददों के साथ-साथ राजनयिक मामलोों पर चर््चचा 

करने के लिये दो देशोों के रक्षा तथा विदेश मंत्रियोों के साथ-साथ 
उनके संबंधित समकक्षषों की भागीदारी शामिल होती है।

z	 भारत प्रमुख रणनीतिक साझेदारोों जैसे- अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, 
जापान और रूस के साथ '2+2' संवाद वार््तता आयोजित करता है। 
भारत के सबसे प्रारंभिक और सबसे महत्तत्वपूर््ण '2+2' वार््तता 
साझेदारी मेें अमेरिका का स््थथान है।

सखी: गगनयान मिशन हेतु अंतरिक्ष यात्री 
क्षमताओं को बढ़़ाना

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तहत विक्रम साराभाई 
अंतरिक्ष केेंद्र (VSSC) ने गगनयान अंतरिक्ष उड़़ान मिशन के दौरान 
अंतरिक्ष यात्रियोों का समर््थन करने के लिये स््पपेस-बोर््न असिस््टेेंट एंड 
नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक््शन (SAKHI) नामक एक नवीन और 
बहुमुखी एप््ललीकेशन विकसित की है।
z	 SAKHI तकनीकी जानकारी तक पहुुँच, संचार की सुविधा, 

स््ववास््थ््य की निगरानी, पृथ््ववी और ऑनबोर््ड सिस््टम के साथ 
कनेक््टटिविटी तथा आहार कार््यक्रम का प्रबंधन करता है।

z	 स््पपेस-सूट से बंधी, SAKHI अंतरिक्ष यात्रियोों को डेटा तक 
पहुुँचने, लॉग बनाए रखने और उनकी भलाई के बारे मेें सूचित 
रहने, गगनयान मिशन के लिये सुरक्षा तथा दक्षता बढ़़ाने एवं 
अंतरिक्ष अन््ववेषण को आगे बढ़़ाने के ISRO के लक्षष्य के साथ 
जुड़ने मेें मदद करती है।
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HbA1C जाँच
भारत मधुमेह के एक बहुत बड़े बोझ का सामना कर रहा है, जो 

वैश्विक मामलोों का 17% है। हीमोग््ललोबिन A1C (HbA1C) 
जाँच, जिसे ग््ललाइकेटेड हीमोग््ललोबिन या ग््ललाइकोसिलेटेड हीमोग््ललोबिन 
परीक्षण के रूप मेें भी जाना जाता है, प्रारंभिक पहचान और प्रबंधन मेें 
महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाता है। 
z	 HbA1C परीक्षण शर््करा-आबद्ध लाल रक्त कोशिकाओं को 

का आकलन कर रक्त शर््करा स््तर का 2-3 महीने का औसत प्रदान 
करता है, जो व््ययापक दीर््घकालिक नियंत्रण मूल््ययाांकन प्रदान करता 
है।
�	व्रत और भोजन के बाद के परीक्षणोों के विपरीत, इस जाँच मेें 

थोड़ी देर पूर््व भोजन करने से कोई प्रभाव नहीीं पड़ता है, जिससे 
विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।

�	5.7% से कम Hb1A1C को सामान््य माना जाता है; 5.7 
और 6.4% के बीच यह संकेत हो सकता है कि व््यक्ति प्री-
डायबिटिक है; तथा 6.5% या इससे अधिक मधुमेह का 
संकेत दे सकता है।
�	गुर्दे या यकृत की विफलता, एनीमिया, कुछ दवाएँ और 

गर््भभावस््थथा जैसे कारक परीक्षण के परिणामोों को प्रभावित 
कर सकते हैैं।

z	 भारत मेें 10.13 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़़ित हैैं और 13.6 करोड़ 
लोग प्री-डायबिटिक हैैं। 35% से अधिक भारतीय उच्च रक्तचाप 
से पीड़़ित हैैं और लगभग 40% पेट के मोटापे से पीड़़ित हैैं, दोनोों 
मधुमेह के जोखिम कारक हैैं।

z	 परीक्षण एक स््टैैंड-अलोन डायग््ननोस््टटिक टूल नहीीं है और व््ययापक 

मूल््ययाांकन के लिये अन््य परीक्षणोों के साथ इसका प्रयोग किया जा 
सकता है।

टाइगर ट्रायम््फ
हाल ही मेें संयुक्त भारत-यू.एस. त्रि-सेवा मानवीय सहायता और 

आपदा राहत (HADR) अभ््ययास, टाइगर ट्रायम््फ, पूर्वी समुद्र तट 
पर शुरू हुआ।
z	 अभ््ययास का प्राथमिक उद्देश््य HADR संचालन के संचालन के 

लिये अंतर-संचालनीयता को बढ़़ाना और दोनोों देशोों के सशस्तत्र 
बलोों के बीच तेज़ एवं प्रभावी समन््वय की सुविधा हेतु मानक 
संचालन प्रक्रियाओं (SOP) को परिष््ककृत करना है।

z	 इस अभ््ययास मेें हेलीकॉप््टर और लैैंडिंग क्राफ््ट वाले जहाज़, 
भारतीय नौसेना के विमान, भारतीय सेना के जवान तथा वाहन, 
भारतीय वायु सेना के विमान एवं हेलीकॉप््टर एव रैपिड एक््शन 
मेडिकल टीम (RAMT) शामिल हैैं।

z	 भारत और अमेरिका के बीच अन््य अभ््ययास हैैं–
�	युद्ध अभ््ययास
�	वज्र प्रहार
�	कोप इंडिया

सबरूम
हाल ही मेें प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी ने वस््ततुतः त्रिपुरा मेें कई 

विकासात््मक परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमेें सबरूम मेें राज््य 
की दूसरी एकीकृत चेक पोस््ट (ICP), (जिसे लैैंड पोर््ट भी कहा जाता 
है) का उद्घाटन शामिल है, जो बांग््ललादेश की सीमा से लगा त्रिपुरा का 
सबसे दक्षिणी छोर है।



www.drishtiias.com/hindi करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-2 || 2024    170

नोट :

परिचय:
z	 सबरूम त्रिपुरा मेें दक्षिण त्रिपुरा ज़िले मेें स््थथित है। यह फेनी नदी 

के तट पर स््थथित है, जो भारत और बांग््ललादेश को विभाजित करती 
है।

z	 यह फेनी नदी पर मैत्री पुल के माध््यम से बांग््ललादेश के चटगाँव 
बंदरगाह से जुड़़ा हुआ है।

z	 इससे भारत और बांग््ललादेश के बीच यात्रियोों एवं सामान के 
परिवहन मेें वृद्धि होगी। 

स््वदेशी 1500 HP टैैंक इंजन का परीक्षण-
फायरिंग

हाल ही मेें रक्षा सचिव ने मैसूर परिसर मेें BEML लिमिटेड (पूर््व 
मेें भारत अर््थ मूवर््स लिमिटेड) इंजन डिवीज़न मेें मुख््य युद्धक टैैंकोों के 
लिये देश के पहले स््वदेशी निर््ममित 1500 हॉर््स पावर (HP) इंजन के 
प्रथम टेस््ट फायरिंग की अध््यक्षता की।
z	 1500 HP इंजन सैन््य प्रणोदन प्रणालियोों मेें एक नये बदलाव का 

प्रतिनिधित््व करता है, जिसमेें उच्च शक्ति के समक्ष-भार का 
अनुपात, ऊँचाई वाले स््थथानोों, शून््य से नीचे तापमान और रेगिस््ततानोों 
सहित कठिन परिस््थथितियोों मेें संचालन क्षमता जैसी कई अत््ययाधुनिक 
विशेषताएँ शामिल हैैं।
�	आधुनिक तकनीक से सुसज्जित यह इंजन पूरी दुनिया मेें 

उपलब््ध सबसे आधुनिक इंजनोों की बराबरी वाला है।
z	 भारत के पास कई मुख््य युद्धक टैैंक (MBT) हैैं, जिनमेें 

T-90M भीष््म, अर््जजुन MBT और K-9 वज्र शामिल हैैं।
z	 BEML लिमिटेड, रक्षा मंत्रालय के तहत एक 'अनुसूची 'A' 

कंपनी है, जो महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाती है और भारत के रक्षा, 
रेल, विद्युत, खनन एवं बुनियादी ढाँचे जैसे प्रमुख क्षेत्ररों मेें सेवा 
प्रदान करती है।

IceCube: पृथ््ववी के दक्षिणी ध्रुव से न््ययूट्रिनोों 
की खोज

पृथ््ववी के दक्षिणी ध्रुव पर IceCube न््ययूट्रिनोों वेधशाला ने 
न््ययूट्रिनोों नामक अवपरमाणुक (परमाणु के घटक)  कणोों का पता 
लगाया।
z	 न््ययूट्रिनोों विद्युत रूप से तटस््थ होते हैैं, यहाँ तक कि सबसे मज़बूत 

चुंबकीय क्षेत्र से भी प्रभावित नहीीं होते हैैं और शायद ही कभी 
पदार््थ के साथ अंत:क्रिया करते हैैं, जिससे उन््हेें "घोस््ट पार््टटिकल" 
उपनाम मिलता है। जैसे ही न््ययूट्रिनोों अंतरिक्ष मेें यात्रा करते हैैं, वे 
पदार््थ- तारोों, ग्रहोों और उस पदार््थ से, लोगोों के बीच बिना किसी 
बाधा के गुज़रते हैैं।

z	 न््ययूट्रिनोों एक फर््ममियन (आधा स््पपिन वाला एक प्राथमिक कण) है 
जो केवल कमज़ोर अंतःक्रिया और गुरुत््ववाकर््षण के माध््यम से 
परस््पर क्रिया करता है।

z	 वे परमाणु प्रक्रियाओं मेें निर््ममित होते हैैं और तब भी निर््ममित होते हैैं 
जब प्रोटॉन (उपधातु कण) तथा (परमाणु) नाभिक बहुत उच्च 
ऊर््जजा पर परस््पर क्रिया करते हैैं।

z	 खगोल विज्ञान मेें न््ययूट्रिनोों जैसे कणोों का उपयोग करने की क्षमता 
ब्रह््माांड की अधिक मज़बूत जाँच को सक्षम बनाती है।

z	 भारत स््थथित न््ययूट्रिनोों वेधशाला: INO परियोजना का उद्देश््य 
न््ययूट्रिनोों पर बुनियादी अनुसंधान करने के लिये चट्टान से ढकी 
एक विश्व स््तरीय भूमिगत प्रयोगशाला का निर््ममाण करना है।
�	ब्रह््माांडीय पृष्ठभूमि विकिरण से न््ययूट्रिनोों डिटेक््टर को पर््ययाप््त 

सुरक्षा प्रदान करने के लिये वेधशाला भूमिगत स््थथित होगी।

बच्चचों मेें गंभीर कुपोषण
हाल ही मेें किये गए अध््ययन के अनुसार भारत मेें 'ज़ीरो-फूड 

चिल्ड्रेन' की व््ययापकता 19.3% है जो बच्चचों की भोजन तक पहुुँच मेें 
अत््यधिक कमी को दर््शशाता है।
z	 ज़ीरो-फूड चिल्ड्रेन का तात््पर््य छह माह से 23 माह की आयु के 

उन शिशुओं से है जिन््हेें 24 घंटे की अवधि तक किसी भी प्रकार 
का भोजन प्राप््त नहीीं होता है।

z	 इस अध््ययन के अनुसार ज़ीरो-फूड चिल्ड्रेन के संबंध मेें भारत 
का स््थथान तीसरा है और पहला तथा दूसरा स््थथान क्रमशः गिनी 
(21.8%) एवं माली (20.5%) का है।
�	'ज़ीरो-फूड चिल्ड्रेन' के उच्च प्रतिशत के साथ उत्तर प्रदेश इस 

संकट के संबंध मंत एक महत्तत्वपूर््ण क्षेत्र है।
z	 ग््ललोबल हंगर इंडेक््स 2023 के अनुसार भारत मेें चाइल््ड वेस््टटििंग 

दर 18.7% है जो कि विश्व मेें सर््ववाधिक दर है।
�	इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परिवार स््ववास््थ््य सर्वेक्षण 5 के 

अनुसार, भारत मेें पाँच वर््ष से कम आयु के 35.5% बच्चे 
स््टटंटिंग के शिकार हैैं। 

Nvidia की B200 ब््ललैकवेल चिप
एनवीडिया (Nvidia) ने अपनी नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता 

चिप, B200 'ब््ललैकवेल' का अनावरण किया है, जो अपनी उन्नत 
कंप््ययूटेशनल शक्ति और अनुकूलित प्रदर््शन के साथ AI बाज़ार मेें क््राांति 
लाने को तैयार है।
z	 AI मॉडल के प्रशिक्षण के लिये B200 ब््ललैकवेल चिप एनवीडिया 

की मौजूदा H100 'हॉपर' चिप से दोगुनी शक्तिशाली है।
�	ब््ललैकवेल GPU मेें 208 बिलियन ट््राांजिस््टर हैैं, यह हॉपर 

चिप की तुलना मेें 30 गुना तेज़ी से कुछ कंप््ययूटेशनल कार््य 
कर सकता है, जिससे AI विकास मेें त््वरित प्रगति हो सकती 
है।



171    करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-2 || 2024 www.drishtiias.com/hindi

नोट :

z	 Google, Amazon, Microsoft और OpenAI 
जैसे प्रमुख तकनीकी अग्रणियोों द्वारा अपनी क्लाउड-कंप््ययूटिंग 
सेवाओं एवं AI उत््पपादोों के लिये नई चिप अपनाने की उम््ममीद 
है। 

JLOTS परियोजना
अमेरिका ने ज्वाइंट लॉजिस््टटिक््स ओवर-द-शोर प्रोजेक््ट 

(JLOTS) के माध््यम से समुद्र मेें फ््ललोटिंग डॉक से गाज़ा को 
सहायता पहुुँचाने की योजना बनाई है। इसका लक्षष्य गाज़ा को प्रतिदिन 
20 लाख तक की खाद्यान सहायता पहुुँचाना है।
z	 JLOTS क्षमताओं का उपयोग समुद्र के द्वारा कार्गो परिवहन हेतु 

किया जाता है जब एक या अधिक बंदरगाह संचालित नहीीं किये 
जा सकते हैैं अथवा लोडिंग या अनलोडिंग के लिये उपलब््ध नहीीं 
हैैं।
�	कुल मिलाकर, JLOTS प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया तथा 

मानवीय सहायता वितरण की सुविधा हेतु बुनियादी ढाँचे, 
रसद, सुरक्षा के साथ-साथ पर््ययावरणीय विचारोों को एकीकृत 
करता है।

z	 इस परियोजना मेें दो मुख््य घटक शामिल होोंगे, एक फ््ललोटिंग डॉक 
एवं एक कॉजवे वाला लंबा घाट।
�	फ््ललोटिंग डॉक का निर््ममाण रोल-ऑन, रोल-ऑफ जहाज़ द्वारा 

साइट पर पहुुँचाये गए स््टटील घटकोों का उपयोग करके किया 
जाएगा, यह एक प्रकार का कार्गो जहाज़ है जो भारी सामान 
को लोड करने एवं अनलोड करने हेतु एक महत्तत्वपूर््ण 
प््ललेटफॉर््म है।

�	यह तट के किनारे से जुड़़ेगा, जबकि डॉक को एक किलोमीटर 
दूर तक स््थथापित किया जा सकता है। यह सेटअप सुनिश्चित 
करता है,कि सहायता ले जाने वाले जहाज़ किनारे के पास 
उथले जल मेें फँसने के जोखिम से बच सके।

CPCRI ने नारियल और कोको की खेती के 
लिये पेश की नई किस््मेें

सेेंट्रल प््ललाांटेशन क्रॉप््स रिसर््च इंस््टटीट्यूट (CPCRI) ने हाल ही 
मेें भारत मेें नारियल और कोको की खेती मेें क््राांति लाने के उद्देश््य से 
कोको की दो नई किस््मोों के साथ नारियल की एक नई किस््म विकसित 
की है।
z	 कल््पपा सुवर््णणा, नारियल की किस््म बड़़े आकार के फल, उच्च जल 

सामग्री और तेल सामग्री जैसी विशिष्ट विशेषताओं के साथ 
नारियल तथा खोपरा उत््पपादन के लिये आदर््श है।

z	 कोको की किस््मोों VTL CH I और VTL CH II मेें वसा 
तथा पोषक तत्तत्ववों की मात्रा अधिक है, VTL CH II काली 
फली सड़न के प्रति सहनशील है।
�	काली फली सड़न एक कवक रोग है जो कोको के पेड़ों को 

प्रभावित करता है। यह मुख््य रूप से फाइटोफ््थथोरा वंश से 
संबंधित कवक प्रजातियोों के कारण होता है।

z	 VTL CH I कर््ननाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मेें 
उगाने के लिये उपयुक्त है जबकि VTL CH II कर््ननाटक, 
केरल, गुजरात तथा तमिलनाडु मेें उच्च वर््षषा वाले क्षेत्ररों के लिये 
अनुशंसित है।
�	कोको की दोनोों किस््मोों से प्रति वर््ष प्रति पेड़ 1.5 किलोग्राम 

से 2.5 किलोग्राम सूखी फलियाँ प्राप््त होती हैैं।
z	 CPCRI की स््थथापना वर््ष 1916 मेें मद्रास सरकार द्वारा की गई 

थी और बाद मेें इसे वर््ष 1947 मेें भारतीय केेंद्रीय नारियल समिति 
मेें शामिल किया गया था।
�	वर््ष 1970 मेें, यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत 

राष्ट्रीय कृषि प्रणाली (National Agricultural 
System - NRS) का हिस््ससा बन गया।

�	यह नारियल, सुपारी, कोको, काजू और मसालोों के लिये 
आनुवंशिक रूप से बेहतर रोपण सामग्री पर शोध और विकास 
पर केेंद्रित है।

अरुणाचल प्रदेश मेें भारत की पहली एकीकृत 
ऑयल पाम प्रसंस््करण इकाई

3F ऑयल पाम (देश के अग्रणी ऑयल पाम विकास उद्यमोों मेें 
से एक) द्वारा स््थथापित भारत की प्रमुख एकीकृत ऑयल पाम प्रोसेसिंग 
यूनिट का उद्घाटन वाणिज््ययिक संचालन हाल ही मेें शुरू हुआ। यह 
फैक्ट्री अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी के रोइंग मेें स््थथित है।
z	 महत्तत्वपूर््ण संभावनाओं के बावजूद भारत वर््तमान मेें खाद्य तेलोों मेें 

आत््मनिर््भरता हासिल करने के लिये संघर््ष कर रहा है, अपनी 
आवश््यक पाम तेल का 96% आयात करता है, जो देश के खाद्य 
तेल आयात बिल का 67% बनाता है, जो कुल 1 लाख करोड़ 
रुपए से अधिक है।
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�	यह मील का पत््थर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम 
द्वारा समर््थथित, खाद्य तेलोों मेें आत््मनिर््भरता की भारत की खोज 
मेें एक महत्तत्वपूर््ण कदम है।

z	 भारत वैश्विक स््तर पर खाद्य तेल का दूसरा सबसे बड़़ा उपभोक्ता 
और इसके सबसे बड़़े आयातकोों मेें से एक है।
�	भारत ने वर््ष 2022-23 मेें 16.5 मिलियन मीट्रिक टन (MT) 

खाद्य तेल का आयात किया, जिसमेें शामिल हैैं: पाम 
(इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैैंड से 9.8 मीट्रिक टन), 
सोयाबीन (अर्जजेंटीना और ब्राजील से 3.7 मीट्रिक टन) और 
सूरजमुखी (रूस, यूक्रेन और अर्जजेंटीना से 3 मीट्रिक टन)।

�	इंडोनेशिया और मलेशिया प्रमुख वैश्विक पाम तेल उत््पपादक 
हैैं, इसके बाद थाईलैैंड, कोलंबिया तथा नाइजीरिया हैैं।

ग्रिड-इंडिया को मिनीरत््न कंपनी का दर््जजा
ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (ग्रिड-इंडिया) ने भारत 

सरकार के विद्युत मंत्रालय से मिनीरत््न श्रेणी-I केेंद्रीय सार््वजनिक क्षेत्र 
के उद्यम (Central Public Sector Enterprise- 
CPSE) का दर््जजा प्राप््त करके एक महत्तत्वपूर््ण उपलब््धधि हासिल की 
है जो विद्युत परिदृश््य मेें ग्रिड-इंडिया की महत्तत्वपूर््ण भूमिका को रेखांकित 
करती है।
z	 वर््ष 2009 मेें स््थथापित, GRID-INDIA भारतीय विद्युत 

प्रणाली के निर््बबाध संचालन की देखरेख करता है, जिससे क्षेत्ररों के 
भीतर और पार कुशल विद्युत हस््तताांतरण सुनिश्चित होता है।
�	यह 5 रिज़नल लोड डिस््पपैच सेेंटर (RLDC) और नेशनल 

लोड डिस््पपैच सेेंटर (NLDC) के माध््यम से अखिल 
भारतीय सिंक्रोनस ग्रिड का प्रबंधन करता है, जो विद्युत 
परिदृश््य मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाता है।

z	 GRID-INDIA एकीकृत विद्युत प्रणाली संचालन के लिये 
विश्वसनीयता, स््थथिरता और निष््पक्ष प्रतिस््पर्द्धा को प्राथमिकता देते 
हुए प्रतिस््पर्द्धी विद्युत बाज़ारोों का प्रबंधन करता है।

CPSE का वर्गीकरण
श्रेणी शुरुआत मानदंड उदाहरण

महारत््न मेगा CPSE को अपने 
परिचालन का विस््ततार 
करने और वैश्विक अग्रणी 
के रूप मेें उभरने की दिशा 
मेें सशक्त बनाने के लिये 
मई, 2010 मेें CPSE हेतु 
महारत््न योजना शुरू की 
गई थी।

z	 नवरत््न का दर््जजा प्राप््त हो।
z	 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर््ड (SEBI) नियमोों के तहत न््ययूनतम 

निर््धधारित सार््वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स््टटॉक एक््सचेेंज मेें 
सूचीबद्ध।

z	 विगत 3 वर्षषों के दौरान औसतन 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का 
वार््षषिक कारोबार।

z	 विगत 3 वर्षषों के दौरान औसत वार््षषिक निवल संपत्ति 15,000 करोड़ 
रुपए से अधिक हो।	वि गत 3 वर्षषों के दौरान 5,000 करोड़ रुपए 
से अधिक का कर उपरांत औसत वार््षषिक शुद्ध लाभ होना चाहिये।

z	 महत्तत्वपूर््ण वैश्विक उपस््थथिति/अंतर््रराष्ट्रीय संचालन होना चाहिये।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल््स 
लिमिटेड, भारत 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 
लिमिटेड, कोल इंडिया 
लिमिटेड, GAIL 
(इंडिया) लिमिटेड 
आदि।

नवरत््न नवरत््न योजना वर््ष 1997 
मेें उन CPSE की 
पहचान करने के लिये शुरू 
की गई थी जो अपने 
संबंधित क्षेत्ररों मेें तुलनात््मक 
लाभ उठाते हैैं और वैश्विक 
अग्रणी बनने के उनके 
अभियान मेें उनका समर््थन 
करते हैैं।

z	 मिनीरत््न श्रेणी- I और अनुसूची 'A' CPSE, जिन््होोंने पिछले 5 वर्षषों 
मेें से 3 मेें समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत 'उत््ककृष्ट' या 'बहुत अच््छछी' 
रेटिंग प्राप््त की है तथा जिनका छह चयनित प्रदर््शन मापदंडोों मेें 60 या 
उससे अधिक का समग्र स््ककोर है, अर््थथात्–

z	 निवल लाभ से निवल मूल््य।
z	 उत््पपादन/सेवाओं की कुल लागत मेें जनशक्ति लागत।
z	 नियोजित पूंजी पर मूल््यह्रास, ब््ययाज और करोों से पूर््व लाभ।
z	 टर््नओवर के लिये ब््ययाज और करोों से पूर््व लाभ।
z	 प्रति शेयर आय।
z	 अंतर-क्षेत्रीय प्रदर््शन।

भारत इलेक्ट्रॉनिक््स 
लिमिटेड, हिंदुस््ततान 
एयरोनॉटिक््स लिमिटेड 
आदि।
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मिनीरत््न सार््वजनिक क्षेत्र को 
अधिक कुशल और 
प्रतिस््पर्द्धी बनाने तथा लाभ 
अर््जजित करने वाले 
सार््वजनिक क्षेत्र के उद्यमोों 
को बढ़़ी हुई स््ववायत्तता एवं 
शक्तियोों का प्रतिनिधिमंडल 
प्रदान करने के नीतिगत 
उद्देश््य से वर््ष 1997 मेें 
मिनीरत््न योजना शुरू की 
गई थी।

z	 मिनीरत््न श्रेणी- I: जिन CPSE ने पिछले 3 वर्षषों मेें लगातार लाभ 
अर््जजित किया है, उनका कर-पूर््व लाभ तीन वर्षषों मेें से कम-से-कम एक 
वर््ष मेें 30 करोड़ रुपए या उससे अधिक है और जिनकी निवल संपत्ति 
धनात््मक है, वे मिनीरत््न-I का दर््जजा देने के लिये विचार किये जाने के 
पात्र हैैं।

z	 मिनीरत््न श्रेणी- II: जिन CPSE ने पिछले 3 वर्षषों से लगातार लाभ 
अर््जजित किया है और उनकी निवल संपत्ति धनात््मक है, वे मिनीरत््न- II 
का दर््जजा देने के लिये विचार करने के पात्र हैैं।

z	 मिनीरत््न  CPSEs को सरकार के किसी भी ऋण पर ऋण/ब््ययाज 
भुगतान के पुनर््भभुगतान मेें चूक नहीीं करनी चाहिये।

z	 मिनीरत््न CPSEs बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी पर निर््भर नहीीं 
होनी चाहिये।

उदाहरण (श्रेणी- I): 
भारतीय विमानपत्तन 
प्राधिकरण, एंट्रिक््स 
कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 
आदि।
उदाहरण (श्रेणी- II): 
भारतीय कृत्रिम अंग 
निर््ममाण निगम 
(ALIMCO ), 
भारत पंप््स एंड कंप्रेसर््स 
लिमिटेड (BPCL), 
आदि।

भारतीय नौसेना ने ASW SWC परियोजना 
के साथ आत््मनिर््भर भारत को आगे बढ़़ाया

हाल ही मेें भारतीय नौसेना के जहाज़ निर््ममाण कार््यक्रम ने 08 x 
ASW (एंटी-सबमरीन वारफेयर) शैलो वॉटर क्राफ््ट परियोजना के 
5वेें और 6वेें जहाज़ोों 'अग्रे' तथा 'अक्षय' के लॉन््च के साथ एक 
महत्तत्वपूर््ण उपलब््धधि हासिल की।
z	 इन जहाज़ोों का निर््ममाण भारतीय नौसेना के लिये कोलकाता मेें 

M/S गार््डन रीच शिपबिल््डर््स एंड इंजीनियर््स (GRSE) द्वारा 
किया जा रहा है।

z	 ये जहाज़ पुराने अभय क्लास कार्वेट से अधिक उन्नत अर््ननाला 
क्लास मेें संक्रमण का संकेत देते हैैं, जो तटीय जल मेें पनडुब््बबी 
रोधी और खदान बिछाने के संचालन के लिये डिज़़ाइन किया गया 
है।

z	 यह परियोजना 80% से अधिक सामग्री घरेलू स््तर पर प्राप््त करके 
स््वदेशी रक्षा विनिर््ममाण को बढ़़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता 
को दर््शशाती है।

z	 उल्लेखनीय रूप से पिछले वर््ष, कुल 9 युद्धपोतोों के लॉन््च के साथ 
3 स््वदेशी युद्धपोतोों/पनडुब््बबियोों की आपूर््तति की गई है, जो 
आत््मनिर््भरता के माध््यम से अपनी समुद्री क्षमताओं को मज़बूत 
करने के देश के दृढ़ संकल््प को रेखांकित करता है।

सर्वोच्च न््ययायालय ने भ्रामक दावोों पर पतंजलि 
आयुर्वेद को दी चेतावनी

भारत के सर्वोच्च न््ययायालय ने लोकप्रिय आयुर्वेदिक उत््पपाद कंपनी 
पतंजलि आयुर्वेद को अपने विज्ञापनोों मेें व््ययाधियोों के उपचार के संबंध 
मेें झूठे दावे करने के खिलाफ चेतावनी दी।

z	 औषधि और चमत््ककारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) 
अधिनियम, 1954, औषधि विज्ञापनोों को नियंत्रित करता है और 
कुछ चमत््ककारिक उपचारोों के प्रोत््ससाहन पर प्रतिबंध लगाता है।

z	 यह अधिनियम मेें सूचीबद्ध विशिष्ट व््ययाधियोों के लिये औषधियोों 
के उपयोग का प्रोत््ससाहन करने वाले और औषधि की प्रकृति 
अथवा प्रभावशीलता का अनुचित प्रतिनिधित््व करने वाले विज्ञापनोों 
को प्रतिबंधित करता है।

z	 इसके अतिरिक्त यह उन््हीीं व््ययाधियोों के उपचार का दावा करने वाले 
चमत््ककारिक उपचारोों के विज्ञापन पर रोक लगाता है।
�	अधिनियम के अनुसार तावीज़, मंत्र, कवच और किसी भी 

अन््य समान वस््ततुओं के इस््ततेमाल से व््ययाधियोों के उपचार के 
लिये अलौकिक अथवा चमत््ककारिक गुणोों का दावा करना 
"चमत््ककारिक उपचार" है।

ट्विन स््टटार सिस््टम मेें ग्रहोों की अस््थथिरता
ग्रह प्रणालियोों की स््थथिरता और गतिशीलता ने लंबे समय से 

खगोलविदोों को आकर््षषित किया है, हाल ही मेें हुए एक अध््ययन मेें 
ट्विन स््टटार सिस््टम के भीतर शोध पर प्रकाश डाला गया है।
z	 नेचर जर््नल मेें प्रकाशित यह अध््ययन ऑस्ट्रेलिया मेें मोनाश 

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था, जो इन खगोलीय 
विन््ययासोों के भीतर ग्रहोों की अस््थथिरता की संभावना और ग्रहोों के 
अंतर्गग्रहण (तारा एक ग्रह को घेर लेता है) की प्रक्रिया की जाँच 
करता है।

z	 अध््ययन मेें "ट्विन या जुड़वाँ" कहे जाने वाले तारोों के 91 युग््मोों 
पर ध््ययान केेंद्रित किया गया, जो समान रासायनिक संरचना साझा 
करते हैैं और समान द्रव््यमान तथा उम्र के होते हैैं, जो एक ही 
अंतर-तारकीय बादल से उत््पन्न होते हैैं जिन््हेें सह-जन््मजात सितारे 
भी कहा जाता है।
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�	अपनी समानताओं के बावजूद ये ट्विन स््टटार गुरुत््ववाकर््षण से 
बंधे बाइनरी सिस््टम नहीीं हैैं।

z	 जब कोई तारा किसी ग्रह को घेर लेता है, तो उसकी रासायनिक 
संरचना बदल जाती है, जिससे शोधकर्त्ता विशिष्ट तत्तत्ववों के उच्च 
स््तर वाले तारोों को चट्टानी ग्रहोों के अवशेष के रूप मेें पहचानने 
लगते हैैं।
�	आश्चर््यजनक रूप से इस ट्विन स््टटार सिस््टम की एक 

महत्तत्वपूर््ण संख््यया ने ग्रहोों को निगलने के संकेत दिये, जिसके 
परिणामस््वरूप उनकी रासायनिक संरचना मेें परिवर््तन हुआ।

z	 अध््ययन से यह संकेत मिलता है कि ग्रहोों की अस््थथिरता पहले की 
तुलना मेें अधिक प्रचलित हो सकती है, लगभग 8% देखे गए 
युग््मोों ग्रह अंतर्गग्रहण के संकेत प्रदर््शशित करते हैैं।
�	यह शोध ग्रह प्रणाली की स््थथिरता की पारंपरिक समझ को 

चुनौती देता है, जिससे पता चलता है कि अध््ययन किये गए 
ट्विन स््टटार के एक उल्लेखनीय अंश मेें एक तारा शामिल था, 
जिसने एक ग्रह का अंतर्गग्रहण किया था।

विश्व युवा गठिया रोग दिवस
विश्व युवा गठिया रोग दिवस (18 मार््च) युवा व््यक्तियोों मेें गठिया 

रोगोों के बारे मेें शीघ्र पता लगाने और जागरूकता के महत्तत्व को रेखांकित 
करता है।
z	 गठिया रोग एक व््ययापक शब््द है जो गठिया के साथ-साथ कई 

अन््य स््थथितियोों को संदर््भभित करता है जो जोड़ों, टेेंडन, स्नायुबंधन, 
हड्डियोों एवं मांसपेशियोों को प्रभावित करते हैैं।

z	 सबसे प्रचलित बाल गठिया संबंधी विकार जुवेनाइल इडियोपैथिक 
आर््थराइटिस (JIA) मेें सूजन संबंधी गठिया के विभिन्न उपप्रकार 
शामिल हैैं, जो विश्व भर मेें बच्चचों के बीच एक महत्तत्वपूर््ण स््ववास््थ््य 
चुनौती उत््पन्न करता है।
�	JIA की वैश्विक व््ययापकता प्रति 1,000 बच्चचों पर 0.07 से 

4 तक है, विभिन्न क्षेत्ररों मेें वितरण प्रणाली अलग-अलग हैैं।
�	JIA से पीड़़ित बच्चचों को आमतौर पर जोड़ों मेें दर््द, सूजन 

एवं कार््ययात््मक सीमाओं का अनुभव होता है, जो विशेष रूप 
से सुबह अथवा आराम की अवधि के बाद होता है।

�	JIA विभिन्न जोड़ों को प्रभावित कर सकता है, जिससे 
उपप्रकार के आधार पर विभिन्न कार््ययात््मक सीमाएँ जैसे 
बिगड़़ी हुई गतिशीलता तथा लिखने एवं खाने जैसी गतिविधियोों 
मेें कठिनाई हो सकती है।

�	JIA के लिये चिकित््ससीय विकल््पोों मेें स््टटेरॉयड रोग-संशोधित 
एंटीर््ययूमेटिक दवाएँ (DMARD), एवं नई जैविक दवाएँ 
भी शामिल हैैं, जिनका उद्देश््य प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित 
करने के साथ उसके लक्षणोों का प्रबंधन करना है।

�	चुनौतियोों मेें सीमित जागरूकता एवं विलंबित निदान शामिल 
हैैं, जो बढ़़ी हुई सामुदायिक जागरूकता के साथ सुव््यवस््थथित 
रेफरल तंत्र की आवश््यकता पर प्रकाश डालते हैैं।

�	JIA के प्रबंधन मेें प्रारंभिक हस््तक्षेप महत्तत्वपूर््ण है, अध््ययनोों 
मेें सर्वोत्तम परिणामोों हेतु बाल चिकित््ससा रुमेटोलॉजिस््ट को 
समय पर रेफरल के महत्तत्व पर ज़ोर दिया गया है।

Paytm को NPCI से मिला थर््ड-पार्टी 
लाइसेेंस

नेशनल पेमेेंट््स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही मेें मल््टटी-बैैंक 
मॉडल के तहत थर््ड-पार्टी एप््ललीकेशन प्रोवाइडर (TPAP) के रूप 
मेें यूनिफाइड पेमेेंट््स इंटरफेस मेें भाग लेने के लिये Paytm के 
मालिक One97 कम््ययुनिकेशंस लिमिटेड को मंज़ूरी दे दी है।
z	 एक््ससिस बैैंक, HDFC बैैंक, भारतीय स््टटेट बैैंक और यस बैैंक 

Paytm के लिये भुगतान प्रणाली प्रदाता (Payment 
System Provider- PSP) बैैंकोों के रूप मेें कार््य करेेंगे।
�	पहले, Paytm अपने स््वयं के भुगतान बैैंक लाइसेेंस के 

माध््यम से संचालित होता था। हालाँकि नियामक गैर-अनुपालन 
के कारण RBI ने Paytm पेमेेंट््स बैैंक पर कई प्रतिबंध 
लगाए।

z	 TPAP ऐसी संस््थथाएँ हैैं जो ग्राहकोों और व््ययापारियोों को 
एप््ललीकेशन या प््ललेटफॉर््म के माध््यम से जोड़कर UPI भुगतान 
की सुविधा प्रदान करती हैैं।
�	ये मध््यस््थ के रूप मेें कार््य करती हैैं, निर््बबाध लेन-देन सुनिश्चित 

करती हैैं और UPI ईको-सिस््टम मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका 
निभाते हुए प्रतिदिन लाखोों लेन-देन संभालती हैैं।

z	 भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत RBI 
और भारतीय बैैंक संघ के बीच सहयोग से गठित NPCI भारत 
के भुगतान एवं निपटान अवसंरचना को बढ़़ाने के लिये एक गैर-
लाभकारी इकाई के रूप मेें कार््य करती है।
�	इसका उद्देश््य बैैंकिंग क्षेत्र को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनोों 

भुगतान समाधान प्रदान करना, परिचालन दक्षता बढ़़ाने तथा 
भुगतान प्रणाली की पहुुँच का विस््ततार करने के लिये प्रौद्योगिकी 
का लाभ उठाना है।

अंतर््रराष्ट्रीय वन दिवस
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली ने हाल ही मेें 21 मार््च, 2024 को 

"वन और नवाचार: एक बेहतर दुनिया के लिये नए समाधान" विषय के 
तहत अंतर््रराष्ट्रीय वन दिवस मनाया।
z	 इस आयोजन का उद्देश््य आगंतुकोों के बीच वनोों के महत्तत्व और 

हमारे जीवन मेें उनकी भूमिका के बारे मेें जागरूकता को बढ़़ाना 
था।
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z	 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रकार के वनोों के महत्तत्व के बारे मेें 
जागरूकता बढ़़ाने के साथ ही इसके प्रति उत््सव मनाने हेतु वर््ष 
2012 मेें 21 मार््च को अंतर््रराष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया।
�	देशोों से वृक्षारोपण अभियान जैसी वनोों एवं पेड़ों से संबंधित 

स््थथानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर््रराष्ट्रीय गतिविधियाँ संचालित करने 
का आग्रह किया जाता है।

z	 वनोों पर संयुक्त राष्ट्र मंच, खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), तथा 
अन््य संबंधित संगठन इन प्रयासोों को व््यवस््थथित करने के लिये 
सरकारोों के साथ सहयोग करते हैैं।

z	 नवीनतम भारत राज््य वन रिपोर््ट (ISFR), 2021 के अनुसार, 
भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक््टटेयर था, 
जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है।
�	मध््य प्रदेश मेें सबसे बड़़ा वन क्षेत्र था, उसके बाद अरुणाचल 

प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं महाराष्ट्र का स््थथान था।
z	 भारत की राष्ट्रीय वन नीति, 1988 का लक्षष्य पारिस््थथितिक स््थथिरता 

बनाए रखने हेतु कुल भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 33% वन 
क्षेत्र के अंतर््गत होना है।

हाइपरलूप तकनीक
हाल ही मेें हाइपरलूप तकनीक को इसकी ऊर््जजा दक्षता और 

स््थथिरता के लिये पेश किया गया था।
z	 हाइपरलूप 2013 मेें एलन मस््क द्वारा विकसित एक परिवहन 

अवधारणा है जो बड़़े शहरोों मेें गतिशीलता केेंद्ररों को जोड़ने के लिये 
दबावयुक्त ट्यूब और कैप््ससूल का उपयोग करेगी।

z	 कैप््ससूल, जिन््हेें पॉड््स कहा जाता है, संपर््क रहित उत्तोलन और 
विद्युत चुंबकीय प्रणोदन प्रणालियोों का उपयोग करके कम 
वायुगतिकीय ड्रैग (हवा मेें चलते समय वाहन द्वारा सामना किया 
जाने वाला बल) के साथ उच्च गति से चलेेंगे।

z	 हाइपरलूप यात्रा करने का एक हरित तरीका होगा जो ड्राइविंग या 
उड़़ान की आवश््यकता को कम कर सकता है और पारंपरिक ट्रेन 
लाइनोों को भी मुक्त कर सकता है।

z	 हाइपरलूप तकनीक को कई चुनौतियोों का सामना करना पड़ता है, 
जिसमेें बुनियादी ढाँचे के निर््ममाण और रखरखाव की उच्च लागत, 
ट्यूबोों मेें वैक््ययूम बनाए रखने की तकनीकी जटिलता तथा उच्च 
गति परिवहन प्रणाली के संचालन से जुड़़ी सुरक्षा चिंताएँ शामिल 
हैैं।
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संयुक्त राज््य अमेरिका मेें एस््बबेस््टस पर प्रतिबंध
संयुक्त राज््य अमेरिका की पर््ययावरण संरक्षण एजेेंसी ने हाल ही मेें 

एस््बबेस््टस पर व््ययापक प्रतिबंध की घोषणा की है, जो एक कैैंसरकारी 
पदार््थ है और जिससे प्रत््ययेक वर््ष हज़ारोों अमेरिकियोों की जान चली जाती 
है।
z	 एस््बबेस््टस, जो कभी घरोों के इंसुलेशन और अन््य उत््पपादोों मेें 

आमतौर पर प्रचलित था, वर््तमान मेें विश्व के 50 से अधिक देशोों 
मेें प्रतिबंधित है और अमेरिका मेें इसके प्रयोग मेें कमी आई है।
�	वर््तमान मेें अमेरिका मेें उपयोग के लिये आयातित, संसाधित 

या वितरित किये जाने वाले एस््बबेस््टस का एकमात्र रूप 
क्रिसोटाइल एस््बबेस््टस है, जो मुख््य रूप से ब्राज़ील और रूस 
से आयात किया जाता है।

�	इस पदार््थ का प्रयोग क्लोरीन ब््ललीच और सोडियम 
हाइड्रॉक््ससाइड के निर््ममाण के लिये किया जाता है, जिसे 
कास््टटिक सोडा के रूप मेें भी जाना जाता है। इनमेें कुछ जल 
शुद्धिकरण के लिये भी प्रयोग किये जाते हैैं।

z	 एस््बबेस््टस के संपर््क मेें आने से फेफड़ों का कैैंसर, एस््बबेस््टटोसिस 
(फेफड़़े मेें घाव), मेसोथेलियोमा (एक दुर््लभ आक्रामक कैैंसर) 
और फुफ््फफुस जटिलताओं सहित गंभीर स््ववास््थ््य जोखिम उत््पन्न 
होते हैैं।

z	 भारत ने वर््ष 2011 मेें एस््बबेस््टस के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया 
था, लेकिन यह अभी भी इंसुलेशन, छत की शीट एवं ब्रेक लाइनिंग 
जैसे उत््पपादोों मेें एस््बबेस््टस का आयात और उपयोग करता है।

नौसेना भवन
हाल ही मेें केेंद्रीय रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली मेें भारतीय नौसेना के 

पहले मुख््ययालय भवन 'नौसेना भवन' का उद्घाटन किया।
z	 इस भवन के निर््ममाण से पूर््व नौसेना की आधिकारिक गतिविधियाँ 

13 अलग-अलग स््थथानोों से संचालित होती थी जिसके 
परिणामस््वरूप एक समेकित मुख््ययालय की आवश््यकता थी।
�	भारतीय नौसनेा के प्रमखु अड्डे मुबंई, गोवा, कारवार, कोच्चि, 

चने्नई, विशाखापत्तनम, कोलकाता और पोर््ट ब््ललेयर मेें स््थथित हैैं।
z	 इस भवन ने एकीकृत आवास मूल््ययाांकन के तहत ग्रीन रेटिंग IV 

हासिल की है।
z	 भारत-पाकिस््ततान युद्ध 1971 के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेेंट मेें 

भारतीय नौसेना के जवाबी हमले का सम््ममान करने के लिये प्रत््ययेक 
वर््ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है।

शिप्रा (क्षिप्रा) नदी
हाल ही मेें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 

(Comptroller and Auditor General of India- 
CAG) ने शिप्रा नदी के क्षरण पर एक निष््पपादन अंकेक्षण (वर््ष 
2016-17 से वर््ष 2020-21) किया।

शिप्रा नदी:
z	 उद्गम: शिप्रा (क्षिप्रा), मध््य प्रदेश मेें चंबल नदी की सहायक 

नदी है जो मालवा पठार से होकर प्रवाहित होती है।
�	इसका उद्गम विंध््य पर््वतमाला मेें काकरी-टेकड़़ी नामक 

पहाड़़ी से होता है, जो धार के उत्तर मेें और उज्जैन के पास 
स््थथित है।

�	प्रमुख सहायक नदियाँ: खान और गंभीर।
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z	 सांस््ककृतिक महत्तत्व:
�	उज्जैन एक नदी के पूर्वी तट पर स््थथित पवित्र शहर है। यहाँ 

प्रत््ययेक 12 वर््ष मेें सिंहस््थ मेला (कुंभ मेला) और नदी की 
देवी क्षिप्रा के लिये वार््षषिक उत््सव का आयोजन किया जाता 
है।

�	हिंदू ग्रंथोों के अनुसार शिप्रा नदी का संबंध भगवान विष््णणु के 
अवतार वराह से है। इसके अतिरिक्त विष््णणु के एक अन््य 
अवतार भगवान कृष््ण ने नदी के किनारे ऋषि संदीपनी के 
आश्रम मेें अध््ययन किया था।

�	इसका उल्लेख बौद्ध और जैन धर््मग्रंथोों मेें भी मिलता है।

ओडिशा का 'ड््रििंक फ्रॉम टैप' मिशन
वर््ष 2017 मेें ओडिशा सरकार ने अपना अग्रणी 'ड््रििंक फ्रॉम टैप' 

मिशन शुरू किया, जिससे यह घरेलू नल कनेक््शन पर पीने के पानी की 
गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज््य बन 
गया।
z	 इस पहल का उद्देश््य शहरी पेयजल आपूर््तति मेें बदलाव लाना, 

जलजनित बीमारियोों से निपटना एवं वित्तीय तनाव से राहत 
दिलाना है। यह सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाले पीने के पानी तक 
24x7 पहुुँच प्रदान करता है, जिससे लागत और समय मेें कमी के 
साथ निस््पपंदन अथवा उबालने की आवश््यकता भी समाप््त हो 
जाती है।

z	 वर््तमान मेें आठ शहरोों मेें 2.55 मिलियन लोगोों को कवर करते 
हुए, इस मिशन का लक्षष्य 2024 के अंत तक शहरी ओडिशा मेें 

4.1 मिलियन लोगोों तक पेयजल की उपलब््धता सुनिश्चित कराना 
है।

z	 वास््तविक समय की निगरानी पीने के पानी के लिये भारतीय 
मानक (IS) को लागू करती है, घुलनशील एवं अघुलनशील 
घटकोों के लिये अनुमेय सीमा बनाए रखती है और साथ ही सुरक्षित 
खपत भी सुनिश्चित करती है।

z	 'जल साथी' कार््यक्रम जैसी सामुदायिक भागीदारी पहल सेवा 
वितरण एवं व््यवहार परिवर््तन की सुविधा के लिये स््वयं सहायता 
समूहोों की महिलाओं को सूचीबद्ध करती है।

z	 यह नेशनल इंस््टटीट्यूट ऑफ अर््बन अफेयर््स द्वारा तृतीय-पक्ष 
मूल््ययाांकन परियोजना के महत्तत्व एवं प्रतिकृति की क्षमता पर प्रकाश 
डालता है।
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ICG जहाज़ समुद्र पहरेदार की ASEAN 
देशोों मेें तैनाती

भारतीय तटरक्षक बल (ICG) जहाज़ समुद्र पहरेदार ने आसियान 
देशोों मेें एक महत्तत्वपूर््ण विदेशी तैनाती शुरू की, जिससे समुद्री प्रदूषण 
से निपटने और क्षेत्र मेें द्विपक्षीय सहयोग को मज़बूत करने के लिये भारत 
की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।
z	 समुद्र पहरेदार जैसे विशेष प्रदूषण नियंत्रण जहाज़ोों की यात्रा का 

उद्देश््य भारत की समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया क्षमताओं और आसियान 
क्षेत्र मेें समुद्री प्रदूषण के प्रति साझा चिंता को प्रदर््शशित करना है।
�	इस यात्रा का उद्देश््य फिलीपीींस,वियतनाम और ब्रुनेई मेें प्रमुख 

समुद्री एजेेंसियोों के साथ द्विपक्षीय संबंधोों को मज़बूत करना 
है।

z	 यह जहाज़ विशेष समुद्री प्रदूषण नियंत्रण उपकरणोों और प्रदूषण 
प्रतिक्रिया कन््फफिगरेशन के लिये एक चेतक हेलीकॉप््टर की तैनाती 
से सुसज्जित है, इसे समुद्र मेें तेल को फैलने से रोकने, उसे एकत्र 
करने तथा ऑपरेशन हेतु डिज़़ाइन किया गया है। 
�	भ्रमण वाले बंदरगाहोों पर प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रशिक्षण और 

विभिन्न उपकरणोों का प्रायोगिक प्रदर््शन किया जाएगा।
z	 ICGS समुद्र पहरेदार आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम मेें भारत के 

पूर्वी तट पर तैनात है, जो उप महानिरीक्षक सुधीर रवीींद्रन की 
कमान मेें है। पिछले कुछ वर्षषों मेें समुद्र पहरेदार ने समुद्री प्रदूषण 
प्रतिक्रिया, अंतर््रराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL)/विशेष 
आर््थथिक क्षेत्र (EEZ) निगरानी, अंतर््रराष्ट्रीय अपराधोों को रोकने 
और समुद्री खोज एवं बचाव (SAR) सहित विभिन्न तटरक्षक 
अभियानोों मेें सफलतापूर््वक भाग लिया है।

युवाओं मेें बढ़ता कोलेस्ट्रॉल
हाल के वर्षषों के रुझान युवा आबादी मेें कोलेस्ट्रॉल के स््तर मेें हुई 

उल्लेखनीय वृद्धि को दर््शशाते हैैं।

कोलेस्ट्रॉल:
z	 कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार््थ है जिसका निर््ममाण यकृत/लीवर 

द्वारा किया जाता है। यह कोशिकाओं और हार्मोनोों के निर््ममाण व 
विटामिन D एवं पित्त अम््ल के उत््पपादन मेें योगदान देता है, जो 
मानव पाचन तंत्र मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाते हैैं।

z	 प्रकार: हमारे रक्तप्रवाह मेें कोलेस्ट्रॉल का परिवहन लिपोप्रोटीन 
द्वारा किया जाता है जिसे उच्च-घनत््व लिपोप्रोटीन (HDL) और 
कम-घनत््व लिपोप्रोटीन (LDL) के रूप मेें जाना जाता है।  

z	 HDL कोलेस्ट्रॉल (गुड कोलेस्ट्रॉल) रक्त मेें कोलेस्ट्रॉल को 
अवशोषित करता है और इसे यकृत मेें ले जाता है। फिर यकृत इसे 
शरीर से बाहर उत््सर््जजित कर देता है। HDL कोलेस्ट्रॉल का उच्च 

स््तर हृदय रोग और स्ट्रोक के खतरे को कम कर सकता है।
z	 LDL कोलेस्ट्रॉल (बैड कोलेस्ट्रॉल) शरीर के अधिकांश 

कोलेस्ट्रॉल का निर््ममाण करता है। उच्च LDL स््तर हृदय रोग और 
स्ट्रोक का खतरा बढ़़ा सकता है।
�	यह धमनी की दीवारोों मेें जमा हो सकता है, जिससे प््ललैक का 

निर््ममाण (Atherosclerosis एथेरोस्क्लेरोसिस) हो 
सकता है।

�	इस प््ललैक के निर््ममाण से रक्त के थक्ककों का खतरा बढ़ सकता 
है, जो धमनियोों को अवरुद्ध कर सकता है और हृदय के 
आघात या स्ट्रोक का कारण बन सकता है।

�	यह महत्तत्वपूर््ण अंगोों मेें रक्त के प्रवाह और ऑक््ससीजन को भी 
कम कर सकता है, जिससे संभावित रूप से गुर्दे की बीमारी 
या परिधीय धमनी रोग हो सकता है।

मसान होली
मसान होली वाराणसी मेें मनाया जाने वाला दो दिवसीय विशेष 

कार््यक्रम है। इस उत््सव के दौरान लोग एक-दूसरे पर चिता की राख 
और गुलाल लगाते हैैं। इस आयोजन को मरण का उत््सव मनाने के रूप 
मेें भी जाना जाता है।
z	 इस उत््सव के दौरान कई लोग नदी के किनारे अथवा घाट पर बड़ी 

संख््यया मेें एकजुट होते हैैं। वे नाचते हैैं, गाते हैैं और "हर-हर 
महादेव" का जाप करते हैैं।

z	 उत््पत्ति: वाराणसी मेें मसान होली की रस््म होलिका-प्रहलाद की 
पौराणिक घटना की स््ममृति मेें चिता की राख का उपयोग कर मनाई 
जाती है।
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महत्तत्व:
z	 वाराणसी की मसान होली मेें चिता की राख का उपयोग जीवन 

की अल््पता और इस भौतिकवादी दुनिया मेें मनुष््य के अस््ततित्तत्व 
की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है।

z	 ऐसा माना जाता है कि मसान होली मेें इस््ततेमाल की जाने वाली 
राख मेें शुद्धिकरण गुण होते हैैं जो शरीर, मन और आत््ममा की 
अशुद्धियोों को दूर करते हैैं।

z	 होली के दौरान एक-दूसरे को राख लगाकर, लोग आध््ययात््ममिक 
कायाकल््प और आंतरिक शुद्धि की कामना करते हैैं। 

भारत की प्रत््यक्ष विदेशी निवेश प्रवृत्तियाँ
वित्त मंत्रालय ने भारत के प्रत््यक्ष विदेशी निवेश परिदृश््य पर प्रकाश 

डालते हुए एक व््ययापक समीक्षा जारी की है, जिसमेें गिरावट और 
आशाजनक संभावनाओं दोनोों का पता चलता है।
z	 सत्र 2023-24 के प्रारंभिक दस महीनोों मेें भारत का निवल FDI 

प्रवाह लगभग 31% गिरकर 25.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो 

गया।
�	वर््ष 2023 मेें कुल मिलाकर वैश्विक FDI प्रवाह 3% 

बढ़कर अनुमानित 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, 
लेकिन आर््थथिक अनिश्चितता एवं उच्च ब््ययाज दरोों के कारण 
विकासशील देशोों मेें प्रवाह 9% गिर गया।

�	जबकि वर््ष 2024 मेें वैश्विक FDI प्रवाह मेें मामूली वृद्धि 
का अनुमान है, भू-राजनीतिक तनाव, उच्च ऋण स््तर और 
वैश्विक आर््थथिक अनिश्चितताओं सहित बड़े जोखिम बने हुए 
हैैं।

z	 भारत का लगभग 65% FDI इक्विटी प्रवाह सेवाओं, दवा और 
फार््ममास््ययूटिकल््स, निर््ममाण (बुनियादी ढाँचे की गतिविधियोों) एवं 
गैर-पारंपरिक ऊर््जजा क्षेत्ररों मेें देखा गया।
�	भारत मेें कुल FDI इक्विटी प्रवाह मेें नीदरलैैंड, सिंगापुर, 

जापान, अमेरिका और मॉरीशस का योगदान लगभग 70% 
था।
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केरल के तटीय क्षेत्ररों मेें लू की स््थथिति
हाल ही मेें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने केरल के त्रिशूर मेें 

40°C और कोल्लम तथा पलक्कड़ ज़िलोों मेें 39°C तक हीटवेव की 
चेतावनी जारी की थी।
z	 हीटवेव अत््यधिक गर््म मौसम की लंबी अवधि है जो मानव 

स््ववास््थ््य, पर््ययावरण और अर््थव््यवस््थथा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल 
सकती है।
�	भारत, एक उष््णकटिबंधीय देश होने के नाते, विशेष रूप से 

गर्मी की लहरोों के प्रति संवेदनशील है।

z	 भारत मेें लू की घोषणा के लिए IMD मानदंड:
�	हीटवेव तब मानी जाती है जब किसी स््टटेशन का अधिकतम 

तापमान मैदानी क्षेत्ररों के लिये कम-से-कम 40°C और 
पहाड़़ी क्षेत्ररों हेतु कम-से-कम 30°C तक पहुुँच जाता है।

�	तटीय स््टटेशन का अधिकतम तापमान 37°C से अधिक या 
उसके बराबर होना चाहिये।

�	यदि किसी स््टटेशन का सामान््य अधिकतम तापमान 40°C से 
कम या उसके बराबर है, तो सामान््य तापमान से 5°C से 
6°C की वृद्धि को हीटवेव की स््थथिति मानी जाती है।

मनरेगा के तहत मज़दूरी दरोों मेें संशोधन
हाल ही मेें केेंद्र सरकार ने महात््ममा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार 

गारंटी योजना के तहत प्रदत्त मज़दूरी दरोों मेें संशोधन की घोषणा की 
जिसके संबंध मेें विभिन्न राज््योों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ दीीं।
z	 कई राज््योों मेें मनरेगा के तहत प्रदान किये जाने वाले पारिश्रमिक 

मेें 8% से 10% की वृद्धि की गई। केेंद्रीय ग्रामीण विकास 
मंत्रालय ने आदर््श आचार संहिता द्वारा अधिरोपित बाधाओं को 
ध््ययान मेें रखते हुए संबंधित अधिसूचना जारी करने के लिये 
निर््ववाचन आयोग से विशेष अनुमति प्राप््त की।
�	तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध््य प्रदेश, 

महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा मेें पारिश्रमिक मेें 8% से 
10.5% की उल्लेखनीय वृद्धि दर््ज की गई।

z	 हरियाणा मेें पारिश्रमिक सबसे अधिक, 374 रुपए प्रतिदिन है 
जबकि उत्तर प्रदेश मेें यह सबसे कम, 237 रुपए प्रतिदिन है।
�	संशोधित मज़दूरी दरेें 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होोंगी।

z	 इस संशोधन के बावजूद वित्तीय वर््ष 2023-24 मेें प्रति परिवार 
प्रदान किये गए रोज़गार के राष्ट्रव््ययापी औसत दिन 51 दिन रहे जो 
मनरेगा के तहत गारंटीकृत 100 दिनोों की मज़दूरी से कम है।

z	 वर््ष 2005 मेें शुरू किया गया मनरेगा विश्व के सबसे बड़़े कार््य 
गारंटी कार््यक्रमोों मेें से एक है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 
शुरू किया गया था।
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चंद्रयान-3 लैैंडिंग साइट का नाम स््टटेटियो शिव शक्ति
प््ललैनेटरी सिस््टम नामकरण हेतु अंतर््रराष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) के कार््य समूह ने चंद्रयान- 3 के विक्रम लैैंडर की लैैंडिंग साइट के लिये 

'स््टटेटियो शिव शक्ति' नाम को मंज़ूरी दे दी है।
z	 'शिव शक्ति' का महत्तत्व:

�	इससे पहले प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि चंद्रमा पर "शिव शक्ति" बिंदु हिमालय से कन््ययाकुमारी तक फैले कनेक््शन का प्रतीक 
है।

�	"शिव" मानवता की भलाई के लिये दृढ़ संकल््प का प्रतीक है।
�	"शक्ति" इन संकल््पोों को प्राप््त करने की शक्ति का प्रतिनिधित््व करती है।

z	 अन््य प्रमुख स््थथान:
�	प्रधानमंत्री ने पहले सितंबर 2019 मेें चंद्रयान -2 के लैैंडर दुर््घटना के स््थथान को "तिरंगा पॉइंट" के रूप मेें नामित किया था।
�	पूर््व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब््ददुल कलाम ने उस स््थथान का नाम रखने का प्रस््तताव रखा जहाँ नवंबर 2008 मेें चंद्रयान-1 चंद्रमा प्रभाव जाँच उतरा 

था, जिसका नाम "जवाहर प््ववाइंट" रखा गया।
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'अच््छछी ध््वनि' के साथ प्रवाल भित्तियोों को पुनर्जीवित करना
एक अध््ययन प्रस््ततुत किया गया था जिसमेें कोरल पॉलीप््स के पुनर््ववास और क्षरण चट्टानोों के सुधार मेें संभावित सहायता के लिये "स््वस््थ रीफ 

ध््वनियोों" के उपयोग की जाँच की गई थी।
z	 कोरल पॉलीप््स संचार के लिये ध््वनि का उपयोग करते हैैं और अध््ययन मेें पाया गया कि स््वस््थ रीफ ध््वनियोों को बजाने से अपमानित चट्टानोों 

पर कोरल पॉलीप््स की निपटान दर मेें वृद्धि हुई है।
z	 जल के अंदर ध््वनि बजाने वाले स््पपीकर के करीब निपटान दर अधिक थी, जो ध््वनियोों के प्रभाव को दर््शशाता है।
z	 प्रवाल भित्तियाँ:

�	प्रवाल भित्तियाँ समुद्री पारिस््थथितिक तंत्र हैैं जो मुख््य रूप से कोरल पॉलीप््स से बने होते हैैं जो ज़़ोक््ससाांथेला, प्रकाश संश्लेषक शैवाल के साथ 
सहजीवी संबंध बनाते हैैं।

�	ज़़ोक््ससाांथेला प्रवाल को पोषक तत्तत्व और ऑक््ससीजन प्रदान करते हैैं, जबकि प्रवाल आश्रय प्रदान करते हैैं। यह पारस््परिकता प्रवाल भित्ति 
पारिस््थथितिकी तंत्र के स््ववास््थ््य तथा अस््ततित्तत्व के लिये महत्तत्वपूर््ण है।

z	 जीवाश््म ईंधन के जलने और वनोों की कटाई के कारण जलवायु परिवर््तन के कारण ग््ललोबल वार््मििंग हो रही है तथा समुद्र का स््तर बढ़ रहा है, 
जिससे विरंजन घटनाओं के माध््यम से प्रवाल भित्तियोों का विनाश हो रहा है।
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M2M कम््ययुनिकेशन और ई-सिम टेक्नोलॉजीज़
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने नेटवर््क 

सुरक्षा, धोखाधड़़ी जोखिम शमन की दिशा मेें अपने ग्राहक को जानेें 
(Know Your Customer- KYC) के माध््यम से सुरक्षा 
सुनिश्चित करने हेतु मशीन-टू-मशीन (M2M) संचार और M2M 
eSIM पारिस््थथितिकी तंत्र की समग्र अखंडता के लिये एंबेडेड सिम 
(eSIM) के उपयोग पर सिफारिशेें जारी की हैैं।
z	 M2M, इंटरनेट क््राांति की अगली पीढ़़ी, मानवीय हस््तक्षेप के 

बिना स््वचालित संचार के माध््यम से उपकरणोों को जोड़ती है। 
एंबेडेड सेेंसर और संचार मॉड्यूल वायर््ड एवं वायरलेस नेटवर््क 
के माध््यम से डेटा ट््राांसमिशन को सक्षम करते हैैं।
�	5G सेवाओं के रोलआउट के साथ, M2M पारिस््थथितिकी 

तंत्र के अवसरोों का विस््ततार हुआ है, जिससे कृषि, परिवहन, 

स््ववास््थ््य देखभाल और औद्योगिक स््वचालन जैसे क्षेत्ररों मेें 
अनुप्रयोगोों के लिये गुंजाइश बढ़ गई है।

z	 M2M प्रौद्योगिकी को समझना:
�	यह उपकरणोों के लिये किसी व््यक्ति की आवश््यकता के 

बिना, सीधे जानकारी का आदान-प्रदान करने का एक तरीका 
है। वे साधारण चीज़ें हो सकती हैैं, जैसे- अलर््ट भेजना (जैसे- 
स््ममोक डिटेक््टर) या जटिल डेटा का आदान-प्रदान करना 
(जैसे- फैक््टरी मशीनेें)।
�	उदाहरण के लिये, एक स््ममार््ट थर्मोस््टटेट एक स््ममार््ट 

स््प््रििंकलर सिस््टम से बात कर सकता है। यदि थर्मोस््टटेट 
को पता चलता है कि यह गर््म दिन है, तो यह स््प््रििंकलर 
को चालू करने और लॉन को स््वस््थ रखने के लिये इनपुट 
दे सकता है।

 
z	 eSIM एक डिजिटल सिम कार््ड है जो सीधे डिवाइस मेें एम््बबेड किया जाता है, जिससे भौतिक सिम कार््ड की आवश््यकता समाप््त हो जाती 

है। इसे इनबिल््ट डिवाइस सॉफ््टवेयर के माध््यम से दूरस््थ रूप से प्रोग्राम किया जा सकता है।

भारत-चीन सीमा मामले
हाल ही मेें भारतीय और चीनी राजनयिकोों ने बीजिंग मेें भारत-चीन सीमा मामलोों पर परामर््श तथा समन््वय के लिये कार््य तंत्र (Working 
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Mechanism for Consultation and Coordi-
nation- WMCC) की 29वीीं बैठक बुलाई, जो वास््तविक 
नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव के बीच एक महत्तत्वपूर््ण विकास है।
z	 दोनोों पक्ष राजनयिक और सैन््य चैनलोों के माध््यम से नियमित 

संपर््क बनाए रखने पर सहमत हुए।
z	 वे सीमा की स््थथिति को नियंत्रण और प्रबंधन के सामान््ययीकृत चरण 

मेें बदलने को बढ़़ावा देने पर भी सहमत हुए।

z	 भारत-चीन सीमा का पूरी तरह से सीमांकन नहीीं किया गया है, 
इससे देशोों के बीच तनाव पैदा हो गया है।

z	 वास््तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- 
LAC) भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग 
करने वाली सीमा के रूप मेें कार््य करती है।

लद्दाख मेें निम््ममू-पदम-दारचा मार््ग
हाल ही मेें सीमा सड़क संगठन (BRO) ने लद्दाख मेें रणनीतिक 

निम््ममू-पदम-दारचा मार््ग को जोड़कर एक महत्तत्वपूर््ण उपलब््धधि हासिल 
की है।
z	 यह मार््ग कारगिल-लेह राजमार््ग के साथ दारचा और निम््ममू से 

गुजरते हुए मनाली तथा लेह के बीच एक महत्तत्वपूर््ण लिंक के रूप 
मेें करेगा।

z	 यह मार््ग अब मौजूदा मनाली-लेह और श्रीनगर-लेह मार्गगों के 
साथ-साथ लद्दाख को भीतरी इलाकोों से जोड़ने वाली तीसरी धुरी 
के रूप मेें कार््य करेगा।

z	 यह सड़क अन््य मार्गगों की तुलना मेें कम दूरी के कारण रणनीतिक 
महत्तत्व रखती है। यह लद्दाख क्षेत्र को प्रत््ययेक मौसम मेें कनेक््टटिविटी 
प्रदान करेगा।

z	 यह केवल एक दर्रे यानी 16,558 फीट की ऊँचाई पर शिंकुन ला 
को पार करता है, जहाँ बीआरओ की देखरेख मेें सुरंग का काम 
शुरू होने वाला है।

z	 सड़क के पूरा होने से न केवल रक्षा तैयारी मज़बूत होगी, बल््ककि 
ज़़ाांस््कर घाटी मेें आर््थथिक विकास मेें भी योगदान मिलेगा।

z	 बीआरओ की कल््पना और स््थथापना वर््ष 1960 मेें पंडित 
जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्ररों 
मेें सड़कोों के नेटवर््क के त््वरित विकास के समन््वय के लिये की 
गई थी।
�	यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण मेें काम करता है।
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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऐतिहासिक AI प्रस््तताव 
को अपनाया
z	 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत् विकास के लक्षष्ययों के अनुरूप कृत्रिम 

बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालियोों के सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद 
उपयोग को बढ़़ावा देने पर केेंद्रित एक ऐतिहासिक प्रस््तताव को 
अपनाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

z	 यह अंगीकरण पहली बार है जब असेेंबली ने AI के तेज़ी से 
विकसित हो रहे क्षेत्र मेें विनियमन को संबोधित किया है, जो 
वैश्विक शासन मेें एक महत्तत्वपूर््ण मील का पत््थर दर््शशाता है।

z	 प्रस््तताव 17 सतत् विकास लक्षष्ययों की दिशा मेें प्रगति लाने के लिये 
AI की क्षमता को पहचानता है और सुरक्षित AI उपयोग हेतु 
नियामक ढाँचे तथा शासन दृष्टिकोण विकसित करने के लिये 
राज््योों, निजी क्षेत्ररों, नागरिक समाज एवं अन््य हितधारकोों के बीच 
सहयोग का आह्वान करता है।

z	 इसके अतिरिक्त असेेंबली AI प्रौद्योगिकियोों तक समावेशी पहुुँच 
प्राप््त करने और डिजिटल साक्षरता बढ़़ाने मेें विकासशील देशोों का 
समर््थन करके डिजिटल विभाजन को कम करने के महत्तत्व पर ज़ोर 
देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि तकनीकी प्रगति से सभी को 
समान रूप से लाभ हो।
�	हालाँकि महासभा के प्रस््तताव कानूनी रूप से बाध््यकारी नहीीं 

हैैं, फिर भी वे वैश्विक राय के एक महत्तत्वपूर््ण संकेतक के रूप 
मेें काम करते हैैं।

जिब्राल््टर जलडमरूमध््य क्षेपित क्षेत्र पर चिंता
हाल ही मेें वैज्ञानिकोों ने अटलांटिक महासागर के भविष््य को लेकर 

चिंता जताई है। उन््होोंने स््पपेन और मोरक्को के बीच स््थथित जिब्राल््टर 
जलडमरूमध््य के नीचे एक क्षेपित क्षेत्र (subduction zone) 
की पहचान की है।
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z	 यह यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली एक संकीर््ण खाई 
है। यह यूरेशियन प््ललेट और अफ्रीकी प््ललेट के मिलन बिंदु को 
चिह्नित करता है।

z	 अग््ननिवलय (The Ring of Fire): प्रशांत महासागर के 
रिंग ऑफ फायर के समान, जहाँ क्षेपित क्षेत्र प्रशांत महासागर को 
घेरे है, अटलांटिक महासागर एक नई क्षेपित प्रणाली के निर््ममाण 
के लिये अनुकूल हो सकता है।

z	 क्षेपण की प्रक्रिया: क्षेपित क्षेत्र वहाँ होते हैैं जहाँ टेक््टटोनिक प््ललेटेें 
परस््पर क्रिया करती हैैं, जिसमेें एक प््ललेट दूसरे के नीचे क्षेपित हो 
जाती है। इस मामले मेें, अफ्रीकी प््ललेट यूरेशियन प््ललेट के नीचे जा 
रही है, जिससे भूकंपीय गतिविधि और भूकंप का खतरा पैदा हो 
रहा है।

�	वैज्ञानिकोों का अनुमान है कि यह क्षेपित क्षेत्र अगले 20 
मिलियन वर्षषों मेें पश्चिम की ओर विस््ततारित होगा।

z	 महासागरीय बेसिन का सिकुड़ना: क्षेपण की प्रक्रिया से समुद्री 
बेसिन सिकुड़ सकता है और अंततः अटलांटिक महासागर बंद हो 
सकता है।

z	 क्षेपित अतिक्रमण: इसके वर््तमान अपेक्षाकृत छोटे आकार 
(लगभग 125 मील लंबाई) के बावजूद, अनुमान बताते हैैं कि 
क्षेपण क्षेत्र अगले दो दशकोों के भीतर लगभग 500 मील तक 
विस््ततारित हो सकता है।
�	इस घटना को "क्षेपित अतिक्रमण (subduction 

invasion)" के रूप मेें जाना जाता है।
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